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इस पुस्तक को पाठको के सामने रखते हुए हमे बडी प्रसन्नता है। 
गाधी-साहित्य की यह एक भ्रनमोल कृति है। इसमे गाधीजी की कल्पना 
के भारत का बहुत ही विशद चित्र दिया गया है। गाधीजी इस देश मे 
रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे। उस व्यवस्था के सैद्धान्तिक एव 
व्यावहारिक पहलुओं पर उन्होने स्वय बहुत-कुछ लिखा है। उस सबका 
सार और उसका विवेचन पाठको को इस पुस्तक में मिलेगा । 

पुस्तक की सामग्री छ खण्डो मे विभाजित की गई है। पहले खण्ड में 
भारत के आथिक विकास की गाधीवादी सयोजना' है, जिसे लेखक ने सन्‌ 
१६४४ मे प्रस्तुत किया था। उस पुस्तिका का देश में बहुत ही व्यापक 
प्रचार हुआ था और लगभग सभी भारतीय भाषाओं मे उसके श्रनुवाद हुए 
थे | उसकी भूमिका में स्वय महात्मा गाधी ने लिखा था 

“अ्राचार्य श्रीमन्‍्नारायण अग्रवाल उन युवको मे से है, जिन्होंने अपने 
समृद्ध, शायद बुद्धिशाली भी, जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए निछा- 
वर कर दिया है। जीवन के जिस मार्ग का मै पोषक हूं, उसके साथ सम्भ- 
वत उनकी पूर्ण सहानुभूति है। यह पुस्तिका वर्तमान राजनीति-शास्त्र के 
रूप मे उसीकी व्याख्या का एक प्रयास है। आचार्य अग्रवाल ने, जान पडता 
है, उस विषय के अर्वाचीन साहित्य का श्रच्छी तरह से अ्रध्ययन किया है। 
मुझे यह कहते हुए दु ख होता है कि मै इस प्रवन्ध को जितने ध्यान से 
पढना चाहिए था, नही पढ पाया हू, फिर भी में यह कह सकते के लिए 
काफी पढ चुका हू कि किसी भी जगह उन्होने मेरी गलत व्याख्या नही की 
है। इसमे इस वात का दावा नही है कि यह चरखे के श्रथंशास्त्र के फलि- 
तार्थों का सर्वागीण प्रतिपादन है। इसमे अहिसा पर आधारित चरखे के 
अर्थशास्त्र और श्रौद्योगिक अर्थशास्त्र का--जिसके लाभदायक होने के लिए 
उसका आधार हिसा पर होना अनिवाय॑ं है, अर्थात्‌ उन देशो का ज्ञोपण, 
जिनका औद्योगीकरण नही हुआ है---तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 


हल है. 
मुझे ग्रथकार के तर्को को स्वय प्रस्तुत नही करना चाहिए। मै इस प्रवन्ध 
को देश की वर्तमान भयावह स्थिति के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा ध्यानपूर्वक पढे 
जाने की सिफारिश करता हू ।” 
गाधीवादी योजना' पर जो आलोचनाए हुई, उनके उत्तर देते हुए 
लेखक ने एक दूसरी पुस्तिका “गाधीवादी सयोजना की परिपुष्टि' सन्‌ 
१६४८ से प्रकाशित की । उसकी भूमिका मे डा० राजेन्द्रप्रसाद ने लिखा 
“लेखक ने विषय के सब पहलुओं पर विचार किया है। कुछ निष्कर्ष 
निकाले है तथा प्रस्तुत समस्याओं पर अपने हल भी भुकाये है । महात्मा 
गाधी एक भ्रादर्शवादी व्यक्ति थे, परन्तु वह उतने ही यथार्थवादी भी थे । 
इसलिए यदि वह आदशे के अकाश मे ऊची उडाने भरते थे तो उन्होने 
यथार्थ को भी नही छोडा । इस प्रकार इन दोनो के बीच की कडी को 
उन्होने टूटने नही दिया । वह सदेव आदर्श और यथार्थ मे सामजस्य बनाये 
रखते थे | भारतीय भ्र्थ॑शास्त्र पर फिर से विचार करने की जरूरत है, पर 
यह होना चाहिए भारतीय परिस्थितियो को ध्यान मे रखकर, क्योकि यहा 
की परिस्थितिया एक खास तरह की है--यच्यपि गहराई से देखे तो शेष 
ससार से ये कुछ ज्यादा भिन्‍न भी नही है। इसलिए दूसरे देशों के अनुभव 
के आधार पर कोई सामान्य सिद्धान्त कायम करके उसे यहा लागू करेगे तो 
काम नही चलेगा । इसी प्रकार जो सिद्धान्त दूसरी जगहो पर काम दे गये, 
वे यहा ज्यो-के-त्यो काम नही देंगे । इस जमाने के अर्थात्‌ पश्चिमी अर्थ- 
शास्त्र के दो प्रमुख श्ौर मौलिक सिद्धान्त है--यत्रीकरण और केन्द्री- 
करण । वैसे महात्मा गाधी यत्र मात्र के विरोधी नही है, परन्तु वह इतना 
जरूर चाहते है कि यत्र मनुप्य को अपना गुलाम न वना डाले। स्पष्ट ही झज 
यत्रो के कारण केन्द्रीकरण की जो वृत्ति बढ रही है, उसके वह॒ विरुद्ध है । 
यत्रों के परिणाम-स्वरूप उत्पादन का जो केन्द्रीकरण हो जाता है, वह उन्हे 
पसन्द नही । वह तो उत्पादन का विकेन्द्रीकरण चाहते है । जैसा कि आ्राचार्य 
अग्रवाल ने बताया है--भारत को, जैसा कि वह भश्रवतक करता शझ्ाया 
है, मध्यम मार्ग ग्रहण करना चाहिए और यदि ससार भी चाहता है कि 
उसीका पैदा किया हुआ यह राक्षस उसका काम तमामन कर डाले तो उसे 
भी यही मार्य ग्रहण करना होगा। यह मध्यम मार्ग है सत्य और अहिसा का। 


प्र 


हमे इसीको ग्रहण करना चाहिए। इससे ससार का मार्ग-दर्जन॑>होगा 
और वह भी इसे ग्रहण कर सकेगा । राजनैतिक क्षेत्र मे हमने इसका प्रयोग ' 
किया है और उसकी मदद से हमे कोई मामूली सफलता नही मिली है । इसी 
प्रकार आशिक क्षेत्र मे भी हमे इसका प्रयोग करना चाहिए । आज मनुष्य- 
मनुष्य और मनुष्य तथा समाज के हितो मे विरोध पैदा हो गया है। इसे 
मिटाने की जरूरत है। मनुष्य को समाज के हित के सामने अपने हित को 
गौण समभना चाहिए। परन्तु दूसरी ओर मनुष्य के व्यक्तित्व की भी रक्षा 
झौर विकास होना चाहिए । यह तभी सभव होगा जब मनुष्यो के सारे व्यव- 
हार पूरी तरह सत्य और अहिसा पर आधारित होगे । गाधीवादी योजना 
अथवा गाधीजी के सिद्धान्तो पर आधारित जीवन-दर्शन यही करता है। 
अपने अर्थशास्त्र और राजनीति मे भी वह इन्टी सिद्धान्तो पर चलता है। 

“पुस्तक का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के साथ 
उसका घनिष्ठ सबध है । यो इस विषय पर पुराने ढग पर बहुत-सा साहित्य 
लिखा पडा है। परन्तु गाधीजी के सिद्धान्तो पर आधारित जीवन-दर्शन का 
थोडे मे परिचय देनेवाली पुस्तके बहुत कम देखने मे श्राती है। इसलिए 
यह पुस्तक और भी अ्रधिकर स्वागत के योग्य है ।” 

यह पुस्तिका इस पुस्तक के दूसरे खण्ड मे प्रकाशित की गई है। 

तीसरे खण्ड से लेखक की 'स्वाधीन भारत का गांधीवादी सबिधान' 
पुस्तिका दी गई है, जो सन्‌ १६४६ मे भारतीय सविधान सभा के विचार- 
विमर्श की पूर्व वेला में प्रकाशित हुई थी। उस प्रवन्ध की भूमिका महात्मा 
गांधी ने लिखी थी। उसमे उन्होने लिखा था, “पुस्तिका मे इस वात का 
पर्याप्त प्रमाण है कि लेखक ने उसे यथासभव प्रामाणिक बनाने की साव- 
धानी रकखी है ।” “उसमे ऐसा कुछ भी नही है, जो मेरे आदर्शों से मुझे 
असगत लगा हो ।” “मै प्रिसीपल अ्रग्रवाल की इस पुस्तक को भारत के 
सविधान के प्रतिपादन के अनेक प्रयासों मे एक सारगर्भित देन मानता हु। 
इस प्रयास की खूबी इस बात मे है कि उन्होने वह काम कर दिखाया, जिसे 
समयाभाव के कारण में नही कर पाया था।” 

चौथे खण्ड मे लेखक की उस लेख-माला को दिया गया है, जो उन्होने 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काग्रेस-कमेटी 


टट्‌ 
भर 


की पत्रिका अ्राथिक समीक्षा मे लिखी थी। इस पत्रिका के श्री मन्‍्ना रायणजी 
छ वर्ष (सन्‌ १६५२-५८) तक प्रधान सम्पादक रहे थे । इस लेख-माला मे 
उन्होने गाधीवादी अर्थशास्त्र तथा समाजवादी सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला 
है 

पाचवे खण्ड के लेखो को लेखक ने सन्‌ १६५८ में प्लानिंग कमीशन 
के सदस्य हो जाने के बाद लिखा था। 

अन्तिम खण्ड मे उन्होने बुनियादी सिद्धान्तो का विवेचन करते हुए 
बताया है कि समाजवादी समाज की स्थापना किस प्रकार हो सकती है । 

पाठक देखेगे कि इस पुस्तक मे लेखक ने उन सारे बुनियादी तथ्यो का 
समावेश कर दिया है, जिनकी पृष्ठभूमि में गाधीजी भारत का पुनर्निर्माण 
करना चाहते थे । 

आज देश के सामने सबसे बडा प्रश्न यह है कि उसकी छोटी-बडी 
समस्याओ्रो को किस प्रकार सुलझाया जाय और राष्ट्र-पिता के विचारों 
के अनुसार देश को किस साचे में ढाला जाय ? यह पुस्तक इस प्रश्न का 
बडी गम्भीरता से उत्तर देती है। 

इसमे कोई सन्देह नही कि आज भारत सक्राति काल से गुजर रहा है 
ओर आजादी के इन तेरह वर्षो मे भी समाज और राष्ट्र का सही रूप 
निव्चित नही हो पाया है। 

ऐसी अवस्था मे हमारा विश्वास है कि यह पुस्तक बडे काम की सिद्ध 
होगी । इसमे गाधीजी के भारत का स्वर मुखरित है और यह सभी पाठकों 
को वहुत ही विचार-प्रे रक सामग्री प्रदान करती है। 

यह पुस्तक 'प्रिसिपल्स आऑँव गाधियन प्लानिंग के नाम से शअग्रेजी मे 
प्रकाशित हो चुकी है, पर हिन्दी मे इसका अनुवाद करने मे भाव और विषय 
की सुसवद्धता के लिए कुछ सामान्य हेर-फेर कर दिया गया है। 

--मतन्री 


भूमिका 


श्री श्रीमन्‍्तारायण गाधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम के बहुपठित ऐव 
चितनगील लेखक है। गांधीजी की रचनाओ्री के अध्ययन से उन्होने जो 
ज्ञान प्राप्त किया है, उसके श्रलावा उन्हे एक बडा लाभ यह भी रहा है कि 
वह गाघीजी के सम्पर्क मे आये है और विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत होने- 
वाली विविध समस्याश्रो पर चर्चाश्रों मे भी इन्होने प्राय भाग लिया है। 
इतना ही नही, उन्होंने इस विशिष्ट विषय पर दूसरो के साहित्य तथा 
कृतियो के अध्ययन का भी अतिरिक्त लाभ उठाया है। 

श्री श्रीमन्‍्तारायण का सवध उन सस्थाश्रो और सघो से भी रहा है, 
जो गाधीवादी विधायक कार्यक्रम के विभिन्‍न पहलुओ तथा अगो को 
क्रियान्वित करने मे सलग्न है । उदाहरण के लिए वुनियादी तालीम, खादी- 
ग्रामोद्योग तथा इस प्रकार के अन्य कामो से सम्बद्ध सस्थाओ से उनका 
सवध रहा है। काग्रेस मे काम करने से उन्हे उस विशाल सस्था के बारे मे 
विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला है। ससद मे रहने से 
उन्हे विभिन्‍न प्रण्नों के बारे मे गाधीवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करने 
ओर ससद-सदस्यो के सामने उसे रखने के भी मौके मिले है । 

व्यापक अध्ययन और महात्मा गाधी के विचारो एवं कृतियों के निजी 
चितन और सपके के आधार पर लिखी यह पुस्तक उन सभीके लिए पठ- 
नीय है, जो उन विषयो मे श्रभिरुचि रखते हैं, जिनपर देश का ध्यान केन्द्रित 
है श्नौर जिनमे से अधिकाश दुर्भाग्य से विवादास्पद विपय बने हुए है । 

यह आवश्यक नही कि उनके प्रत्येक निष्कर्प को स्व्रीकार ही किया 
जाय अथवा खास मुद्दों के समर्थन में उन्होंने जो तक दिये है, जिससे यह 
कृति लोकग्राह्म हो सके, उब सबसे सहमत ही हुआ जाय। पाठकों को 
इसमें बहुत-कुछ ऐसी सामग्री मिलेगी, जो कि सूचनात्मक हे, थिक्षाप्रद हे 
और विचार-प्रे रक है । 

मुझे विश्वास है, आम जनता के मन में जो वहुत-से सवाल उठ रहें 
है, उन्हें समभने-इुभने मे यह पुस्तक लाभदायक सिद्ध होगी । 
राष्ट्रपति -भवन, नई दिल्‍ली हु कु 

जे है ( ध्र7 रु है 
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खले व्यापार की नीति के अत के साथ ही प्रत्येक देश मे आर्थिक 
सयोजन का महत्व एकदम बढ गया है । प्रथम महायुद्ध के पहले मजदूरों 
की सेवा, मकानों की कमी और बेकारी को मिटाने जैसे राष्ट्रीय जीवन के 
बहुत थोडे अगो के बारे मे सयोजन की पद्धति पर सोचा जाता था, परन्तु 
उसके वाद तो सयोजन का विचार बहुत फैल गया। राष्ट्रीय जीवन के लग- 
भग हर पहलू का सयोजन शुरू हो गया। सोवियत रूस की पचवर्षीय 
योजना इस प्रकार का सबसे पहला प्रयास था। फिर तो यह विचार 
बढा और देखते-देखते सारे ससार मे फेल गया ससार में छाई हुई बेहद 
मदी से अपने देश को बचाने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमरीका मे 
न्यू डील' (नया सौदा) का प्रारम्भ किया। जर्मनी मे हिटलर ने अपने 
देश को मुख्यत दूसरे महायुद्ध के लिए तैयार करने के लिए चार वर्ष की 
योजना जारी की । इग्लेड की चाल जरा धीमी रही । उसने भी सयोजन 
शुरू किया, परन्तु खण्डो मे---एक-एक क्षेत्र मे--और इसीमे सन्‍्तोष मान 
लिया। फिर भी सामाजिक सुरक्षा की 'बीवरेज योजना” इस दिशा मे 
उनका एक व्यवस्थित प्रयास था | 

भारत में पश्चिम की पद्धति पर सयोजन का प्रयत्न करनेवाले सबसे 
पहले व्यक्ति थे सर एम विश्वेग्वरय्या | परन्तु भारत के आर्थिक विकास 
की व्यवस्थित और व्यापक योजना का तफसीलवार मसविदा बनाने का 
यत्त भारत की राष्ट्रीय महासभा (काग्रेस) द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय सयो- 
जन समिति ने किया। दुर्भाग्यवश वह अपना काम पूरा नही कर सकी। 
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इसका कारण हम सब अच्छी तरह से जानते है। इसी प्रकार इन दिनो, जवः 
कि भारत की आवाज दवाया को जा रहा है तब देश के आठ प्रमुख उद्योगों ने 
आशिक विकास की पन्द्रह-वर्षीय योजना वनाकर निश्चित रूप से देश की 
बडी सेवा की है। यह योजना आमतौर पर वम्बई-बोजना के नाम से 
प्रसिद्ध है। इत सुयोग्य और विख्यात उद्योग-पतियो की सचाई और देश- 
भक्ति में हमे शका नही हो सकती, फिर भी हम यह बात भुला नही सकते 
कि यह पश्चिम की पद्धति पर वनाई गई मुख्यत एक पूजीवादी योजना है । 
श्री मानवेन्द्रनाथ राय ने भी एक 'पीपल्स प्लैन' (जनता की सयोजना) 
वनाई थी। उसमे दस वर्षो मे १५ हजार करोड रुपये खर्च करने की कल्पना 
की गई थी । 
परत्तु मुझे लगता है कि भारत के श्रार्थिक विकास की हम जो भी 
योजना बनाये वह हमारे सास्कृतिक और सामाजिक आधारो पर ही वनाई 
जानी चाहिए । उपर्युक्त योजनाएं ऐसी नही है। पश्चिम की पूजीवादी 
या साम्यवादी योजनाओं की केवल नकल करने से हमारा काम नही 
चलेगा । हमे श्रपत्ती एक स्वदेशी योजना बनानी होगी, जिसकी जडे हमारी 
अपनी जमीन में ही गहरी हो । सुसगठित और शक्तिग्ञाली ग्रामीण समाज 
जाने कितने समय से भारतीय जीवन का अभिन्‍तन अग रहा है। प्राचीन काल 
में हमारे देश मे इसने जिस सामाजिक और आशिक सस्क्ृति का विकास 
किया है, वह शायद समस्त ससार के इतिहास मे एक अनोखी वस्तु है। 
यह समाज-रचना ग्रामोद्योगो पर ग्राधारित थी, जिसमे मानवता, समा- 
नता, न्याय, शाच्ति और सहयोग सभी ओत-प्रोत थे । इसलिए यह जरूरी 
है कि भारत स्वय अ्रपनी निजी आर्थिक योजना बनाये, पश्चिम की नकल- 
मात्र न करे। ऐसा करके वह ससार का मार्ग-दर्शन कर सकेगा और भरत 
में एक नई व्यवस्था का विकास करने मे उसके लिए मददगार भी हो 
सकेगा। महात्मा गाधी भारतीय गथ्-व्यवस्था के इन्ही प्राचीन आादर्शों 
पर वरावर जोर देते रहे और भ्रव तो पश्चिम के अनेक महान विचारक 
भी उनके इन विचारों का समर्थन करने लग गये है। सौभाग्य से गाधीजी 
के लेखो को पढने और अध्ययन करने का मुझे काफी अवसर मिला है। 
यही नही, भारत के अनेक आधिक प्रइनो पर मैने उनसे रूवरू चर्चाए भी 


गाधीवादी योजना 


की है। इसीलिए में इनके बारे में गाधीजी के विचार व्यवस्थित्‌ सीति से 
जनता के सामने पेण करने का साहस कर रहा हु। इनके समर्थन मे- में 
पश्चिम के विख्यात अर्थ-गास्त्रियो और समाज-शास्त्रियों के प्रमाण भी 
उद्धृत करूगा । भारत की आर्थिक समस्याओ्रो पर गाधीजी ने बहुत लिखा 
है, क्योकि वह वहुत वडे अ्र्थगास्त्री रहे है, परन्तु उस मानी में नहीं, 
जिसमे आम तौर पर इस बब्द का प्रयोग होता हें। इसलिए उन्होंने घिसे- 
पिठे ठकसाली बब्दों का प्रयोग नहीं किया। उनके विचार सहज-वुद्धि 
के रूप मे प्रकट हुए और उनमे गहरी भावना का आरावेग था। अ्रत स्वभा- 
वत ये अर्थशास्त्र की जड तक्कं-पद्धति मे ठीक नही बैठते, फिर भी उनके 
लेखो में हमे एक व्यवस्थित आथिक रचना की भाकी आसानी से मिल 
जाती है, जो प्राचीन भारतीय परम्परा पर आधारित है और यदि हम! 
विस्तार से उसकी तफसीले बनाने बैठे तो वह इस युूद्ध-जर्जर ससार को 
युद्ध, गोपण और सहार के स्थान पर भ्रवग्य ही शान्ति, सुरक्षा और प्रगति 
की सुनिश्चित योजना दे सकती है। 


हक 
घर 


आ्राज हमारे देश मे सयोजनाग्रों, तजवीजो और पुननिर्माण की योज- 
नाश्रो की वाढ-सी श्राई हुई है, परन्तु इनके वीच हमे एक बुनियादी वात 
याद रखनी चाहिए। वह यह कि योजना अपने-ग्रापमे कोई साध्य नहीं 
है। असल मे साध्य तो दूसरी ही चीज है और योजना उसका एक साधन- 
मात्र है। विज्ञापनों मे छपी दवाश्रो की भाति हर योजना के बनानेवाले 
अपनी चीज को सर्वश्रेष्ठ बताते है। अन्य लोग भी उसमे अपनी कल्पना 
जोडकर मान लेते है कि उसके अन्दर कोई जादू है, जो उनकी हर प्रकार 
की आशिक मुसीवत को दूर कर देगा। 

योजनाए बनाना, श्रलवत्ता, अपने-आपसे कोई बुरी चीज नही है । 
वह तो दूरदेशी और समभदारी-भरी चीज है। परन्तु जब शोषण के 
सूक्ष्म और भद्द तरीको को छिपाने के लिए उन्हे उलभन-भरी वडी-बडी 
योजनाओं का चोगा पहनाया जाता है तब उन्हे हमे सन्देह और सावधानी 
की नजर से ही देखना पडता है । 
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हमारे सामने आज वहुत ही कठिन समस्याएं है। केवल योजनाएँ 
वनाने से वे नही सुलकेगी और त उनसे संसार की हालत ही सुधरेगी। 
रूस की भाति सयोजन के जरिये जनता के रहत-सहत को ऊचा उठाने में 
काफी सफलता मिल सकती है, परन्‍्तु इसमे व्यक्ति की स्वतत्नता का वलि- 
दान करना पडता है। जर्मनी की भाँति युद्ध-यन्त्रो को तेजी से खडा करने 
और चलाने के लिए फौजी कडाई के साथ लोगो को काम मे लगाकर 
बेकारी की समस्या को भी कुछ हद तक हल किया जा सकता है। इसी 
प्रकार राष्ट्र मे कोई आथिक सकट पैदा हो तो अमरीका के “न्यू डील' 
(नया सौदा) की भाति उसे दूर करने के लिए एक तात्कालिक उपाय के 
रूप मे भी सयोजन का उपयोग किया जा सकता है । इग्लैड मे भी वीवरेज 
योजना' ने साम्राज्य के मातहत प्रदेशो और उपनिवेशो के सारे साधनों 
को जुदाकर अगरेज कौम के अन्दर कुछ सामाजिक सुरक्षा निर्माण 
कर दी । 

इस प्रकार सयोजन एक बहुत वडा यत्र है, किन्तु याद रहे कि वह्‌ जड़ 
यत्र है। उसका भला और बुरा दोनो प्रकार से उपयोग किया जा सकता 
है। इसलिए मुद्दे की वात यह है कि उसका उद शय अथवा लक्ष्य क्या है ? 
उसकी जड से भावना--नीयत--क््या है ? 

इस प्रकार मुख्य प्रश्न यह है कि आर्थिक सयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या 
हो ? केवल इतना कह देना काफी नहीं है कि 'हम जनता का जीवन- 
स्तर ऊंचा उठाना चाहते है' या 'समाज को समृद्ध वनाना चाहते है।' 
वम्बई-योजना का उद्दं श्य यही बताया गया है कि अगले पद्रह वर्षो मे 
भारत मे आदमी की औसत आय दूनी हो जायगी । खैर, हम एक क्षण को 
सान लेते है कि इस योजना के अमल से जन-साधारण की औसत आय यहा 
पद्ह वर्षों में हनी हो सकती है, परन्तु केवल आय का इस प्रकार दूना हो 
जाना अपने-आपमे कोई वहुत अच्छा साध्य वही कहा जा सकता | झ्राथिक 
भृल्यों को हम जीवन के मानवोचित और सास्कृतिक मूल्यों से कभी श्रलग 
का 2 अंक तो राष्ट्रीय महासभा की सयोजन-समिति ने 
जम 

समावत किया जाना चाहिए। उसके मानवीय पहलू को भुलाया नही 
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जाना चाहिए।” 
उदाहरण के लिए पश्चिम को लीजिये। वहा जीवन का स्तर इतना 
ऊचा हो चुका है कि अव उसे अधिक उठाने की गृजाइश ही नहीं है । वहा 
सयोजन का लक्ष्य वताया जाता है--- सबके लिए पूरा काम ।” परन्तु यह भी 
कोई लक्ष्य है ” पूरा काम देना सयोजन का लक्ष्य नही हो सकता । वह तो 
किसी साध्य का एक साधन मात्र है। कुछ लोग कहते है, सयोजन का लक्ष्य 
अधिक उत्पादन होना चाहिए और वे कहते है कि इसके लिए देश की 
जन-शक्ति का तथा साधनो का पुरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। 
परन्तु हम जानते है कि अत्यधिक औद्योगीकरण और उत्पादन का परिणाम 
क्या हुआ है ” जहा एक तरफ अत्यधिक विपुलता और समृद्धि है, दूसरी 
तरफ वही-के-वही दरिद्रता का घोर अभिश्ञाप भी प्रत्यक्ष हमारी श्राखो 
के सामने है। 
तो फिर हमारे सयोजन का उहू इय क्या हो ? प्राध्यापक कोल कहते 
है कि “हमारा झ्ाथिक सयोजन इन सिद्धान्तो के आधार पर हो कि समाज 
के पास उत्पादन की जो भी साधन-सामग्री हो, उसका पूरा-पूरा उपयोग 
हो जाय और सबकी झामदनी का विनियोग-वितरण भी इस प्रकार 
सुनियोजित प्रकार से हो कि सर्व-साधारण की भलाई और कल्याण की 
दृष्टि से खर्चे करने के लिए वह उपलब्ध हो सके ।” प्राध्यापक श्रॉल्डस' 
हकक्‍सले अच्छे सयोजन की मुख्य कसौटी यह बताते है कि जिस समाज पर 
वह लागू किया जा रहा है। उसके पुरुष और स्त्री सदस्यो मे प्रनासक्ति 
और जिम्मेदारी की भावना जागे और वे उत्तरोत्तर अधिक न्यायशील, 
शान्त, नीतिमान, बुद्धिमान और प्रगतिशील बने । यदि ऐसा होता है तो 
बह सयोजन सही शोर सफल है, अन्यथा वह गलत और अ्रसफल है।* 
जनता की सयोजना' (पीपल्स प्लैन) मे श्री मानवेन्द्रनाथ रॉय ने बताया 
है कि “सयोजन का उद्द श्य जनता की तात्कालिक तथा बुनियादी जरूरतो 
की पूर्ति होना चाहिए।” परन्तु इस विषय मे मुझे डॉ० सन यात सेन के 
जनता के तीन सिद्धान्त---“राष्ट्रीयता, प्रजातन्‍्त्र और जीविका” सबसे 
* प्रिसिपिल्स ऑव इकानोंमिक प्लैनिग, पृष्ठ ४०६ 
* घुण्डस एण्ड मीन्स, पृ० ३२ 
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अच्छे लगे। वास्तव मे हमारा सयोजन राष्ट्र की अपनी सस्कृति और 
सभ्यता पर ही आधारित होता चाहिए । उसका अमल और प्रगति भी किसी 
प्राणी के शरीर अथवा पौधे के विकास के समान (स्वाभाविक और अन्दर 
से ही) होनी चाहिए । और यह सबकुछ थोडे-से चुने हुए लोगों कै स्वार्थ 
के लिए नही, वल्कि समस्त राप्ट्र के कल्याण और सुख के लिए हो। मुझे 
लगता है कि हमारा जो भी आथिक सयोजन हो, उसका सबसे पहला 
सिद्दान्त यही होना चाहिए। दूसरी वात यह है कि हमारे सयोजन मे जनता 
के साथ फौजी ढग की घेरघार---रेजिमेटेगव--न हो। अपने सामा- 
जिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन मे जनता के लिए जितनी झ्राजादी 
का होना उचित और जरूरी है उसका अपहरण न हो। सत्ता के सम्पूर्ण 
केन्द्रीकरण की दृष्टि से नही, वल्कि लोकतन्‍्त्र की दृष्टि से और लोकतन्त्र 
को अपना लक्ष्य मानकर हम सयोजन करे। एक सख्त और लम्बी-चौडी 
योजना जनता पर लादकर हम उसका जीवन-स्तर ऊचा उठाने मे शायद 
कामयाव हो जाय, परन्तु ऐसा करने मे यदि लोग अपनी आत्मा अर्थात्‌ 
स्वाधीनता और स्वशासन की वृत्ति को ही खो बैठते है तो ऐसी भौतिक 
समृद्धि भी किस काम की ? इसलिए आर्थिक सयोजन मे राज्य के निय- 
न्त्रण और जबरदस्ती की जरूरत कम-से-कम हो । कहा भी है कि सबसे 
अ्रच्छा मासन वही है, जिसे सपनी सत्ता का उपयोग कम-से-कम करना पडे। 
परन्तु मै इससे भी एक कदम आगे जाना चाहता हू। सयोजन का काम 
लोक-सत्ता की केवल रक्षा करना ही नही है, बल्कि उसे ग्रधिक वास्तविक 
और स्थायी वनाकर उसे पुष्ट एव प्रगतिगील बनाना भी है। इतना भी 
काफी नही होगा । हमे केवल अपने ही देश मे लोक-सत्ता की रक्षा और 
सवधेन करके सन्‍्तोष नही मान लेना चाहिए, वल्कि यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि ऐसा करने मे हम कही दूसरेअविकसित देशो की आजादी और 
सस्ता का अपहरण तो नही कर रहे है ? प्राध्यापक रॉबिन्स ने अपने 
आर्थिक सयोजन और बतत्तर्राष्ट्रीय सुव्यवस्था' (इकॉनॉमिक प्लैनिंग एण्ड 
इंटरनेशनल आ्लॉर्डर) नामक पुस्तक मे ठीक ही लिखा है कि अपने राष्ट्र के 
अति प्रेम मे हम कही अपनी भअ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि को न खो दे, यह ध्याच 
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रहे, क्योकि यदि बाहर लोक-सत्ता की हानि होती है तो उसके परिणाम- 
स्वरूप “हमारे देश की लोकसत्ता भी अवश्य ही छित जायगी ।” 

हमे भूलना नही चाहिए कि आर्थिक समानता के बगैर राजनैतिक 
लोकसत्ता अथवा प्रजातनन्‍्त्र असम्भव है । प्राध्यापक लास्की का कथन है कि 
“वह राजनैतिक समानता वास्तविक समानता हो ही नही सकती जबतक 
उसके साथ सच्ची आथिक समानता भी न हो । यदि आथिक समानता नही 
है तो राजनैतिक सत्ता आथिक सत्ता की दासी होगी ।”* इसीलिए तो 
पूजीवाद और प्रजातन्त्र कभी एक साथ नही रह सकते, क्योकि पूजीवादी 
समाज मे धनवानों और निराधारो के बीच सदा एक बहुत बडी खाई होती 
है। इसलिए एक अच्छे राष्ट्र को चाहिए कि वह अपने नागरिको की 
आमदनी में कभी भारी विषमता न पैदा होने दे, नहीं तो वहा शासन- 
सत्ता आगे-पीछे अवश्य ही धनवानो के हाथ चली जायगी । सम्भव है, 
एक आदमी ही राजा बन बेठे । 

सयोजन का तीसरा सिद्धान्त यह हो कि राष्ट्र के हर नागरिक को 
सम्मानपूर्वक और न्यायपूर्वक अपनी रोजी कमाने का अधिकार है। उसे 
काम करने और ईमानदारी के साथ किए गये काम का उचित पारिश्रमिक 
पाने का जन्म सिद्ध ग्रधिकार है, जिसे कोई छीन नही सकता। रोजी का 
अर्थ दान या बेकारी का भत्ता (अ्रनएम्प्लायमेट डोल) नही है, ये दोनो 
एकंदम अलग चीजे है । एक का अर्थ है काम और जीवन, दूसरे का अर्थ है 
सडना और मरना | बेकारी की अर्थात्‌ रोजी की समस्या को हम तभी 
सनन्‍्तोषजनक रीति से हल कर सकेगे जब हम समभ लेगे कि हमारा लक्ष्य 
केवल इतना ही नही है--न होना भी चाहिए---कि कम-से-कम श्रम से 
और तेजी के साथ काम करनेवाले यन्त्रो की सहायता से हम जैसे तेसे अपना 
उत्पादन बढा ले । अपने आथिक जीवन के मानवीय पहलू की उपेक्षा करके 
हम कभी अपना भला नहीं कर सकते। यन्त्रो और भौतिक सम्पत्ति की 
अपेक्षा मनुष्य का मुल्य कही अधिक है। अधिक उत्पादन करके राष्ट्र की 
सम्पत्ति आखिर मनुष्यों को दुख नही, सुख पहुचाने के लिए ही तो हम 
बढाना चाहते है। मै तो समझता हू कि डॉ० सन यात सेन के 'जनता के 
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तीन सिद्धान्तोी' का सही अथे यही है। सयोग की वात है कि एशिया के 
एक दूसरे महान लोकनायक महात्मा गाधी ने भी यही वात कही है। हा, 
उनके शब्द दूसरे है। अव मैं उन तमाम पूजीवादी श्रौर समाजवादी योज- 
नाओ्रो का परीक्षण करना और देखना चाहता हू कि सयोजन के ऊपर बताये 
तीन जरूरी सिद्धान्तो का उनमे कहातक पालन होता है। 


रे 


पिउले कुछ दशकों मे ससार ने अपनी उत्पादन-गव्ति बहुत अधिक 
बढा ली है--केवल उद्योगों में ही नही, खेती मे भी। जनसख्या भी बेशक 
बढ रही है, परन्तु यह उत्पादन-शक्ति हर जगह जनसख्या की वृद्धि के 
अनुपात से कही आगे बढ गई है। जाहिर है कि इतना उत्पादन बढ जाने के 
फलस्वरूप ससार को अधिक समृद्ध, स्वस्थ और सुखी होना चाहिए था 
और गरीबी की समस्या अपने-आप हल हो जानी चाहिए थी। परन्तु इसके 
विपरीत आज हम ससार मे क्या देखते है ” ससार मे आज भयकर झआथिक 
मन्दी फंली है, जैसी कि पहले कभी नही देखी गई थी । इसके कारण ससार 
बेहद परेशान है। खाद्यान्नो और कच्चे माल के पर्वताकार सग्रह पडे हुए है, 
जिनके खरीदार नही मिल रहे है । करोडो लोग बेकार पडे है, क्योकि उनके 
लिए कारखानो मे काम नही, भ्रर्थात्‌ कारखानेदार जो माल पैदा करते है, 
मुनाफा देकर उसके खरीदनेवाले उन्हे नही मिलते । इस प्रकार जितनी भी 
यह उत्पादन-शक्ति बढती जाती है, ससार उतना ही उसका उपयोग करने मे 
कम समर्थ बनता जा रहा है। कोल ने ठीक ही कहा है 

“यदि मनुष्य की उत्पादन--निर्माण--शक्ति बढाने से लोग उलटे 
वेकार और दुखी होते है तो ऐसी शक्ति बढाने से क्या फायदा ? विज्ञान- 
शास्त्री क्यो यह वेकार का श्रम करते है ? इस प्रकार परिश्रम को हलका 
करने से क्या लाभ है, यदि ऐसा करने से भ्रधिकाधिक लोग बेकार होकर 
रोजी से वचित होते है ? कैसा जमाना आ गया है, जो आज किसान बोते 
समय भगवान से उल्टी प्रार्थना करता है कि उसकी फसल बिगड जाय, नही 
तो वह मन्दी के सकट मे फस जायगा। वडा बुरा समय है, परन्तु इसमे 


का 
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आाइचर्य की बात भी क्या है ? ”' ० 

चीजे पैदा करने की भौत्तिक शक्षित हमने इतने बढ़ी लो-6 के हम 
इनका पूरा उपयोग भी नही कर पाते । ससार मे फैली हुई व्यापक बेकारी 
दु ख, और लोगो का शारीरिक तथा मानसिक पतन इसीका परिणाम है। 
“हमारे सामने एक अजीब समस्या है। कारखानो में माल इतनी तेजी से 
पैदा होता जाता है और उसके ढेर लगते जाते है कि उसकी माग ही मरती 
जा रही है।”* इतनी अधिक समृद्धि और विपुलता के बीच भी आदमी 
दरिद्र हो और भूखों मरे, यह सचमुच ऐसी बात है कि इसपर किसीको 
विश्वास नही होगा, हँसी आावेगी। क्रेब ने लिखा है -समृद्धि मुस्कराती 
है, परन्तु हाय | केवल मुद्री भर आदमियो के लिए ही । शेष तो केवल देखते 
रहे, उनके लिए वह नहीं है। वे तो खानो में मरनेवाले उन अभागो के 
समान है, जिनके आ्रासपास, ऊपर-नी चे, सपत्ति-ही-सपत्ति है, किन्तु जो उनकी 
दरिद्रता को दूना दुखदायी बना देती है ।४ 

अलबत्ता, यह तो स्पष्ट है कि हमारी मुसीबतो का कारण यह उत्पादन 
की विपुलता नही है, बल्कि हमारी आर्थिक रचना का दोष और उसके 
गलत आदर्श है । पूजीवाद अपने साथ केवल शोषण और बेकारी ही नहीं 
लाया, बल्कि उसने तो मनुष्य को निरा एक जड यन्त्र और वलिदान का 
पश्चु बना दिया है । धीरे-धीरे, परन्तु निश्चित गति से, उसने प्रजातन्त्र को 
अन्दर से खोखला कर दिया है, जो अब केवल ढांचा-मात्र रह गया है। मान- 
व॒ता को उसने अपने मार्ग से हटा दिया है। अब तो ससार मे सोने और 
राक्षस्रों का राज्य है। पूजीवाद को भूठमूठ की स्वतन्त्रता का लवादा पह- 
नाने का लज्जाजनक प्रयास व्यर्थ ही किया जा रहा है। न्याय और प्रजातत्र 
की डीगे हाकी जा रही है, जबकि हर आदमी अ्रव जानता है कि मख- 
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मल के दस्ताने के अन्दर लोहे का पंजा छिपा हुआ है, क्योकि पूजीवाद की 
प्रभुतत्ता को मानने से यदि कही इस्कार हुआ या उसे ज़रा भी खतरा मह- 
सूस हुआ तो वह नाजीवाद या फासिज्म के रूप मे अपना नग्न रूप धारण 
कर लेता है और पैग्ञाचिक वीभत्सता के साथ दानवी झक्ति प्रकट करने 
लग जाता है। प्रो० लास्की ने अपनी 'हम यहा से कहा जा रहे है? व्हेश्रर 
डू वी गो फ्रौम हीयर नामक पुस्तक मे पब्चिम के आधुनिक राजनैतिक 
इतिहास का सिहावलोकन करते हुए साफ-साफ वताया हे कि पूजी- 
वादी देशो मे लोकतत्र चल ही नही सकता । जहा प्रतिपक्ष जोरदार नही 
होता वहा पूजीवाद लोकतत्र का दिखावा टिकाये रख सकता है और सस- 
दीय ढग का शासकोय ढाचा निभाये जाता है। परन्तु जब कभी वह खतरा 
महसूस करता है और देखता है कि वह सुरक्षित नही है तो सर्वतत्ता धारणा 
करके राक्षती हिसा का अवलम्बन करने से वह क्षण-भर की भी देरी वही 
करता। 


रा केनीज [ 


लॉड्ड केनीज ने अपनी पुस्तक 'खुले व्यापार का अन्त' (एण्डआँव लेसा 
फर) मे पूजीवाद के सिद्धान्त की परिभाषा करते हुए लिखा है---“मनुप्य 
की धन-लालसा और उसकी प्राप्ति की सहज वृत्ति को कितना अधिक 
सतुप्ट किया जा सकता है इसपर यह अर्थ-रचना निर्भर करती है।” घन 
की इस अपार तृष्णा ने गोपण, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की पेचीदा 
परम्परा पैदा कर दी है, जिसका निश्चित परिणाम होता है खूखार युद्ध 
और मनुष्यो का कत्लेझ्राम। वर्ना शा कहता है कि “पूजीवाद को न विवेक 
होगा और न उसका अपना कोई देश '” मुनाफा उसकी एकमात्र शकाक्षा 
और पैसा उसका भगवान होता है। इसीको हम मानव-भक्ति के वजाय 
पेसे की भक्ति कहते हैं। अमरीका के उपराष्ट्रपति श्री वैलेस ने हमे साव- 
धान करते हुए कहा है कि “व्यापारी जगत के लिए तो वॉलस्ट्रीट सर्वो- 
परि हे, राष्ट्र उसके वाद ।” प्रो० गॉडी ने पैसे को आसमान की सर कराने- 
वाला अल्लादीन न का जादुई कालीन कहा है। “किसी समय लोग मानते थे 
कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज उसके आस-पास घूमता है। तठ यदि कोई 
कहता कि यह गलत है, वास्तव मे सूबे नही, पृथ्वी सूर्य के आस-पास घूमती 
हैं तो लोग उसे नास्तिक कहते । इसी प्रकार आज के अर्थ-विजारद से कोई 
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कहे कि पैसे के लिए मनुष्य नही बनाया गया बल्कि मनुष्य के लिए पैसा 
बनाया गया है तो वह इसे नास्तिक ही कहेगा ।' 
इस प्रकार आ्राज हम पैसे के ससार मे रह रहे है, जहा पूजीपति सवे- 
सत्ताधीश है, जैसा कि चाकोटिन ने कहा है, “मुनाफे और पैसे की इस पागल 
आऔर भ्रनवरत दौड का फल है मानवता के साथ घोर अत्याचार |” परन्तु 
पजीवाद के विनाश के बीज उसके अन्दर ही छिपे हुए है, क्योकि अति सृबकी 
बुरी होती है। इस प्रकार पूजीवाद का अ्रपार लोभ आगे-पीछे उसीको ले 
बैठेगा और उसका सर्वनाश्ञ करके रहेगा। अगर हम दूसरे के लिए खट्ढा 
खोदते है तो हम ही उसके अन्दर गिरेगे। साम्यवाद के प्रसिद्ध घोषणापत्र 
मे लिखा है--वर्तमान बुर्जआ समाज ने अपार उत्पादन, विनिमय और 
वैभव के साथ नाता जोडकर अपने लिए आफत्त पैदा कर ली है। वह उस 
जादूगर की तरह है, जिसने मसान तो जगा लिया, पर उसे अपने वश में 
रखना नही जानता ।” तो अब इसका उपाय क्‍या है ”? विपुलता के बीच 
द्ररिद्रता और अपार उत्पादन तथा अविचारपूर्ण विनाश की यह समस्या 
केसे सुलझेगी ? समय अपने-ग्राप सव ठीक कर लेगा, इस आशा में हाथ- 
पर-हाथ रखकर निष्क्रिय तो नही बेठे रह सकते। “यह तो भागनेवाले 
बिगडे घोडे की गाडी मे निष्क्रिय बैठे रहते जैसा होगा। श्राप भले ही कह 
दे कि हम और कर ही क्‍या सकते है ? परन्तु आपकी यह लाचारी आपको 
आनेवाली दुर्घटना से बचा नही सकेगी ।”* 
ससार के विभिन्‍न देशो मे तीन विभिन्‍न प्रकार की योजनाओ के 
प्रयोग किये गए है। पहली है फासिज्म की या नाजीवादी योजना, परन्तु 
इसमे तो उलटे बीमारी से उसका इलाज अधिक बुरा साबित हुआ है। स्वय 
हिटलर ने सन्‌ १६३६ के सितम्बर में स्वावलम्बन की अपनी चारसाला 
योजना की घोषणा की । स्वावलम्बन के द्वारा उसने राष्ट्र को आशिक दृष्टि 
से स्वतन्त्र और यन्त्र-सामग्री से लैस करने के उपाय किये। इनसे वेकारी 
_न्स्सन्देह बहुत-कुछ घटी भी, परल्तु इतना काम देने पर भी जनता का 
१ मनी व्सेस मैन”, पु० १०८ 
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जीवनस्तर ऊचा नही उठ पाया । इसके विपरीत उसने तो राष्ट्र को सैनिक 
दृष्टि से पूरा लेस बताने पर ही सारी शक्ति लगा दी। अपने देश-भाइयो 
से उसने कहा, “मबंखन के वजाय वन्दूक” अ्रधिक काम की चीज है। इस 
प्रकार नाजी अर्थ-रचना वास्तव में युद्ध की अर्थ-रचना सावित हुई। वह 
अत्यन्त विस्फोटक थी और अन्त मे उसका विस्फोट होकर ही रहा, जिसके 
चमाके ने समस्त ससार की नीव को हिला दिया। यद्यपि उसमे 'समग्र राज्य' 
(कॉरपोरेट स्टेट) के नाम पर मजदूरों को खुश और शान्त करने के यत्त 
हुए, फिर भी बात तो बडे-बडे उद्योगपतियो की ही चलती रही। सत्ता 
उन्हीके हाथो मे खेलती रही। वास्तव में फासिज्म का जन्म ही मरणोन्मुख 
पूजीवाद की कोख से हुआ था और वुभते हुए दीये की ज्योति जिस प्रकार 
अधिक बडी हो जाती है, उसी प्रकार अ्रपने विनाश के समय पूजीवाद भी 
इस फासिज्म या नाजीवाद के रूप मे ग्रधिक आक्रामक बन गया था | उसका 
उदंब्य था लाभ और शोषण के ढहते हुए दुर्ग को बचाना । इस फासिस्ट 
योजना मे राज्य ने अपने हाथो मे सम्पूर्ण सत्ता केन्द्रित कर ली थी और 
व्यक्ति की स्वाधीनता निर्ममता के साथ कुचल दी गई थी। “राज्य को 
भगवान के सिहासन पर अभिषिक्‍त कर दिया गया है। यही कारण है, जो 
आज हम सबसे अधिक भयकर बुतपरस्ती के जमाने मे जी रहे है ।”* 
प्रजातन्‍्त्र की वुनियाद है मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा 
और आदर, परन्तु सारी ताकत से उसे कुचलकर उसके स्थान पर सर्व- 
सत्ताधारी अधिनायकत्व (डिक्टेटरशिप) को स्थापित किया जा रहा है। 
यूनान का प्रसिद्ध विचारक प्रोटोगोरस कहता था कि “हर चीज को नापने 
का गज आदमी, इन्सान हो ।” परन्तु श्राज तो सारे सिद्धान्तो की भलाई, 
बुराई, उपयोगिता अ्रथवा निकम्मेपन को नापने का गज राज्य बन गया है। 
एथीनियन आदर्श से मनुष्य सर्वोपरि था परन्तु फासिस्ट अर्थ-रचना राज्य 
को सर्वोपरि माननेवाले स्पार्टा के आदर की पुजारिन है। 
आशिक सयोजन के दूसरे नमूने का प्रयोग भ्रमरीका के सयुकत राज्य ने 
किया। मेरा सकेत राष्ट्रपति रुजवेल्ट के '्यू डील' की तरफ है। सच पूछिये 


गहन न 2  कन न लि बी आई 
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तो उसने एक व्यवस्थित योजना का रूप कभी ग्रहण नहीं किया । वह तो 
मुमीवत में फसे पूजीवाद को बचाने के लिए काम में लिये गए तात्कालिक 
उपागे का एक सिलसिला भर था। समाज मे फैली दुरवस्था के बहुत प्रकट 
कारणों को दूर करके पूजीवाद को फिर से जिलाने का वह एक जोरदार 
ज़यल था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट अमरीका भें कोई नई अर्थ-रचना निर्माण 
नही करना चाहते थे। उन्होने तो पुरानी रचना मे छोटे बडे सुधार करके 
वेवल उसे काम चलाने-लायक बनाने का यत्न किया । मजदूरों को काम देने 
की दृष्टि मे उन्होंने अनेक लोक-निर्माण-कार्य चालू कर दिये, ताकि बेकारी 


रात 
छः 


3८ घटे भर कारखानेदारों का वोक कुछ हल्का हो। काम के घण्टे कम 


कर दिये, मजदूरी वढा दी, कर-प्रणाली मे यहा-वहा जरूरी फर्क कर दिया, 


वाजार की मंदी को कम करने और किसानो की मदद करने के लिए 
तरकार ने खेती की उपज की चीजे खरीदना शुरू कर दिया, सेती मे जो 
भीज अधिक पैदा होती थी, उनका रकबा कम कर दिया, ताकि बाजार मे 
उनके भाव गिरने न पावे । आर्थिक स्थिरत 


वेदों को सरकार ने ऋण दे दिये। चीजो की कीमतो का नियमन करने के 
निए खले बाजार मे सोदो के शुरू 


प्स्स्नु भीतर की वीमारी का यह कोई स्थायी इलाज नही था | यह तो दर्द 
“मे करने के लिए लाक्षणक चिकित्सा के रूप मे किये गए तात्कालिक 


कन्‍्म्म्ज्ड 
| 
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उसमे दूसरो के समान क्रिठेत को भी आर्थिक सयोजन की दिशा में कुछ 
कदम उठाने पडे । परन्तु उसका सारा सयोजन टुकडो में हुआ हे । उनमे 
समन्वय और सृत्रवद्धता नही थी और जहातक ऊपरी दिखावे से सम्बन्ध है, 
उसके पीछे कोई निश्चित उद्द श्य भी नही था। उसने जो भी कुछ किया, 
परिस्थिति से लाचार हो जाने पर सामने खडी मुसीवत का मुकाबला करने 
भर के लिए किया। इस दिला मे उसका सबसे ताजा कदम था “वीवरेज 
योजना । इस योजना का मुख्य उद्ं श्य था पूरा कार्म' और राष्ट्र के द्वारा 
नागरिको को यह आश्वासन देना कि वह उन्हे किसी भी मुसीबत मे असहाय 
नही छोड देगी । इसलिए उसने उन्हे रोजी दिलाने की हामी भरी, पग॒ता के 
भत्ते निर्माण किये, वृढो को घरवैठे सहायता का प्रवन्ध किया, नये बच्चो 
के कारण बढे हुए खर्च का प्रवन्ध किया और वीमारो के उपचार की व्यवस्था 
की। उसका उद्दं श्य था धनवानो पर कर लगाकर उन्हे कुछ नीचे लाना और 
इस धन की सहायता से गरीबो के लिए कुछ सहूलियते करके उनके जीवन- 
स्तर को कुछ ऊपर उठा देना । डिजरैली कहा करता था कि इग्लेड अमी रो 
ओर गरीबो के अलग-अलग दो राष्ट्रो मे बट गया है--परन्तु बीवरेज- 
योजना जैसे उपचारो से डीनइगे के शब्दो मे कहे तो देश दूसरे प्रकार के “दो 
राष्ट्रों मे बट जाता है। एक तो कर देनेवालो का राष्ट्र और दूसरा 
करो से लाभ उठानेवालो का राष्ट्र ।/* यह सच है कि वेकारी से रक्षा 
का आश्वासन देना उतनी खराब चीज नही है, जितनी दान और भिक्षा | 
परल्तु हमे मानना पडेगा कि यह कोई बहुत वडा फर्क नही है। यह तो 
द्राविडी प्राणायाम के ढग का सयोजन हुश्रा, अर्थात्‌ पहले तो धनवानो को 
खुला छोड दे कि वेगरीबो को पेट भर लूट ले और फिर उन्ही धनवानो पर 
कर लगाकर उसकी सहायता से गरीबो के सामने मदद और सहुलियतो के 
सर्प में कुछ टुकडे फेक दे। यह सारी प्रक्रिया अस्वाभाविक, अपमानजनक 
और अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो के विपरीत है। 
तीसरे प्रकार की योजना वह है, जिसे सोवियत रूस ने अपनाया है। 
रूस की पचवर्षीय योजनाओं ने सारे ससार का ध्यान अपनी तरफ आक- 
-पित कर लिया है। सबने उन्हे सराहा भी, क्योकि वे ऐसे सिद्धान्तो पर 
* “दि फॉल ऑँव दि आइडल्स,? पृ० १०५ 
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बनाई गई थी, जो पूजीवादी नही थे। सारे ससार के लोगो ने शोषित 
मानवता के उद्धारक के रूप मे उनका स्वागत किया। यह भी सत्य है कि 
यह योजना सर्वागपूर्ण थी और उसकी मदद से सोवियत रूस अपनी जनता 
के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने मे सफल भी हुआ । उसने पूरी सख्ती से 
काम लिया और पूजीपति-वर्ग को जड-मूल से उखाडकर फेक दिया। कत्ले- 
आम हुए, राष्ट्र-द्रोहियो को अदालतो मे खडा करके उन्हे कठोर सजाएं 
सुनाई गई और मैदान साफ कर दिया गया । इस प्रकार सर्वहारा वर्ग की 
तरफ से साम्यवादी दल सर्वेंसत्ताधीश बन गया और व्यक्ति की स्वाधीनता 
को कठोरता के साथ कम कर दिया गया । फिर भी आशिक नव-निर्माण की 
दिशा मे रूस का यह प्रयोग एक बहुत बडी चीज माना जाता है, इसलिए कि 
उसने पूजीवाद को उसके ऊचे सिहासन से घसीटकर नीचे गिरा दिया और 
जनसाधारण के हितो को सामने रखकर सयोजन किया। उद्योग, कारखाने 
और भीतरी तथा बाहरी व्यापार को राज्य ने अपने हाथो मे ले लिया और 
इन सबका नियन्त्रण एव सचालन जनता के हित में किया। इस कारण 
रूस की ऋन्ति ने ससार के गरीब, शोषित और पद-दलित राष्ट्रो को स्वभा- 
वत. नई आशा से भर दिया । 

परन्तु अब इसकी भी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। ग्रबतक जो लोग 
रूस की क्रान्ति और रूस की अर्थ-व्यवस्था की तारीफ करते थे, उनका भ्रम 
दूर हो गया है। उनकी आखे खुलने लगी है। लुई फिशर, मैक्स ईस्टमन, 
आन्द्रे जीद और फ्रेडा अटली जेसे लेखक और विचारक वर्षो रूस मे जाकर 
रहे। इन्होने रूस का प्रयोग दुनिया के सामने रकक्‍्खा और बडे उत्साह के 
साथ दुनिया को वह समभाया भी । परन्तु रूस की यह क्रान्ति जिस दिशा 
में जा रही है, उसे देखकर इन्हीको अब बड़ी निराशा हो रही है। श्रारभ 
में यह बताया गया था कि साम्यवादी समाज प्रजातन्त्री होगा, उसमे वर्ग 
नही होगे और वह अन्तर्राष्ट्रीय होगा, श्र्थात्‌ राष्ट्र-राष्ट्र के बीच उसगे 
कोई भेद-भाव नही होगा । कहा गया है कि सर्वहारा अधिनायक-तास्त्र 'हो 
तात्कालिक संक्रमण काल की व्यवस्था-मात्र है। उराके वाद रुपया | ) 


बताया जाता था और क्रान्ति का श्रच्तिग वश शवरफिरील : 


रु 
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बताया जा रहा था। परन्तु आज वास्तविकता क्या है? समाज से वर्ग 
हटने के वजाय व्यवस्थापको का एक नया वर्ग वहा निर्माण हो गया है और 
वह सारे समाज पर हावी हो गया है। इसके अलावा आमदनियों की विप- 
मता भी वढ रही है, यहातक कि ८० १ का अन्तर हो गया है। व्यक्तिगत 
स्वाधीनता पर लगी वन्दिशो के जरा भी कम होने के चिह्न कही दिखाई 
नही दे रहे है और अधिनायक-तन्त्र इस ह॒द तक पहुच गया हैं कि सारा 
समाज सैनिक अनुणासन मे जकड दिया गया है । इसके अतिरिक्त जब देश 
राष्ट्रीयवा की ओर फिर लौट आता है तो उसके अनिवार्य परिणाम अर्थात्‌ 
साम्राज्यवाद से बचना असम्भव हो जाता है--फिर उसकी छाप भले ही 
समाजवादी हा। 

इस रूप-परिवर्तंन का असली कारण वहुत दूर नही है । जहा नियन्त्रण 
केन्द्रित और सयोजन विराट होगा, निश्चय ही वहा व्यक्ति की स्वाघीनता 
कुचली जायगी, नष्ट होगी और इस परिस्थिति मे निर्माण होनेवाली राज- 
सत्ता झासको को सीति-भ्रष्ट किये विना नही रहेगी--फिर वे कितने ही 
महान्‌ और बडे दिलवाले क्यों न हो। प्राघ्यापक जोड ने अपनी पुस्तक 
गाइड टु दी फिलासफी आँव सॉरल्स एण्ड पॉलिटिक्स--नीति और 
राजकारण के तत्त्वज्ञान की मार्ग-दशिका'--मे लिखा है-- 

“इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिनायक तल्त्र की प्रकृति 
ही ऐसी है कि ज्यो-ज्यो उसकी उम्र बढती जाती है, वह कम नही अधिक 
सख्त ओर आलोचना के प्रति अधिक असहिष्णु बनता जाता है। 
ससार की वर्तमान घटनाएं इस कथन की पुष्टि करती है। परन्तु साम्य- 
वाद के सिद्धान्त इतिहास के इस अनुभव के ठीक विपरीत दावा करते है । 
कहते हें कि एक निश्चित समय पर साम्यवादी शासन के इजिन अपना मूह 
फेर लेगे और सत्ता का त्याग कर देगे तथा अबतक लोगो को स्व॒तन्बता 
देने से जो इन्क्रार किया जाता रहा है, वह दे दी जायगी | परन्तु नतो 


इतिहास और न मानस-शास्त्र इस नतीजे पर पहुचाने मे हमारी मदद 
करता हे ।” 
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यह सच है कि सोवियत रूस में उत्पादन के साधनों ओर औजारो पर 
राज्य का स्वामित्व है। परन्तु सबसे बडी बात तो यह है कि स्वय राज्य- 
यन्त्र पर किसका प्रभुत्व या स्वामित्व है ? राजनैतिक और आर्थिक मामलों 
पर केन्द्रीय शासन की सम्पूर्ण सत्ता है और इस कारण सारी सत्ता सर्वोच्च 
अधिनायक और उसके प्रबन्धकों की बनाई गई नौकरशाही के हाथो मे 
अपने-आप इकट्ठी हो गई है। डॉ० ज्ञानचन्द ने अपनी “इंडस्ट्रियल प्रॉवलम्स 
ग्रॉव इडिया' की भूमिका मे लिखा है 

“हमसे मानना ही पड़ेगा कि जहा उत्पादन की सम्पूर्ण प्रणाली पर केन्द्र 
की अ्धिसत्ता होती है, वहा मनमानी होगी ही और यह मनमानी स्वभा- 
वत बड़ी खतरनाक है। थो तो अपनी आजीविका के लिए किसी एक 
मालिक का मुहताज होना भी बुरा है, परन्तु इस प्रकार राज्य का मुहताज 
होना तो हजार-लाख गुना बुरा है, क्योकि वहा काम देने-दिलाने के सारे 
साधन उसीके हाथो मे होते है ।” 

प्राध्यापक गिन्‍्सवर्ग ने अपनी पुस्तक 'साइकोलॉजी आँव सोसाइटी में 

कहा है 

सत्ता का केन्द्रीकरण करनेवाले हर प्रकार के शासन में अततोगत्त्वा 
सत्ता के सारे सूत्र एक हाथ मे पहुच जाते है । हमे कहा जाता है कि राज्य 
गलकर गिर जायगा, परल्तु उस सूरत मे निश्चय ही कोई नई अल्प-सख्या 
सत्ता को हथिया लेगी | इसलिए यदि पुननिर्माण करना है और यदि आप 
चाहते है कि वह सच्चा पुनर्निर्माण हो तो आपको विकेन्द्रीकरण की ही 
राह पकडनी पडेगी।” 

इस प्रकार जनता के तीन सिद्धान्तो--राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र और 
जीविकोपार्जन--के प्रकाश मे देखने पर नाजी, अमरीकी और रूसी तीनों 
प्रकार की योजनाए हमे अपने आदर्श की ओर नही ले जा सकती । रूसी 
योजना जीविकोपाज॑न के लक्ष्य को बहुत वडी हद तक पूरा करती है, 
परन्तु केवल जीविकोपाज॑न ही काफी नही है। उसके साथ-साथ आजादी 
की और मनुष्य के अपने व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास की भी गुजाइग और 
अवसर का होना जरूरी है। 

तब हमारे सामने क्या उपाय है ”? यह कि जीवन को सादा बनावे, 
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सत्ता और सम्पत्ति का विकेन्द्रीकदरण हो और गृहोद्योगो के ढंग पर 
ओऔद्योगीकरण हो । श्राज जबकि दूसरे तमाम आर्थिक सिद्धान्तो ने अधेरी 
गली में छोड दिया है, गाधीजी के आथिक विचार अभ्रसाधारण महत्व 
पाते जा रहे है। उसका कारण उनकी अ्रनोखी दृष्टि है। एक समय था, 
जव गावीजी के विचार लोगो को स्वप्न, सनक और अव्यावहारिक मालूम 
होते थे, परन्तु उसके वाद इस देश मे तथा ससार मे अन्यत्र मनुष्य- 
जाति को जो अनुभव हुए है, उन्होने उसे गृहोद्योगो के आधार पर विके- 
द्धित अर्थव्यवस्था के लाभो और परिणामों के वारे मे अधिक गहराई से 
विचार करने पर मजबूर कर दिया हे। प्राध्यापक कोल जैसे ब्रिटेन के 
प्रमुख अ्र्थशास्त्री को यह स्वीकार करना पडा है कि “खादी और गृहोद्योगो 
के विकास के लिए गाधीजी ने जो अभियान प्रारभ किया है, वह भूतकाल 
को फिर से लौटा लाने के लिए किया गया अव्यावहारिक प्रयास नही है, 
वल्कि भारत के ग्रामीणो की भयकर गरीबी को दूर करके उनके जीवन- 
स्तर को ऊरचा उठानेवाला एक व्यावह्म रिक और लाभदायक कदम है ।”* 

इसलिए गाधीवादी योजना सामयिक, व्यावहारिक और एक जरूरी चीज 
है, क्योकि युद्ध-जजेर ससार के सामने वह एक ऐसी अर्थ-रचना प्रस्तुत 
करती है, जो शात्ति, प्रजातत्त्र और मानवी मूल्यो पर आधारित है। 


$. ४. :$ 
समाज की भ्राथिक रचना कंसी हो, इसके बारे मे गाधीजी के विचार 
जिन सिद्धान्तो पर आधारित है, उनका श्रव हम विश्लेषण करे। जबतक 


हम इन मूलभूत कल्पनाओ को नही समभ लेगे तवतक हम शायद यह नही 
जान पायगे कि वे ग्रामोद्योगो पर और विकेन्द्रित उत्पादन पर इतना जोर 


क्यो देते थे । 
सादगी 
गाधीजी पुरातनपन्थी और प्रगति-विरोधी नही है। वह घडी के 
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काटे पीछे नही हटा रहे है। वास्तव से वह एक व्यावहारिक ग्रादर्शवादी 
है । इसलिए वह पहचान गये है कि वर्तमान सभ्यता का रोग क्‍या है। 
उन्होने इस रोग से बचने का उपाय भी बता दिया है और इसमे भी वह 
जमाने के पीछे नही, आगे ही है। आज की पश्चिमी सभ्यता भौतिक 
समृद्धि को बहुत चाहती है। वह चाहती है कि एक प्रगतिशील व्यक्ति या 
राष्ट्र इन सुख-साधनो और विलास की सामग्री को जितना भी जुटा सके, 
जुटावे । गाधीजी ने अपने हिन्द स्वराज्य' मे लिखा भी है कि “आधुनिक 
सभ्यता की मुख्य पहचान यह है कि इसके भक्त शरीर के सुखो को अपने 
जीवन का आदश मानते है | 

परन्तु भारतीय आदशें यह नही रहा है। गाधीजी कहते है, “मन 
बडा चचल है। उसे जितना अधिक मिलता जाता है, उसका लालच वढता 
ही जाता है और अ्रततः उसे कभी सन्‍्तोप नही होता। विषयो का हम 
जितना सेवन करते है, वे बढते ही जाते है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इनके 
भोग की सीमा निश्चित कर दी। उन्होने देखा कि सुख मन की चीज है। 
धनवान मनुष्य सुखी होगा ही, ऐसी वात नही है और न यही सच है कि 
जिसके पास धन नही है, वह जरूर ही दुखी रहेगा । धनवान अ्रव्सर दुखी 
देखे गये है और गरीब सुखी। यह सब देखकर और अनुभव करके 
हमारे पुरखो ने हमे भोग-सामग्री से दूर रहने का उपदेश दिया है। हम 

यन्त्रो का आविष्कार नहीं कर सकते थे, सो वात नही है; परन्तु हमारे 

पूृ्व॑ज जानते थे कि यदि हम अपना दिमाग इन चीजो मे लगावेगे तो हम 
उनके गुलाम वन जायगे और अपनी नेतिक शक्ति को खो देगे। इसलिए 
बहुत गहरे विचार के बाद उन्होने यही निश्चय किया कि हम केवल वही 
करे, जो अपने हाथो और पावो से कर सकते है । उन्होने देखा कि सच्चा 
सुख और आरोग्य अपने हाथ-पाव और शरीर का उपयोग करने ही में 
है। ' 

गाधीजी कहते है, “मै नही मानता कि जरूरते बढाने से और इन्हे 
पूरी करने के लिए यन्त्रो की सहायता लेने से मानव-जाति अपने झादर्श की 
तरफ एक कदम भी बढ सकती है । समय और दूरी को नष्ट करने की इस 
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अभिलापा को--पाशविक विकारो को बढ़ाना और उन्हे भान्त करने के 
लिए पृथ्वी के उस छोर तक दौड लगाना---मैं बहुत बुरा मानता हू ।”* 

एच० जी० वेल्स ने एक पुस्तक लिखी है---थिंग्स ट्‌ कम” । उसमे 
थ्योटोकोपुलस कहता है 

“आखिर इस प्रगति के माने क्या है ? इससे क्या लाभ है ? बस 
बढ़े चलो, वढे चलो ! पर कहा ? हम कहते है, रुक जाओ । जीवन का 
उहँ श्य है सुखमय शात जीवन ।” 

इस प्रकार आ्राधुनिक सभ्यता की विपुलता के प्रवाह मे डूबे हुए लोग 
कहेंगे, गाधीजी के विचार तो सन्यासियों के-से है। परन्तु सच यह हे 
कि गाधीजी ने वर्तमान अव्यवस्था और राजनेतिक सघर्ष की जड मे पहुच- 
कर देख लिया है और हमारी बुराइयो के असली कारण पर अपनी अंगुली 
रख दी है। एक प्रसिद्ध श्रगरेज लेखक ने लिखा है, “वास्तव मे समाज- 
वाद और साम्यवाद भी लालची पूजीवाद के ही भाईवन्द है ।” इसका 
कारण यह है कि धत को और उसकी सहायता से खरीदी जानेवाली चीजो 
के सग्रह को दोनो सर्वोपरि महत्व प्रदान करते है। इसीलिए तो बरट्रैण्ड 
रसेल ने कहा है, “यदि कभी समाजवाद आ्राया तो वह समाज के लिए 
तभी लाभदायक हो सकेगा, जब वह पैसे को नही, वस्तुओं को महत्व देगा 
और इस आदशे पर दृढता के साथ चलेगा |” 

कक यूनान में एक श्रति सुन्दर युवक की कहानी है, जो अ्रपने ही रूप पर 
ह्त होकर घुल-घुलकर मर गया। वर्तमान सभ्यता भी इसी प्रकार 
अपने वेभव और विपुलता पर मोहित है, इसलिए शायद इसके भाग्य मे 
रही हे । उसने ससार को शोपण, कठोर है ज्यव 3-26 हक 
हि बे पाम्राज्यवाद और नर-सहार के 
ए यदि हम अपने विचारो का परीक्षण 

करके अपने झ्रादश्शों और जीवन के प्रति रुख को नही बदलेगे तो चतुर-से- 
चतुर __डर संयोजन झौर विद्वान-से-विहान अर्थशास्त्रियो की तरकीवें और मार्ग- 
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गाधीवादी योजनो. 


अल बह बल; कह! 

दर्शन भी ससार को अ्रतिम सर्वताश से नहीं बचा सेब । सैंचैगेल/-हम बड़े 
हि अभायबाताा 
जवरदस्त सासारिक मोह में फस गये है। हमारी सारी बुद्धि और शक्ति 
दौलत कमाने मे लगी हुई है। हमने उसीको सबकुछ मान लिया है। पेसा 
पहले-पहल विनिमय के एक साधन के रूप मे आया, किन्तु आज तो वहीं 
सम्पत्ति बन बैठा है और उसके अत्याचा री शासन मे ससार पिसा जा रहा 
है। सोने के पीछे पागल मिडास की कहानी हम जानते है, जो बडी अर्थ- 
पूर्ण है। समय रहते इस कहानी से हमे शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए, 
क्योकि यदि इस पागलपन को हमने दूर नही किया तो पैसे पर हम तमाम 
सानवी मूल्यो को निछावर कर देगे और अत मे हम स्वय भी सोने की, 
किन्तु निष्प्राण, मूति बन जायगे। हमारे सारे सम्बन्धो का आधार केवल 
पैसा ही न हो । मानव-जीवन से सबसे अ्रच्छी चीज वह नही है, जिसमे एक 
का लाभ और दूसरे की हानि है। राष्ट्र का सच्चा धन वडे-वडे आलीगान 
महल, भीमकाय कारखाने और विकास की सामग्री नही, बल्कि सच्चे, 
नेक, सस्कारशील और नि स्वार्थ नागरिक--स्त्रिया और पुरुष---है । वस्से 
ने कहा है, “गरीब होने पर भी ईमानदार आ्रादमी राजाग्रो से भी श्रधिक 
इज्जत पाता है ।” 

रवि ठाकुर पूछते है, “केवल 'जोडो-जोडो-जोडो' मे क्या लाभ है ? 
आवाज को अधिक-से-अधिक ऊचा करने से वह कर्ण-कटु---ककेश--ही 
बनती है। सगीत तो स्वर के सयम और उसके तालबद्ध करने मे है |”! 

ईसा से कोई चारसी वर्ष पूर्व आचाय॑ कौटिल्य भारत के बहुत बड़े 
विचारक हो गये है| वह अत्यन्त व्यवहार-कुशल और चतुर माने जाते है। 
अपने प्र्थशास्त्र मे उन्होने लिखा है: 

“समस्त शास्त्रो ने इन्द्रियो के सयम॒ को सबसे ऊचा बताया है | जिसने 
इन्हे अपने वश मे नही किया, जिसका जीवन इसके विपरीत है, उसका 
नाश अवश्यम्भावी है, चाहे वह सारी पृथ्वी का स्वामी हो |” 

पूर्वे के लोगो को इन वचनो मे पूरी-पूरी श्रद्धा होती है। उनके लिए 
ये सूर्य के समान प्रत्यक्ष है। उन्हे ये अपनी माता के दूघ के साथ ही मिल 


न 


१ थऑॉट्स फ्रोम टैगोरः 


२२० _.. : - गांधीवादी सयोजन के सिद्धात 


जाते है । परन्तु पश्चिम के लोगो को ये विचार सतयुगी और हवाई लगते 
है। इन्हे वे निरी भावुकता समभते है। इसका कारण भी है। आ्राधुनिक 
अर्थशास्त्र की रचना पूरी तरह से पश्चिमी आदर्णो के आधार पर हुई है। 
पूर्व अभी उसे अपने सिद्धान्तों और विचारों से प्रभावित नहीं कर सका 
है। परन्तु हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व का भी अ्रपना अर्थ॑गास्त्र 
रहा है---प्राज भी है और वह यदि अ्रधिक नही तो कम-से-कम इतना ही 
शास्त्राधारित है, जितना कि पश्चिमी अर्थशास्त्र । इसलिए अपने श्र॒र्थशास्त्र- 
सम्बन्धी विचारों को दृढ़ता के साथ प्रकट करने मे गाधीजी ने कभी 
सकोच और भरिक्रक का अनुभव नही किया, क्योकि वे भारतीय अर्थशास्त्र 
पर आधारित है। गाधीवाद का सबसे पहला और मूलभूत सिद्धान्त है 
सादगी। गाधीजी नही मानते कि जीवन जितना जटिल होगा, उतना ही वह 
प्रगतिशील होगा। उसकी दृष्टि में तो प्रगतिग्ञील अर्थ-रचना वह है, 
जिसमे व्यक्ति और समाज का जीवन अधिक सादा और पूर्ण हो। 

गाधीजी के विचार मे श्रौद्योगिकता का अर्थ है भौतिक सम्पत्ति के 
लिए भ्रनवरत दौड । इसमे नीति और मानवीय मूल्यों का हास ही होता 
है। इसी लिए उन्होने इसके भारत मे प्रवेग का बडी दृढता के साथ विरोध 
किया है। इस बारे मे वह किसीसे समभौता करने के लिए तैयार नही है । 

राष्ट्रीय सयोजन के बारे मे आज आम तौर पर जो विचार लोगो मे 
पाये जाते है, उनसे मेरे विचार भिन्‍न है। मै नही चाहता कि हमारा सयोजन 
श्रौद्योगीकरण के ढग पर हो। मै तो चाहता ह कि हमारे गाव इस रोग की 
छूत से दूर ही रहे ।”* 

सादगी के नैतिक और मनोवैज्ञानिक मूल्य तो है ही । परन्तु अ्रफलातून 
के शब्दो मे कहे तो श्रौद्योगीकरण के द्वारा धन के पीछे “आाखे मूदकर” 
दौडना दूसरे कारणो से भी बुरा है और इसलिए गाधीजी उसके विरुद्ध 


है। यदि सदा जागरूक रहकर हम अपने ही परिश्रम के सहारे जीते है तो 


अधिक-से-अधिक स्वावलस्वी श्र्थात्‌ आजाद रहते है। औद्योगीकरण द्वारा 
तो झआाथिक गुलामी की ज्जी 


होता है। इसलिए रि मे बुरी तरह जकड लिये जाने का खतरा 
“पर. ही पक हमारी रोजमर्स की जरूरतो और साधारण 
 'हरिजन?, २६-६-१६४० 
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सुविधाओं का सम्बन्ध है, वह इनके केन्द्रित उत्पादन कआहुत-ुत मानते है 
और कहते हे कि इनके वारे मे जहातक सभव हो, हर मनुष्य को स्वतन्त्र 
और अपने परिश्रम पर ही निर्भर रहना चाहिए । उनका कथन है कि हमारी 
सारी प्रवृत्तियो और कामो का उद्देब्य मानव के व्यक्तित्व का विकास हो 
ओर वह आजादी के वातावरण में हो। इसीलिए उद्योगों को अपने-अपने 
स्वाभाविक क्षेत्रों मे फैला देने पर वे जोर देते है। यह सच है कि बडे पमाने 
पर उत्पादन करने से चीजे अधिक परिमाण मे बनने लगेगी और हमे वी 
सहलियत हो जायगी, परन्तु साथ ही यह भी सत्य हे कि हमे कदम-कदम 
पर दूसरे का मुह ताकना होगा। स्व॒तन्त्र होने के लिए अपनी आजादी खोकर 
हम अपनी दुर्गंति कर लेगे ॥ तव सच्चे प्रजातन्त्र के कही दर्णन भी नही होगे, 
क्योकि प्रजातन्त्र वही जिन्दा रह सकता है श्रथवा यो कहे कि प्रजातन्त्र का 
जन्म वही हो सकता है, जहा अपना तत्न चलानेवाले प्रजाजनो मे से हर 
आदमी और औरत अपने जीवन का नियमन खुद करने की क्षमता--- 
योग्यता--रखती है। 
अ्रहिसा 

गाधीजी के आर्थिक विचारो का दूसरा आधारभूत सिद्धान्त अहिसा 
है। गाधीजी का निश्चित मत है कि हिसा के वल पर, चाहे वह किसी प्रकार 
की हो, कभी स्थायी शान्ति अथवा सामाजिक या आथिक नवरचना की 
स्थापना नहीं की जा सकती । सच्चा प्रजातत्र और मनुष्य के व्यक्तित्व का 
सही-सही विकास अहिसक समाज में ही सम्भव है। हिसा से हिसा बटठती 
हैँ प्र जिस चीज को हिसा के बल पर प्राप्त किया जाता है उसकी रक्षा 
के लिए श्रौर भी अधिक हिसा की जरूरत होनी हैे। हिसा और सच्ची 
स्वतत्रता एकदम वेमेल चीजे है। हिसा के बल पर प्राप्त की हुई आजादी 
खनी ही कही तायगी, क्योकि “जो हाथ में तलवार पकडेगे उन सबयी मौत 


तगवार से ही होगी । इसीलिए साधीजी हिसा से कोर सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहते थ। समाज का सयोजन अपने-ग्रापमे कोई साध्य या आदर्श 
नही है। वह तो एक साध्य का साधन-मात्र है और यदि मान ले कि वह 
साध्य है तो भी वह नही मानते छि सच्छा साध्य कभी बुरे साथनो से प्राप्द 


रे 
कै. खल्ाक 


किया या सजझता है। साध्य टी अच्छाई की रक्षा तभी हो सरेगी जद 


रथ गाघीवादी सयोजन के सिद्धात 


उसकी प्राप्ति के साधन भी उतने ही अच्छे होगे । इसी लिए गाधीजी कहते 
है कि समाजवादी समाज की रचना भी खूनी क्रान्ति के द्वारा नही, अ्रहिसक 
उपायो के द्वारा ही की जानी चाहिए । 
यह अहिसा कोई धामिक यम-नियम नही है और अकेले गाधीजी ही 
इसकी जरूरत और महत्व पर जोर नही दे रहे है। प्राध्यापक लास्की ने 
साम्राजिक और राजनैतिक घटनाओं के विकास-क्रम का गहराई से अध्ययन 
किया है। इसके बाद उन्होने स्वीकार किया है कि “द्वेष और हिसा हमारे 
काम की चीजे नही है। क्रान्ति तो समझा-वुकाकर श्रर्थात्‌ विचार-परि- 
वर्तन से ही होनी चाहिए, क्योकि दूसरे तमाम दोषो मे द्वेप अपने मालिक 
के लिए एक नासूर (कंसर) के समान है। दूसरे की जिस प्रकृति या स्वभाव 
की हम निन्‍्दा करते है, हेष उसी को हमारे अन्दर पैदा कर देता है। आज 
के जमाने मे यदि बलवान पुरुष चाहता है कि वह सदा बलवान वना 
रहे तो उसे सच्चा और न्‍्यायशील भी बनना पडेगा। यूरोप के आध्या- 
त्मिक जीवन का निर्माता सीजर अथवा नेपोलियन नही, ईसा है। इसी 
प्रकार पूर्व की सस्कृृति चगेज खा और अकवर की अपेक्षा बुद्ध द्वारा 
अधिक प्रभावित हुई है। श्रगर हम जिन्दा रहना चाहते हे तो हमे इस 
सत्य को समभना ही होगा। हम ह्वेष और जत्रुता पर प्रेम से ही विजय 
पा सकते है और असत्‌ पर सत्‌ के द्वारा । नीचता से तो नीचता ही पैदा 
होती है ।”* 
स्ट्रेटेजी ऑँव फ्रीडम' मे लास्की ने लिखा हे 
“हम मानते है कि जोर-जबरदस्ती से लादी गई चीज उतने दिन नही 
टकती, जितनी समभा-बुकाकर गले उतरी हुई टिकती है।” 
हवा सहायुद्ध इसलिए छेडा गणा कि ससार मे प्रजातत्न की रक्षा 
और स्थायी शाच्ति की स्थापना हो, परन्तु युद्ध मे और उसके वाद भी 
मा के पा या का उसकी प्रतिक्रिया के रूप में 
कुचल दिया गया है तो इस वन मगर कक 
इस हिसा-जनित शान्ति के भ्रन्दर से निश्चय ही 


कोई “और बडा हिटलर पैदा हुए व बडा हिडलर पैदा हुए बगैर नही रहेगा। यह कहने से काम नही 
नामर आँव पालिटिक्स?, पृ० र८ह 
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चलेगा कि “ससार में तो हिसा सदा से चली आई है और बुद्ध या गाधी 
के कहने से वह जानेवाली नही है। मनुष्य मूलत आखिर एक पदश्चु ही तो 
है !” इस वात को अब कोई नही मानता | अत यह वेकार का बुद्धिवाद है कि 
ससार मे खून-खराबी जारी ही रहनेवाली है। मारकाट और खून-खराबी से 
ससार में कभी सच्ची शान्ति, सुख और समानता स्थापित नही हो सकती । 
इनका नतीजा तो मौत और सर्वनाश ही होग।। ससार की घटनाए इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतलातिक चार्टर के प्रणेता भी उसमे लिखते है कि 
“वास्तविक या आध्यात्मिक कारण इतने वलवान हैं कि ससार के समस्त 
राष्ट्रो को अब वल का प्रयोग छोडना पडेगा ।” इसलिए मैं तो गाधीजी 
की अहिसा को कोरी भावुकता नही मानता । उसमें ठोस वास्तविकताओं 
की स्वीकृति और वर्तमान निराशा की खाई में से ससार के उद्धार का 
रामबाण उपाय है। 

गाधीजी के अर्थशास्त्र को हम अहिसा का अर्थशास्त्र कह सकते 
है, वयोकि उसमे उन्तकी अहिसा ओत-प्रोत है। पूजीवाद का आधार है 
अतिरिक्त मूल्य' को हडप जाना, यह सरासर हिसा है। यत्र तो पूजी- 
वाद का गुलाम-मात्र है। वह मजदूरों को हटाकर मुद्ठीमर आदमियों के 
हाथो में सपत्ति श्र सत्ता को केन्द्रित कर देता है। इस प्रकार सपत्ति हिसा 
की मदद से एकच्र की जाती है और उसीकी मदद से उसकी रक्षा भी की 
जाती है। इसलिए गांधीजी वडें-वडे यन्त्रो और बडे पैमाने पर उत्पादन 
के विरोधी रहे हें । इनको वे ससार के वर्तमान सकटो का मूल कारण मानते 
हैं। बह कहते है 

“मेरा सुझाव है कि यदि भारत को अ्रहिसा के जरिये अपना विकास 
करना है तो उसे वहुत-सी चीजो को विकेन्द्रित करना होगा। जबतक 
पास मे पर्याप्त सैन्य वल नही होता, केन्द्रीकदरण जारी नही रह सकता और 
न उसकी रक्षा ही की जा सकती है । सीधे-सादे घरो में दूसरो को ललचाने 
लायक कुछ नही होता । इसलिए उनकी रक्षा के लिए लम्बे-चौडे साधनों 
की भी जरूरत नहीं होती, जबकि चोर-डाकुओ से घनवानों के महलो 
की रक्षा करने के लिए पुलिस और फौज के बड़े-बड़े दस्तो को जमरत 
होती है। णही हाल वडे-बडे दारखानों का है। ग्रामीण सम्यता के टय 
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पर सगठित भारत को वाहरी झाक्रमणों का इतना खतरा नही होगा, 
जितना जल, थल और हवाई सेनाओं से रक्षित गहरी भारत को ।' * 
जोर-जवरदस्ती से और जब्ति के प्रणेग से आधुनिक समाज मे 
आर्थिक समानता की स्थापना करने के भी गावीजी विरोधी है । 
“जवतक समाज के करोडो भूछो और मुट्ठी मर अमी रो के दीच जबर 
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स्र्जजद के रहेगी द्््ञाज्डदानन क्की स्थापन न 
दस्त खाइ वना रहना, तवत्तक बाहसक सरकार का स्थापना स्पप्टहा 

हिल. 
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स्वततत्र भारत मम यराव-प-गरांत और अमार--अ्र्मार के 








टिकनेवाला ताज से $ अऋम> >> घनव न कि नझअप अमन के का्‌ पर उससे मिलने 
टकचवाला है। याद देश के धनवान अयनी संपत्ति का और उससे मिलने- 





वाला सत्ता का खुद अपनी इच्छा से त्याग नही कर देंगे और सवको अपना 


जे गी्‌ किट स्टीजशिप हैक व वाले मेरे द्वान्त्र की - ल्‍ कितनी 
रहेगी। ट्रस्टीगिप (सरक्षक) वाले मेरे सिद्धात्त की लोग चाहे कितन 
५ ६८. ५ हे 

ही खिल्ली उडावे, मैं उसपर दृढ़ ह। यह सच है कि उसका अमल मुब्किल 
है, प्रन्‍्त इस तरह तो अपिसा का ८5 

हैं, परच्तु इस तरह तो अहिस क मम 





आजमा लिया। वह कही भी सफल नही 
हुआ हूँ। कुछ लोग कहते है कि रूस मे वह री 


(९, 


त् ह वहुत वडी हृ॒द तक सकल हो 
गया हू। परच्तु मुझ तो जक है। इतनी जल्दी हम उसके बारे मे इतना 
वा दावा नहीं कर सकते । . हमारी अहिसा तो अभी प्रयोगावस्था 


शशि 


| हो हैं। आज तो ससार को दिखाने लायक हमारे पास कुछ भी 


| हैं। परन्तु जहातक मैं देव सका हू, यह पद्धति हमे घीरे-घीरे 
पेट झयात्‌ समानता की दिल्या मे जरूर ले जा रही है और अहिसा तो 
हृदय-पखितेन की प्रक्रिया है व इसलिए यदि हृदय-परिवर्तेन होगा तो 
वह हमेशा के लिए ही होगा । जो समाज या राष्ट्र अहिसा के आधार पर 
अपना निर्माण करता है, उसके अन्दर भीतरी तथा वाहरी झ्ाक्रमणों का भी 
उकावला करने की पूरी बक्ति होती है।”* 
साव्यापक हक्सले का भी मत है-..'कोई भी आ्िक सुधार चाहे 
पु ६.८ प 


द्जिद , ३०-८२- १६३४ 
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अपने-आपमे कितने ही अच्छे हो, व्यवित और समोज मे-अभीष्ट परिवरतेन 
नही ला सकते, जबतक कि वे अभीष्ट सदर्भ मे और अनुरूप तरीकों से 
नही किये जायगे। जहातक राज्य से सम्बन्ध है, अभीष्ट सदर्भ का 
अर्थ है सावेत्रिक विकेत्रीकरण और स्वायत्त गासन । और सुधारो के जारी 
करने का अ्रभीष्ट तरीका है श्रहिसा की पद्धतिया।” गाधीजी को भाति 
हिंसा की सहायता से रूस मे:रथापित समाजवाद को प्राध्यापक हकक्‍्सले भी 
बुरा मानते है । 

“निर्दंयता और जोर-जव रदस्ती से रोप पैदा होता है और रोप को 
दवाने के लिए फिर जबरदस्ती तथा ज्यादती करनी पड़ती है। जैसाकि 
हम प्राय देखते है, हिसा का मुख्य परिणाम यही होता है कि हर वार 
अ्धिकाधिक हिसा का अ्वलम्बव करना पडता है। सोवियत सयोजन का 
यही हाल हुथ्ना है। उसका उद्द ज्य श्रच्छा है, परन्तु उसे पूरा करने के लिए 
वहा ऐसे तरीकों से काम लिया है, जो गलत है। स्वभावत इसके वे ही 
परिणाम हुए हे, जिन्हें क्रान्ति के आद्यजनकों ने कभी सोचा भी नही 
था ।”* 

गाधीजी के मत के अहिसक समाज में शोषण के लिए कही कोई गुजा- 
इश नही होगी, क्योकि उत्पादन केवल स्थानीय और तात्कालिक जरूरत 
के लिए होगा, दूर के बाजारों में मुनाफा कमाने के लिए नही। प्रत्येक गाव 
या ऐसे कुछ गावो का समूह स्वशासित और स्वाश्रयी होगा । इसलिए 
कठोर केन्द्रित सयोजन की जरूरत ही नहीं होगी। तभी लोग सच्ची 
आजादी और लोकतन्त का आनन्द पा सकेगे। नि सन्देह इन छोटी-छोटी 
स्वशासित प्रजासत्तात्मक इकाइयो की सीमाए छोटी होगी, परन्तु यदि 
झाथिक स्वावलम्बन को छोड दे तो उनकी सर्चंसामान्य दुष्टि सकुचित 
नही होगी, न होनी चाहिए । छोटे-छोटे क्षेत्रो का इस प्रकार आशिक 
बातो में स्वावलम्बी होना बुरा नही है। विचार और सस्क्ृति के ल्षेत्र मे 
व्यापक राप्ट्रीयता अथवा अतर्राप्ट्रीयला से वह असगत नहीं हे । 

श्रम-धर्म की पवित्रता 
साधीजी के ब्र्वगास्च का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्वास्त घरीर-श्रम की 


का अमाक ब० अल फना» न कल न 
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प्रतिष्ठा और पवित्रता है। गाधीजी मानते है कि शरीर-श्रम एक प्राकृतिक 
नियम है शौर आज चारो ओर जो झ्राथिक श्रनवस्था दिखाई दे रही हे, 
उसका मूल कारण इस प्राकृतिक नियम का भग ही हे । 

“बहुत बडे दुर्भाग्य की वात है कि आ्राज करोडो लोगो ने अपने हाथो 
का सही उपयोग करना छोड दिया है। मनुष्य बनाकर प्रकृति ने हमे इन 
हाथो के रूप मे जो बहुमूल्य देन दी है, उसको,वेकार करके हम प्रकृति का 
वडा अपराध कर रहे है, जिसकी वह हमे पूरी-पूरी सजा दे रही हे।”” 

“हमारे शरीर मे अप्रतिम सजीव यन्त्र है । इनसे काम न लेकर उनके 
बदले निष्प्राण यन्‍्त्रों से हम काम ले रहे हे और इस प्रकार शरी रझरूपी इन 
अनमोल यम्त्रो को नष्ट कर रहे है ।/* 

सन्त पाल का वचन है---/जो काम नहीं करना चाहता, उसे खाते 
का कोई अधिकार नही है। और जो खुद अपने हाथो से काम करता है, 
उसकी सदा विजय है, क्योकि वह अपना भार दूसरो पर नहीं डालता। 
उससे कोई जवाब तलब नही कर सकता। श्रीमद्भगवदुगीता मे कहा है-- 
“जो मनुष्य देवताओं का भोग लगाये बिना पृथ्वी के फलो का उपयोग करता 
है वह चोर है, पापी है ।” 3 

गाधीजी भी मानते है, “कर्म---अ्रम---एक प्रकार से भगवान की 
पूजा है और सुस्त आदमी के दिमाग मे शैतान का तिवास होती हैं.। 

गाधीजी का मत है कि मनुष्य हे मानसिक विकास के लिए बुद्धियुक्त 
शरीर-श्रम वडा जरूरी है और मत को सस्कारवान बनाने के लिए हाथो 
का काम उपयोगी होता है। श्राधुनिक मनोविज्ञान ने भी इस बात को 
पा किया है। गाधीजी द्वारा बताई गई बुनियादी शिक्षा, जिसका 
हपरा नाम वर्धा-शिक्षा-योजना भी है, इसी---काम करते-कर॒ते सीखो-- 


सिद्धान्त पर आधारित है। अमरीका के प्राध्यापक डेवे ने भी शिक्षा के 
इसी सिद्धान्त पर बडा जोर दिया है। 


जल जी अमल कब हम आकर प 
3 'यग इ डिया?, १७-२-१ ३२७ 
? यंग ड डिया?, ८-१-१६२५ 
हि; हैः पं 
37 भोगान्‌ हि वो देवा दास्वन्ते यज्षमाविता । 
तदत्तान्‌ प्रदायेश्यों थो भुडते स्तेन एवं स ॥ (३-१२) ॥॒ 
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“दस्तकारी के आधार पर दी जानेवाली शिक्षा मे दूसरी किसी भी 
पद्धति की अपेक्षा शिक्षा-शास्त्र के सिद्धान्त भ्रधिक भरे पडे है। उसमे सहज 
बुद्धि और व्यवहार--दोनो के विकास के लिए स्वाभाविक अवसर मिल 
जाता है। सुन लिया और मान लिया, इसमे बुद्धि का विकास नही होता। 

टॉल्स्टाय ने अनुभव से यह सीखा कि शरीर-श्रम मानसिक-- 
वौद्धिक---काम में बाधक होने के वजाय न केवल उसके गुणो को बढाता है, 
बल्कि उसे अधिक अ्रच्छा बनाने मे मददगार होता है। इसलिए वह उसे अभि- 
शाप समभने के बजाय आनन्द की वस्तु मानने लगे, क्योकि वह मनुष्य 
को अ्रधिक स्वस्थ, अधिक आाननन्‍्दमय, काम करने के लिए श्रधिक योग्य और 
अधिक दयाशील बना देता है । शरीर-श्रम को वह मनुष्य की शान, पवित्र 
कर्तव्य और समाज के प्रति एक ऋण समभते थे। सैम्युएल स्माइलस ने. 
कहा है, “शरीर-श्रम एक बोफ और सजा के समान भले ही लगे, परन्तु वह 
एक सम्मान और उत्कर्ष देनेवाली वस्तु है ।” प्रिन्स क्रोपाटकिन ने 'अनार- 
किस्ट कम्युनिज्म” से लिखा है, “हमारे लिए तो काम एक मनोरजन की 
वस्तु है और निठल्लापन क्लत्रिम विकास ।” 


फ्रसत का प्रलोभन 

इसलिए जब लोग अधिकाधिक फुरसत के लिए आवाज उठाते है तो 
गाधीजी इसे अस्वाभाविक और खतरनाक समभते है । 

“फुरसत केवल एक हद तक ही जरूरी और अच्छी होती है। भगवान 
ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वह अपने खरे पसीने की रोटी खाये और 
जब कोई कहता है कि हम अपनी जरूरत की सारी चीजे---रोटी भी-- 
जादू की लकडी घुमाकर बना सकते है तो मु्के इसमे बहुत बडा खतरा 
दिखाई देता है। मै डर से कापता हू ।/९ 

ओर भी 

“मात लीजिये कि अमरीका से कुछ करोड़पति यहा आते है और कहते 
है कि हम आपके भोजन की सारी चीजे अमरीका से भेज दिया करेगे और 
वे हमसे अनुरोध करे कि आप कुछ भी काम न करे, हमारी दानशीलता को 


१ हरिजन?, १६-५-१६३६ 
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काम करने का मौका देने की कृपा करे तो मै उनका यह उदार दान लेने से 
साफ इन्कार कर दूगा खास तौर पर इसलिए कि वह हमारे जीवन के 
बुनियादी कानून पर ही कुठाराघात करता हें (' ! १ नम 
फुरसत की इस समस्या पर वर्नार्ड श्ञा ने अपने 'इन्टेलिजेट बुमिन्स 
गाइड टु सोशलिज्म एण्ड कैपिटलिज्म' में कुछ दिलचस्प बाते कही हैं। 
“जो लोग जीवन को एक लम्बी छट्टी बना देना चाहते हे, वे भी अनु- 
भव करने लगते है कि इससे भी छुट्टी पाने की जरूरत है | काम न होना वडी 
अस्वाभाविक बात है। उससे भी आदमी उऊब जाता है। फुरसतमन्द घत- 
वान लगातार ऐसे निकम्मे काम करते रहते है, जो उन्हें थका देते है ।” 
वर्नाड जा ने यह भी कहा है, “जिन्हे खूब फुरसत होती है, वे कुछ न 
करने के बजाय सदा ऐसे कामो मे लगे रहते हूँ, जो उन्हे कुछ न करने के 
लायक वनाये रखे ।” अपने अ्रप्रतिम ढग से वह कहते है, “नरक की सबसे 
अच्छी परिभाषा है सदा की छुट्टी ।” 
असल मे लोग साधारण परिश्रम को नही, लेकिन आ्राजकल के कार- 
खानो मे जिस प्रकार का आत्मनाजक, एक-सा और कठोर परिश्रम करन 
पडता है, उसे वुरा मानते है। आजकल के इस काम मे कोई आनन्द नही 
होता है। इसी लिए चारो ओर फुरसत के लिए पुकार उठती रहती है । यह 
फुरसत का प्रलोभन गाधीजी को एक भयकर नैतिक जाल-सा लगता है, 
क्योकि फुरसत पाना वहुत मुज्किल नही है। मुश्किल है, उसका अच्छा उप- 
योग करना, क्योकि यदि पूरा काम नही होगा तो ज्ञारीरिक, मानसिक 
ओर नेतिक पतन का खतरा सदा मानव-समाज के सामने वना रहेगा । 
इसलिए वह सदा कहते रहते कि गहरो के दम घोटनेवाले बन्द कारखाने 
की अपेक्षा गावो की खुली हवा मे और सीधे-सादे फ्ोपडो में किया जाने 
वाला काम बहुत अच्छा होता है । 
गरीर-श्रम को ग्राधीजी केवल नैतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों 
से ही जरूरी और अच्छा नही मानते । वह कहते है कि हर मनुप्य को जितना 
भी सम्भव हो, स्वावलम्बी होना चाहिए। इससे शोषण की जड कट 
ण्फ्फ्जणाषफफफछफफरा्अ्रफज++--.. 
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जायगी। आज की अर्थ-व्यवस्था मे दूसरो के परिश्रम को अन्यायपूर्वेक चुराया 
जा रहा है। इसका परिणाम आज हम यह देखते है कि एक ओर तो वे 
काहिल धनवान है, जो कुछ भी शरी र-श्रम नही कर रहे है और दूसरी ओर 
मजदूर है, जो अत्यधिक मेहनत के कारण पिसे जा रहे है और जिन्हे फुर- 
सत--विश्वाम--की अत्यधिक झ्रावश्यकता है। इसके स्थान पर यदि हम 
ऐसे ग्रामीण समाज की रचना करे, जिसके अन्दर हर पुरुष और स्त्री 
सहकारिता की पद्धति पर अपनी आजीविका के लिए काम किया करे तो 
चहा शोषण के लिए कही कोई गुजाइश ही नही रह जायगी और बीच का 
मुनाफा खानेवाला वर्ग अपने-आप धीरे-धीरे समाप्त हो जायगा | यह वात 
गुरुदेव टेगोर को समभाते हुए गाधीजी ने कहा, “मुझे स्वयं अपना पेट 
भरने के लिए काम करने की जरूरत नही है। तब मै क्यो चरखा चलाता 
हू ? इस प्रकार का प्रइन कोई कर सकता है। तो मै कहता हु कि इसलिए 
कि जो मेरा कमाया हुआ नही है वह मै खा रहा हु। मै अपने देश-भाइयो 
के परिश्रम पर जी रहा हू। अपनी जेब में पडे हुए एक-एक पैसे का र्याल 
कीजिये और सोचिये कि यह कहा से आया है। तब आप मेरी वात्त की 
सचाई को जान जायगे ।”* 
इसके जवाब मे कोई कह सकता है कि समाजवादी समाज मे ऐसा 
शोषण नही हो सकता। इसके लिए आदिकालीन समाज-रचना की ओर 
लौट चलने की कोई जरूरत नही है। परन्तु जेसाकि पहले ही बताया जा 
चुका है, इस प्रकार का समाजवादी सयोजन तभी सम्भव होगा जब 
केन्द्र का कठोर नियन्त्रण होगा। उसमे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त होकर 
मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। इसके अलावा रूसमार्का 
समाज की रचना हिसा के वर्गर सम्भव ही नही, जिसे गाधीजी जरा भी बर- 
दाश्त नही कर सकते । इसलिए जनता के लिए अधिक परिमाण में उत्पादन 
करने के बजाय गाधीजी चाहते है कि कारखानो मे जनता अपनी जरूरत के 
लिए खुद ही उत्पादन कर लिया करे । वह कहते है, “मेरी पद्धति मे तो धातु 
का सिक्‍का नही, श्रम नकद सिक्का होगा। जो भी आदमी उस सिक्के का 
उपयोग कर सकेगा, वह धनवान कहलायेगा। वह इससे कपड़ा बना सकता 
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है और अनाज भी पैदा कर सकता है। मान लीजिये कि मनुष्य को पैरा- 
फिन तेल की जरूरत है। इसे वह बना नहीं सकता । तो वह अपने पास 
के भ्रनाज के ढेर मे से कुछ अनाज देकर उसे खरीद लेगा । यह श्रम का शुद्ध 
विनिमय है--स्वतन्त्र, न्‍्याययुक्त और समान शर्तो पर । इसलिए इसमे लूट- 
खसोट नही है। झ्राप कहेगे,यह तो पुरानी,श्रसभ्य स्थिति को लौट जाना हुआ। 
परन्तु क्या सारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसी पद्धति से नही चल रहा है ? /* 
रोटी के लिए शरीर-श्रम गाधीजी के लिए एक जीवन-सिद्वान्त हे । 
उनका आग्रह है कि आदर्श समाज मे प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रतिदिन श्राठ 
घण्टे का श्रम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राठ घटे काम, आठ घटे 
विश्राम श्रौर श्राठ घटे अन्य सामाजिक सास्क्ृतिक कार्य । उनकी दृष्टि मे 
समय का यह आदर्श विभाजन है । 
सानवीय सूल्य 
गाधीजी के अर्थशास्त्र मे चौथा मूलभूत सिद्धान्त यह है कि जीवन के 
वर्तमान मूल्य ही वदल देने की जरूरत है। प्रचलित अर्थजास्त्र मे घन और 
भौतिक सम्पत्ति को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है और नैतिक तथा 
मानवीय मूल्यों को उसमे कही स्थान ही नही है। परन्तु हम देख रहे हैं कि 
अब इस पैसा-पथी मनुष्य के सौ वर्ष पूरे होने को आ गये और अब झ्राथिक 
मूल्यों में सशोधन करने का समय आा पहुचा है। फ्रास के अर्थशास्त्री सिस- 
मॉण्दी की भाति गाधीजी भी मानते है कि अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र को 
अलग-अलग नही किया जा सकता। जीवन को उसकी सस्पूर्णता मे ही 
लेकर उसके बारे मे विचार किया जाना चाहिए। 
“मुझे स्वीकार कर लेता होगा कि अर्थशास्त्र और नी तिशास्त्र के बीच 
मे वहुत क्या, जरा भी भेद नही करता हु । जो अर्थशास्त्र व्यक्ति या राष्ट्र के 
चरित्र के लिए हानिकर है, वह भ्रनैतिक और पापपूर्ण है। इसलिए जो अर्थ- 
शास्त्र दूसरे देश को अपने वेश का शिकार---गुलाम--बनाने की अनुमति 
पा अनीतियुक्त है। जिन वस्तुओ्रो के निर्माण मे मजदूरो को उनके 
! हटा उुआवजा नही दिया जाता, ऐसी वस्तुओ का उपभोग और 


>जत य है। मरा पडोती अनाज का व्यापारी ग्राहको के अभाव मे 
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भूखो मरे और मै अमरीका का अनाज खाऊ यह भी पाप है। इसी प्रकार 
यदि मैं जानता हू कि अपने पडोस में रहनेवाले कातनेवालो और बुनकरो 
के बनाये कपडे मैं पहनू तो मेरा और उनका शरीर भी ढक जायगा, और 
फिर भी मै रीजेन्ट स्ट्रीट की नई-से-तई फैशन के कपडे पहचता रह तो यह 
भी पाप है ।* 

“किसी उद्योग या कारखाने का मूल्य नापने का तरीका यह नही होना 
चाहिएं कि वह अपने अकर्मण्य हिस्सेदारों को कितना मुनाफा वाटता है, 
बल्कि यह हो कि उसमे काम करनेवाले मनुष्यों के शरी र, मन और आत्मा 
पर उसका क्‍या असर होता है । वह कपड़ा महगा है, जो खरीदार की 
कुछ पैसे की बचत करता है, परन्तु जो बम्बई की चालो मे रहनेवाले पुरुषो, 
स्त्रियों और बच्चो के जीवन को सस्ता बना देता है ।/* 

मानवीय मृल्‍्यो के महत्व पर जोर देना गाधीजी के स्वदेशी-सम्बन्धी 
आद्क्षों की आत्मा है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का सिद्धान्त है कि मनुष्य 
को अच्छी-से-अ्रच्छी चीज सस्ते-से-सस्ते मूल्य पर खरीदती चाहिए, परल्तु 
गाधीजी को इन अर्थगास्त्रियों के अन्य सिद्धान्तो मे यह सबसे अधिक 
अमानवीय लगता है। 

रस्किन ने भी इस कल्पना की बडी तीत़ श्रालोचना की है । वह लिखते 
है 

“राष्ट्रों के अर्थशास्त्र मे यह सिद्धान्त वडा अच्छा माना जाता है कि 
किसी भी चीज को सस्ते-से-सस्ते मूल्य पर खरीदो और महगे-से-महगे दामो 
पर बेचो | परन्तु जहातक मुझे पता है, मनुष्य की बुद्धि के अ्ध पात की 
इतनी बुरी मिसाल इतिहास मे कही ढूढे भी नही मिलेगी। सस्ते-से-सस्ते 
भावों मे आप खरीदना चाहते हैं ” अच्छा, परन्तु यह तो बताइये कि उस 
चीज को सस्ता किसने वनाया ” आपके मकान में ञ्राग लग जाने पर जली 
हुई लकड़ी का कोयला सस्ता हो सकता है, अथवा किसी भूचाल मे मकानों 

>> “के गिर जाने पर ईटे भी सस्ते भावों पर मिल सकती है, परन्तु इस कारण 
आग और भूचाल राष्ट्र के उपकारकर्ता नहीं माने जा सकते। इसी प्रकार 
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महगे से-महगे भावों को लीजिये । भ्रापकी चीजो को महगी किसने किया ? 
आपने सस्ती कीमत पर रोटी वेचकर अ्रच्छी कमाई की, परन्तु आपको 
पता है, आपने वह रोटी एक ऐसे मरते हुए आदमी को बेची है जो व 
दूसरी बार रोटी नही खरीद सकेगा ।”* 

परन्तु पश्चिम मे केवल पैसे और मुनाफे का ही विचार किया जाता 
है। इसीलिए वहा निर्लज्ज गोपण, दुखदायी वेकारी और जानलेवा मज- 
दूरी के दृष्य दिखाई देते हे। श्री जे० सी० कुमारप्पा ने ठीक ही लिखा 
है 

“कारखानों मे काम करनेवाले मजदूरों के हाथ-पाव कठफ़र तरकारी 
वन जाय, फिर भी शिकागो के मास बेचनेवाले कारखानेदार मजदूरों की 
जान बचाने के लिए अपने कारखानो की मशीनों को नही रोकंगे।* 

गाधीजी की दृष्टि में मनुष्य का महत्व सबसे अ्रधिक है। उनकी 
नजरो मे पैसे की अपेक्षा जान अधिक कीमती हे । वह लिखते हे, “हमारे 
माता-पिता बहुत बूढे हो गये है, अब वे कुछ भी काम नही कर सकते, 
परिवार के लिए एक बोभ है, उन्हे मार डालने मे ही लाभ है, इसी प्रकार 
छोटे-छोटे वच्चे भी वेकार है, कुछ भी नहीं कमाते, वरसो उनकी पर- 
वरिशण करनी पडती है, इससे तो उनको मार डालना सस्ता पडेगा। परन्तु 
कया हम अपने माता-पिता को और बच्चो को मार डालते है ? नही, उलटे 
उन्हे प्रेम से खिलाने और उत्तकी सेवा करने मे हम एक प्रकार के आनन्द 


और गौरव का अनुभव करते है, भले ही इसके लिए हमे कितनी ही तक- 
लीफ हो और खर्च उठाना पड़े ।”३ 


अर्गास्त्र के सम्बन्ध मे अपने विचारों को समभाते हुए गाधीजी 
लिखते है 


६ रः 
साधारण प्रचलित अथंज्ञास्त्र से खादी का अर्थशास्त्र एकदम भिन्‍न 


ह्वे मल 
2! जहा वह मानवीय मूल्यों को महत्व देता है, वहा प्रचलित अर्थशास्त्र 


) 'अन्द दिस लास्ट 

हल ध्द्र थे विले 
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उनका ख्याल तक नही करता 

“खादी-भावना का भ्र्थ है पृथ्वी के हर मनुष्य के साथ सहानुभूति । 
उसमे उन सारी चीजो का त्याग है, जिनसे हमारे भाइयो को---प्राणिमात्र 
को--ज रा भी हानि पहुचने की सम्भावना है। 

“खादी मानवीय मूल्यो की और मिल का कपडा धातु के टुकडो का 
प्रतीक है । * 

इस प्रकार सादगी, अहिसा, श्रम-धर्म की पवित्रता और मानवीय मूल्य, 
इन चार सिद्धान्तो पर गाधीजी ने अपने स्वावलम्बी ग्रामीण समाज- 
सगठन की और विकेन्द्रित ग्रादर्श गृहउदयोग-प्रणाली की रचना की है । 

आगे श्रव हम विकेन्द्रीकरण के भावार्थ और उसकी महान सम्भा- 
वनाओो का विस्तृत परीक्षण करेगे, खास तौर पर भारतीय परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए । 


प्‌. 


भारत अनादिकाल से ग्राम-पचायतों का देश रहा है। कहा जाता है 

कि इस सस्था का प्रारम्भ सबसे पहले राजा पृथु ने किया, जब उसने गगा- 
यमुना के दोश्ावा को आबाद किया । महाभारत के शातिपव मे और मनु- 
स्मृति मे ग्राम-पचायतो के निश्चित उल्लेख पाये जाते है। कौटिल्य ईसा के 
चार सौ वर्ष पूर्व हुए। उनके अर्थशास्त्र मे भी ग्राम-पचायतो का वर्णन है। 
वाल्मीकि राम।यण मे जनपदो का उल्लेख है। ये शायद अनेक ग्राम-पचायतो 
के सध रहे होगे। निश्चय ही सिकन्दर की चढाई के समय ग्राम-पचायते 
इस देश मे व्यापक रूप से फैली हुई थी। मैगस्थनीज ने इनको 'पेटाड्स' 
कहा है । यह पचायत का अपश्रश प्रतीत होता है और इनका वर्णन उसने 
विस्तार से किया है। इनके वाद चीनी यात्री हुएनसाग और फाहियान 
आये। उन्होने अपने सस्मरणो मे लिखा है कि भारत “बडा उपजाऊ है” और 

“यहा के लोग इतने वेभवशाली और सुखी है कि जिनकी तुलना नहीं हो 
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सकती ।” मध्यकाल मे पचायतों की स्थिति क्‍या थी, इसका वर्णन हमे 
शुक्राचार्य के 'तीतिसार' मे मिल जाता हे । 
भारतीय ग्रामीण समाज 

भारत की ग्रामपचायत स्वय-शासित प्रजातत्री संस्थाएं थी। वे सारे 
देश मे फैली हुई थी और हिन्दुमओओं और मुसलमानो के गासन-काल मे वे 
खूब तरक्की पर थी। राजवशो और साम्राज्यो के उत्थान-पतनो का इन- 
पर कोई असर नही पडा । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की कमिटी आँव सीक्रेसी 
ने अपने प्रतिवेदन मे लिखा हे 

“इस सीधे-सादे स्वायत्त नागरिक शासन के नीचे अ्रना दिकाल से लोग 
सुख से रहते आ्ाये है । 

“राज्यो के उत्थान-पतनो की ये लोग चिन्ता नही करते । गाव अपने- 
आपमे स्वय-पूर्ण होते है। इसलिए लोग इस वात की जरा भी परवा नहीं 
करते कि वे किसके राज्य मे है या किस राज्य को सौप दिये गए है, क्योकि 
इससे उनकी भीतरी व्यवस्था मे कोई अतर नही पडता |” 

सर चाल्स ट्रेवलीन ने लिखा है, “भारत पर एक के वाद दूसरा, इस 
तरह अनेक बाहरी आक्रमण हुए। परन्तु ये ग्रामपचायते कुग घास की 
तरह जमीन में श्रपती जडे जमाये रही।” सर चाल्स मेटकाफ कुछ समय 
भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होने सन १६३० मे अपने 
प्रतिवेदन मे इन ग्राम-पचायतो को छोटे-छोटे स्वतन्त्र प्रजातन्त्र बताया हे, 
जिनके पास लगभग सब साधन थे श्रौर जिनका वाहर किसीसे कोई खास 
सरोकार नही था । उन्होने लिखा है 

“जहा और कुछ नही बच भका, वहा ये ग्राम-पचायते टिकी हुई हे । 

इतने फेर-बदल और क्रान्तिया आई। इन 


इसलिए मै चाहता ह कि इन ग्रामीण 

पस्याओ को नही छेडा जाय । मै उन 
ने तमाम जो इनका 
नाश करना चाहती है।” चीजो से डरता हु, जो इनक 
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परन्तु होनहार कुछ और ही थी । ईस्ट इडिया कम्पनी चाहती थी कि 
जमीन के लगान से उसे अधिक-से-अधिक आय हो । सो अबतक जो वसूली 
ग्राम-पचायतो की मारफत होती थी उसे बन्द करके उसने काइतकार से 
सीधे लगान लेना शुरू कर दिया। इसी प्रकार अग्रेज सरकार को लगा कि 
न्‍्यायदान और शासन-प्रवन्ध का भी सारा काम स्वय उसके अपने हाथो मे ही 
हो, यह अनुचित था, परन्तु फिर भी उसने पचायतो के शेष सब अधिकार 
भी अपने हाथो मे ले लिये, जो अनादिकाल से उनके हाथो मे थे। इस 
प्रकार ये छोटे-छोटे प्रजातन्त्र धीरे-धी रे नष्ट हो गये, जेसाकि श्री रमेशचन्द्र 
दत्त ने अपने भारत के आथिक इतिहास' मे लिखा है--“भा रत मे श्रग्नेजी 
राज्य के बुरे परिणामों मे सबसे अधिक दुखदायी यह था कि गावो मे अपना 
शासन खुद कर लेने की जो प्रथा ससार मे सबसे पहले विकसित हो गई थी 
और अधिक-से-अधिक समय तक जारी रही, उसका इस राज्य ने नामो- 
निशान मिटा दिया ।” 

मजे की बात तो यह है कि भारत के इन छोटे-छोटे प्रजातन्तरो ने कार्ल 
माक्से का सी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अपने दास 
कैपिटल' मे वह लिखते है 

आरत ने अति प्राचीन काल से एक प्रकार की ग्राम-सस्थाओ का 
विकास किया है, जो आज भी कही-कही है । वे इस सिद्धान्त पर आधारित 
है कि सारे ग्राम की जमीनो की वे स्वामिनी हो और खेती , दस्तकारी तथा 
अन्य प्रकार के श्रम का प्रबन्ध भी वे करे । जहा-जहा ऐसी सस्थाए नये सिरे 
से स्थापित होती है, वहा श्रम-विभाजन के निश्चित सिद्धान्त के आधार 
पर इन सब कामो का बटवारा कर दिया जाता है। अपने परिश्रम से 
उत्पादन करनेवाले ये स्वाश्रयी समाज होते है। इनके पास सौ एकड से 
लेकर हजारो एकड जमीन होती है। ये प्राय अपनी जरूरतो के लिए ही 
उत्पादन करते है, बेचने के लिए नहीं। वहां उत्पादन श्रम-विभाजन के 
आधार पर नही होता, चीजो की अदला-वदली के कारण वहा अपने-आप 
श्रम-विभाजन भी हो जाता है।. भारत के अलग-अलग भागों में इस 
सस्था के अलग-अलग रूप है। उसका सबसे सीधा-सादा रूप यह है कि 
जमीन को सारा गाव मिलकर जोतता है और जो पैदावार होती है उसे 
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सव सदस्य आपस मे वाट लेते है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार में सहा- 
यक उद्योग के रूप मे कताई, बुनाई, इत्यादि होती रहती है । उत्पादन की 
यह पद्धति इन स्वाश्रयी स्वावलम्बी सस्थाओ की सफलता और चिर- 
स्थायित्व का रहस्य है। एशिया मे इतने राज्य और इतने साम्राज्य बदलते 
रहे, फिर भी ये सस्थाए ज्यो-की-त्यो कायम हे । इसका कारण यही ह। 
राजनैतिक जगत मे चाहे कितनी ही उधल-पुथल होती रहे, समाज के प्राथिक 
तत्त्वो पर इनका कोई परिणाम नही होता ।” 

सर हेनरी मेन ने अपनी “विलेज कम्यूनिटीज इन दि ईस्ट एण्ड वेस्ट' 
मे लिखा है, “भारत की ग्राम-पस्थाए मरी हुई नही, जीवित सस्थाए थी।” 
और यह कि “यूरोप की प्राचीन ग्राम-सस्थाए और ये भारतीय ग्राम- 
सस्थाए लगभग एक-सी थी ।” सर हेनरी ने आगे लिखा है, “ध्यान देने की 
वात है कि इग्लेड के जो लोग पहले-पहल और अमरीका मे जाकर बसे, 
उन्होने भी खेती के लिए इसी प्रकार के ग्राम-सगठन बनाये थे।” प्रिन्स 
क्रोपाटकिन ने अपनी भ्रसाधारण किताब 'म्यूचुअल एड' मे पब्चिम और 
खासतौर पर रूस, जर्मनी, फ्रास और स्विटजरलेंड, मे इन सस्थाओरो 
के ऐतिहासिक भ्रध्ययत पर काफी विस्तार से लिखा है। वह कहते है कि ये 
सस्थाए, इन देशो से, अपने-आ्राप उत्क्रान्ति की प्रक्रिया मे नप्ट नही हुई, 


वल्कि स्वार्थी लोगो ने इन्हे बहुत सोच-समभकर योजना बनाकर नप्ट 
किया है 


“सक्षेप मे यह कहना कि ये ग्राम-सस्थाए अर्थज्ास्त्र के स्वाभाविक 
नियमो के अनुसार अपर्न 


र गी स्वाभाविक मौत मरी है, एक ऐसा ही निर्दय 
मजाक होगा जैसे यह कहना कि युद्ध के मैदान मे कटे सेनिक अपनी स्वाभा- 
विक मौत भरे है।” 


भारत के आथिक इतिहास का जिन्होने अ्रध्ययन किया हे, वे खूब 
अच्छी तरह जानते है कि प्रिन्स क्रोपाटकिन के ये शब्द कितने यथार्थ है। 

भारत के गावो ने एक तरफ एकदम खुला व्यापार और दसरी तरफ 
पूरी पे केन्द्रित नियन्त्रण इन दोनो सिरो को छोडकर एक सतुलित 
आशिक और राजनेतिक नीति का विकास कर लिया था। उन्होने खेती 
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और उद्योगो की एक ऐसी आदर्श सहकारी पद्धति विकसित कर ली थी कि 
जिसके अन्दर धनवानो द्वारा गरीबो के शोषण की कोई गुजाइश ही नही 
रहती थी। जेसाकि गाधीजी ने लिखा है, “तब उत्पादन, वितरण और 
उपभोग सब लगभग साथ-साथ चलते थे और पैसे के अर्थशास्त्र का दृष्चक्र 
पैदा नही हुआ था । उत्पादन दूर के बाजारो के लिए नही, स्थानीय और 
तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था ।” सारी समाज- 
रचना अहिसा और भ्रातृ-भाव पर आधारित थी। इसीलिए तो गाधीजी 
इतने जोर से प्राचीन ढग की ग्राम-पचायतो के पुनरुज्जीवन का आग्रह कर 
रहे है, जिनके मातह॒त अ्रच्छी खेती होती थी और विकेन्द्रित कलापूर्ण दस्त- 
कारिया तथा छोटी-छोटी सहकारी सस्थाए समाज की सेवा करती रहती थी। 


आदश प्रजातंत्र 


राजनैतिक सगठन की दृष्टि से ये ग्राम-पचायते एक प्रकार से आदर्श 
ढंग की प्रजातत्र थी। जॉन स्टुआञर्ड मिल ने लिखा है, “समाजरूपी राष्ट्‌ 
की सारी जरूरतों की पूति केवल वही शासन-पद्धति कर सकती है, जिसके 
अन्दर सम्पूर्ण जनता भाग लेती है।” सच्चे प्रजातत्र की यह शर्त प्राचीन 
यूनान के नगर-राज्यो मे बहुत बडी हद तक पूरी हो जाती थी, जिनके 
ग्रन्दर नगर के समस्त नागरिक एक सभा के रूप में भाग लेते थे। लॉर्ड 
ब्राइस ने लिखा है, “"नागरिको की यह सभा ससद, सरकार और शभअ्रमल 
करनेवाला अमला, सबकुछ खुद ही थी। वही कानून बनानेवाली सभा थी 
और न्यायदान- भी वही करती थी। यूनान के ये राज्य बहुत छोटे-छोटे थे । 
नगर के प्रबन्ध के बारे मे राय देने का जिन-जिनको अ्रधिकार होता वे 
सव आसानी से एक सभा के रूप मे एकत्र हो सकते थे, जिसमे आदमी की 
ग्रावाज इस छोर से उस छोर तक वडी आसानी से सुनी जा सकती थी । 
इससे नेतृत्व या अधिकार की जगहो के लिए जो भी उम्मीदवार होते, उनके 
गुणावगुणो का प्रत्यक्ष परिचय पाने का सबको अवसर मिलता रहता था ।”! 
प्राचीन यूनान के इन नगर-राज्यो की भांति प्राचीन भारत की ग्राम- 
पचायते भी अपना भीतरी प्रबन्ध बहुत अच्छी तरह और जान्ति के साथ 
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कर सकती थी, क्योकि जो बाते सबके हिताहितो से सम्बन्ध रखती थी, 
उनका निर्णय सब मिलकर करते थे। अन्याय ग्रौर छल-कपट का कही 
अवसर ही नही मिलता था | पश्चिम में प्रजातत्र मुख्यतः इस कारण 
असफल सिद्ध हुआ है कि इसमे चुनाव-क्षेत्र वहुत बडें-वडे होते है । इसलिए 
सही आदमी को चुनना बहुत कठिन हो जाता हे । इसी प्रकार जनता और 
नेता के वीच निकट का व्यक्तिगत सम्पर्क नही होता । इसलिए आव- 
निक प्रजातत्र मे सुधार करने के वारे मे जितने भी सुझाव पेश किये जाते 
है, उनमे विकेन्द्रीकरण पर ही प्राय जोर दिया गया हे। सिडिकलिज्म', 
गिल्ड ,सोशलिज्म' और अनाकिज्म अन्य वातो में चाहे आपस में 
कितना ही मतभेद रक्‍खे, परन्तु एक वात में वे सब सहमत है, ञ्र्वात्‌ 
सब मानते है कि समाज की इकाइया छोटी-छोटी हो। 
प्राध्यापक जोड कहते है 
“इसका मतलब यह होता है कि सामाजिक कर्तु त्व में मनुष्यों की 
श्रद्धा को यदि फिर से जीवित करना हे तो राज्य के टुकडे-टुकडे करने 
होगे और उसके कामो का वटवारा कर देना पडेगा। व्यवस्था कुछ इस 
प्रकार हो कि एक आदमी एक साथ कई छोटी-छोटी सस्थाओ का सदस्य 
हो सके, जिनको उत्पादन और स्थानीय शासन-सम्बन्धी अलग-अलग अधि- 
कार हो, ताकि इनमे काम करते हुए वह फिर से अनुभव करने लगे कि 
राजनीति में उसकी भी कही पूछ है, उसकी राय और इच्छा का भी कुछ 
महत्व है और वह अनुभव करे कि वह सचमुच समाज के लिए कुछ कर 
रहा है। इससे स्पष्ट होगा कि शासन के यन्त्र को छोटा करना पडेगा। उसे 
ऐसा स्थानीय रूप देना होगा, जिससे वहा के लोग उसको सभाल सके | 
वे अपने राजनैतिक निर्णयो और कामो का परिणाम खुद अपनी आखो से 





) यह सिद्धान्त कि आज उच्योगे वि री न 
ा ह््‌ की कि आज दोगो में उत्पादन-विनरण का जो अधिकार कारखाने 
हों को है, वह मजदूरा का हो। 

हल 


व्यापार और उद्योग फे सचालन और मत्ताफे ४ के 
लक र मुनाफे के वित्तरण अधिक 
सत्र सबस्थों को हो। छुनाफे के वितरण का अधिकार सस्था बे 


3 क्‌ व्यूवर - 
अराजक व्यवस्था, जिसमे किसी एक ६ 
प्ि हक छ्‌ क्के 
का अधिकार न हो | या अनेक आदमिया के हाथो मे शास 


) कं 
क्र 
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देख सके । इससे लोगो को विश्वास होगा कि शासन एक; वास्तविकता है 
और समाज पर उनकी इच्छाम्रो का असर भी होता है;क्‍्योंकि वे खुद ही 
समाज भी है ।”! 

डॉ० बूडिन भी मानते है कि “छोटे-छोटे, सुसबद्ध प्रजातत्र सस्क्ृति 
और सभ्यता की सच्ची नैतिक इकाइया होते है |” 

यब्त्रीकरण को बुराइयां 

राजनेतिक प्रजातन्त्र के विचारों के अलावा भी गाधीजी गावो के 
पुनरुज्जीवन की बहुत आग्रह के साथ इसलिए हिमायत करते है कि वे बडे- 
बडे कारखानो मे यन्त्रो द्वारा बड़े पैमाने पर किये जानेवाले केन्द्रित 
उत्पादन को बहुत बुरा मानते है, क्योकि इससे मनुष्य यत्र का ही एक पूर्जा 
बन जाता है और उसके अन्दर के मानवी गुण सूख जाते है। इस बडे 
पैमाने के यन्त्रीकरण का विरोध अकेले महात्माजी ही नही कर रहे है । 
ऐडम स्मिथ ने, जो आधुनिक राजनी ति-शास्त्र के जनक माने जाते है, और 
जिन्होने आधुनिक उद्योगो मे श्रम-विभाजन की हिमायत भी की है, उन्हें 
भी स्वीकार करना पडा कि, “जो आदमी अपने घर पर अबतक अपने 
सीधें-सादे ढग से सुन्दर चीजे बना लिया करता था, वही अब यन्त्रो की 
छाया में इतना बुद्ध और बुद्धिहीव बन जाता है कि जिसकी कल्पना 
भी नही की जा सकती । एक जगह खडे रहकर या बैठकर केवल एक-सी 
हरकत करते-करते उसका आत्म-विश्वास चला जाता है । इस नये 
काम में भले ही वह कुछ समय मे निपुणता प्राप्त कर ले, परन्तु इसमे उसे 
अपने बहुत-से बौद्धिक, नेतिक और वीरोचित गुणों से हाथ घोना पडता 
है ।* डेविड रिकार्डो को भी यह निश्चय हो गया था कि “मनुष्य की जगह 
यन्त्र से काम लेना बुरा है। इसमे मजदूर-वर्ग की ही हानि है ।” “यह राय 
भूल से या केवल दृषित पूर्वाग्रह के कारण नही दी गई है, बल्कि राजनीति- 
शास्त्र के सही सिद्धान्तों से इसका समर्थन होता है।”* काल माक्स ने 

१ माडने पोंलिटिकल थ्योरी, पु. १२५०-२१ 
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लिखा हे, “यन्त्रीकरण और श्रम-विभाजन की अति के कारण काम मे 
से मनुष्य के व्यक्तित्व का लोप हो जाता हे ओर इससे मजदूर अपने 
काम में सन्‍्तोप का अनुभव नही कर सकता। वह स्वय भी यन्त्र का एक 
पुर्जा वन जाता है।* अपने 'दास कंपिटल' में मास ने लिखा हे कि 
आधुनिक उत्पादन-पद्धति ने मनुष्य को पगु ओर अ्रमानवीय बना दिया 
है।” “इसके विपरीत जब मनुष्य स्वतत्रतापूर्वक खुद काम करता हे तब 
उसकी ज्ञान-दृष्टि और सकल्प-बक्ति का भी विकास होता रहता हे।” 
प्रिन्‍्स क्रोपाटकिन ने लिखा है “कारीगरी और कुणलता तो अ्रव सदा 
के लिए बिदा हो गई । पहले मनुष्य को अपने हाथ से चीजे बनाते समय 
कलाक्तति के निर्माण से जो एक प्रकार का आनन्द होता था वह चला 
गया। अब तो मनुष्य एक जड यत्र का वेसा ही जड गुलाम बन गया हे ।”* 
मेरी सूदरलेड कहती है, “भ्राजकल के कारखानो मे काम करना एक अभि- 
गाष है। उससे मनुष्य की सारी सृजन-शक्ति मर जाती है और उसके 
अन्दर केवल इतने प्राण रह जाते है कि यन्त्रो की सहायता से जो भी मनो- 
रजन हो जाय, उससे सन्‍्तोप कर ले। इसका कारण केवल कारखानों 
का वातावरण और परिस्थितिया नहीं हैं, वल्कि काम का प्रत्यक्ष स्वरूप 
भी है|! 

_आलपिने कैसे वनती हे, इसका ऐडम स्मिथ के जमाने से इतिहास 
वतात हुए वर्नाडे शा ने अपने 'इटेलिजेन्ट वूमन्स गाइड टु सोशलिज्म एण्ड 
केपिटलिज्म' मे लिखा है 

“कहते है, आदमी एक दिन से पाच हजार आलपिने बनाने लग 
गया, इस कारण पिने और बहुत सस्ती हो गई । लोग समभने लग गये कि 
हमारा देश धनवान बन गया, क्योकि हमारे पास आलपिनो के ढेर लग 
दा इसने तो योग्य श्रादियों को जड यस्‍्त्र बना दिया, जो बगैर 

»  कीम करते रहते है। हा, धनवानो के पास पडे बेकार भ्रनाज 


 कम्यूनिरट मेंसीफेस्टो! 
दा 5०0 मी 2 6 
२ 'फील्ट, फैय्टरीज एण्ड वकृशांप्सः 
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मे से जरूर उन्हे कुछ खाने के लिए मिल जाता है, जिस प्रकार इजिन में 
कोयला-पानी डालना पडता है। इसीलिए तो कवि गोल्डस्मिथ ने कहा है, 
(हम धन के ढेर लगाते जा रहे है मौर श्रादमी सड रहे है । वह निरा कवि 
नही, बडा दूरदर्शी अर्थभास्त्री भी था ।* 

प्राध्यापक शील्डस ने अपनी 'इवोल्यूशन श्राँव इच्डस्ट्रियल शो रगैना इजे- 
शन' नाम की पुस्तक मे साफ तौर पर सिद्ध कर दिया है कि वैज्ञानिक रीति से 
प्रबन्ध करने की श्राधुनिक पद्धतियों से काम जरूर जल्दी और अधिक होता 
है, परन्तु “एक सीमा से अधिक आगे गति न बढ़ जाय अ्रथवा मजदूर को 
अत्यधिक थकावट न आ जाय, इसकी कोई निश्चित और भरोसे के 
लायक रोक उसमे नही है।' “यत्रो द्वारा किया जानेवाला सारा काम परि- 
पर्णता के साथ हो, यह वृत्ति वढती जा रही है । इससे मजदूर की विचार- 
शक्ति, स्वतन्त्र वृद्धि, सर्जजशील कल्पना और काम मे सिलनेवाला आनन्द, 
इन सबसे मनुष्य हाथ धोता जा रहा है। श्रर्नेस्ट हण्ट बड़े दर्द के साथ 
मनोविज्ञान की दृष्टि से कहते है 

“हमारे जमाने मे शक्ति का कुछ अ्रजीब ढग से विकास हो रहा है । 
वह कारीगरो को निरे जड यन्त्र बना देती है। पुराने जमाने मे एक कारी- 
गर अपना सारा काम घर पर या दूकान मे बैठकर कर लिया करता था 
और उसे अपनी प्रत्येक कृति पर एक प्रकार का गे होता था, परल्तु का र- 
खाने मे श्रा जाने पर भ्रव॒ तो वह सिफर वन गया है। लोग भी शायद उसे 
नाम से नही, सख्या से ही पहचानते है ।” 

वर्तमान यन्त्र-पद्धतियों मे ये बुराइया अनिवाये है । केवल समाजवाद 
के आने से ये दूर नही होगी। काले माक्स ने इनको बहुत साफ शब्दो मे 
स्वीकार किया है और उसे आ्राशा थी कि साम्यवादी शासन मे ये नही 
रहेगी, परन्तु मजदूरो को कम करने की दृष्टि से यन्त्रों मे जितने अधिक 
सुधार होगे, मनुष्य के शरीर, मत और चरित्र पर इनका बुरा भ्रसर पडे 
' बिता हरगिज न रहेगा, फिर शासन की पद्धति पूजीवादी हो या 
समाजवादी | अपनी पुस्तक दिस अगली सिविलाइजेशन' मे बोरसोदी ने 
लिखा है 
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“उत्पादन और बितरण के ऊपर से खानगी स्वामित्व को हटाकर 
शोपण को मिटाने से भी इस बुराई की जड कटनेवाली नही है। कारखानों 
में कुछ वुनियादी बुराइया हे और वे मानवता को कप्ट देती रहेगी। 
कारखानो पर समाज का स्वामित्व हो जाने भर से या कारखाने के प्रत्येक 
विभाग को स्वायत्त बना देने से भी सतयुग श्रानेवाला नही है, जिसके लिए 
कुछ आदशं वादी यत्नगील है। समाजवाद बुराई की जड मे प्रह्र नही 
करता । इसलिए वह सफल नही हो सकेगा । श्राज तो मानवता पर थोडें- 
से-थोडे समय में अधिक-से-प्रधिक पैदावार बढाने का भूत सवार है | जब- 
तक यह भ्रूत नही उतरेगा तबतक मानव सुखी नहीं होगा और इस भूत 
की दवा समाजवाद के पास नही है ।” 

महात्माजी का यही विचार था । 

“पण्डित नेहरू यन्त्रीकरण चाहते है, क्योंकि उनका ख्याल हे कि यदि 
का रखानो को राष्ट्र की सम्पत्ति बना दिया जायगा तो उनमे फिर ये पूजी- 
वाद की बुराइया नही रहेगी । परन्तु मेरी श्रपत्ती राय यह है कि ये बुरा- 
इया यन्त्रों में स्वाभाविक और जन्मजात है । इन्हे राष्ट्र की या समाज की 
सम्पत्ति वना देने से ये दूर नही होगी ।”'* 

यन्त्रो के प्रति गांधीजी का रुख 
एक बात साफ तौर से समभ लेने की जरूरत है कि गाधीजी यस्त्र-मात्र 
के विरोधी नही है। वह कहते है, “मै यन्त्रो का दुश्मन नही हू । चरखा खुद 
भी तो एक कीमती यन्त्र है।” उनका विरोध है यन्त्रों के 'पागलपन' से 
ओर उनके 'अन्धाधुन्ध उपयोग और प्रचार' से । इसीलिए वह यन्त्रो को 
नष्ट नही करना चाहते, बल्कि उनके उपयोग पर कुछ मर्यादाए लगा देना 
चाहते है। वह ऐसे यस्‍्त्रो का बडी खुशी से स्वागत करेगे, जो फ्रोपडो मे 
रहनेवाले करोडो आदमियो के परिश्रम को हलका करने मे मदद कर सके। 


परन्‍्तु हा, ऐसे तमाम यन्त्रो के वे जरूर पक्के विरोधी है, जो मनुष्य को 
उन्हीके समान जड बना देते है या समाज मे वेकारी फैलाते है। 
. जहा पर्याप्त सख्या मे श्रादमियों की वहुत कमी हो, वहा यन्‍्त्रों से काम 
"ना अच्छा है, परन्तु जहा भारत के समान जरूरत से अधिक आदमी हो, 
3 “हरिजन!, २४-६-१ ६४० 
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वहा यन्त्र हानिकर है। आज हमारे सामने प्रश्न यह नही है कि भारत के 
गावो मे रहनेवाले करोडो आदमियो को विश्वान्ति कैसे दे । वर्ष मे लग- 
भग छ« महीने वे वेकार रहते है |” 

“भारत के सात लाख गावो मे बसनेवाले इन जीते-जागते यन्त्रों के 
मुकावले मे जड निर्जीव यन्त्रों को नही खडा करना चाहिए।” इसी प्रकार 
करोडो को नुकसान पहुचाकर मुद्दीभर आदमियो का घर भरनेवाले यच्त्रो 
के भी वह विरोधी है। 

वैज्ञानिक आविष्कारों और यन्त्रो मे सुधार करने के वह विरोधी 
नही है। “सर्वताधारण का जिसमे भला होता है, ऐसे हर यन्त्र को तो मै 
इनाम दूगा । मान लीजिये कि एक छोटा-सा यन्त्र है, जिसे एक आदमी 
अपने घर पर बैठे-बैठे चलाकर आजीविका प्राप्त करता है। ऐसे गृहो- 
द्योगो के काम में झ्रानेवाले छोटे-से यन्त्र मे कोई अच्छा-सा सुधार कर दे, 
जिससे कम परिश्रम मे अधिक काम होने लग जाय तो वह उसका स्वागत 
करेंगे, परन्तु आज के वेकारी फंलानेवाले यन्त्रो को वह अच्छा नही सम- 
भते । 

“लोग मजदूरों को कम करने पर तुले है और इधर हजारो आदमी 
वेकार होकर भूखो मर रहे है। मै मुट्ठी मर आदमियो का नही, सब मनुष्यों 
का--मनुष्यमात्र का---समय और परिश्रम बचाना चाहता हू । मै चाहता 
हू कि धन-सम्पत्ति बढे, परन्तु केवल कुछ आदमियो के घर मे नही, घर-घर 
मे, सबके यहा, बढे | आ्राज यन्त्रो की सहायता से कुछ आदमी करोडो के सर 
प्र सवार हो गये है । इसके पीछे श्रम बचाने की परमार्थ वृत्ति नही, धन 
की लालसा है। अपनी सारी ताकत के साथ मै इस दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ 
दगड रहा हु ।7 

बेकारी 
यूरोप और अमरीका मे यन्त्र एक आवश्यक वस्तु थी, क्योकि वहा 
सम्पत्ति बहुत है और मजदूरो की कमी है। अपने देश की प्राकृतिक सम्पत्ति 
को प्राप्त करने और उसे विकसित करने के लिए उन्हे यन्त्रो की मदद लेनी 

१ हरिजन?, १६-११-१६३४ 

* यंग इण्डिया?, १३-११-१६२४ 
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पडी। परन्तु भारत की स्थिति पश्चिम के देशो से बिल्कुल उल्टी हे 
यहा पूजी कम और मजदूर अधिक हैं। इसलिए यहा प्रग्न यह नहं 
है कि परिश्रम वचानेवाले अर्थात्‌ कम आदमियो की मदद से अ्रधिक काः 
करनेवाले यन्त्र कहा से और कैसे लावे, वल्कि यह हे कि जो लोग बैकार्र 
के कारण भूखो मर रहे है, उन्हे रोजी कैसे दे ? आज तो पब्चिम मे भ 
यब्त्र अपनी उपयोगिता की मर्यादा को पार कर गये है, वल्कि वे एय 
समस्या, विभीषिका और दुखदायी चीज वन गये है । यन्त्रो ने लाखो-क रोड 
आदमियो को वहा भी बेकार कर दिया है। उन्हे वेकारी की अपमानभर्र 
शिक्षा पर जिन्दगी वसर करनी पड रही हे । सयुकत राज्य अमरीका रे 
यन्त्रो के ग्राविष्कार मे हद कर दी है। वहा के लोगो की उत्पादन-शवित 
इतनी बढ गई हे कि ससार के चौदह प्रगतिशील राष्ट्रों के वरावर अकेले 
स्ुत्त राज्य का उत्पादन है । वहा का फी आदमी उत्पादन भारत के फी 
आदमी उत्पादन की अपेक्षा गच्चीस गुना है। फिर भी वहा लाखो आदमी 
वेकार है। यही हाल ससार के भ्रन्य उद्योग-प्रधान देशो का है। जैसा कि 
सव जानते है, हमारे देश में सब्बे प्रतिशत आदमी खेती श्रौर खेती से 
सम्बन्धित काम-काज मे लगे हुए है। केवल दस प्रतिशत उद्योगों में काम 
करते है। इनमे भी केवल बीस लाख भारी उत्पादनवाले उद्योगो मे लगे हुए 
हैं। यदि इन उद्योगो का इतना विकास कर दिया जाय कि वे सारे देश की 
जरूरते पूरी कर सके तो भी देश की जनसस्या के पाच प्रतिशत लोगो को 
भी वे रोजी नही दे सकेंगे । छोटे उद्योगो मे बडे उद्योगो से पाचगने अधिक 
आदमी काम कर रहे है। दि 
छी, अब हम यहापर तुलना करके देखे कि कपडे की मिलो मे 
0) काम करते है और खादी-उद्योग मे कितने आदमी काम 
प्रतिदिन औसतन ४,३० हा की गाल तक 
चरखा-सघ के प्राकड़े बताते दे का मा 
मिलाकर २,६६,४४५ कतवेे उसी वर्ष मे देश के खादी-उद्योग मे कुल 
8 तविये और बुतकर केवल सस्था के मातहत काम 


करते थे। इसके अलावा सम्पूर्ण देश मे कोई एक करोड जल्>े उत्नजरी >> 
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पर काम कर रहे है । यद्यपि पिछले तीस वर्षो मे भारत मे कारखानो की 
सख्या चौगनी वढ़ गई है, तथापि कारखानो मे काम करनेवालो की सख्या 
जनसख्या के अनुपात मे वरावर गिरती जा रही है । 


वर्ष प्रतिशत 
१६१९ प्ण 
१६२१ है 
१६९३१ 4 दे 
१६४९१ है 


इन अको से स्पष्ट है कि देश मे वडे पैमाने पर उत्पादन के कारखाने 
बढाने से वेकारी की समस्या हल नही होगी, फिर इन कारखानो का 
संचालन चाहे पूजीवादी पद्धति से हो या समाजवादी पद्धति से। पश्चिम 
की पद्धति पर औद्योगीकरण के विरुद्ध गाधीजी क्यों है, उसका एक मुख्य 
कारण यह भी है। 
वितरण की समस्या 
गांधीजी गृह-उद्योग के विस्तार पर जो अधिक जोर देते है, उसका 
कारण वेकारी के अलावा वितरण का प्रश्त भी है| 
“क्षण भर के लिए मान ले कि यन्त्रोत्पादन से देश की सारी जरूरते 
पूरी हो जाती है, परन्तु इससे उत्पादन केवल कुछ भागो मे केन्द्रित हो जायगा 
ओर फिर वितरण का जटिल प्रच्न रह जायगा। इसके विपरीत जहा ची जो 
की जरूरत है, वही उनके उत्पादन की व्यवस्था कर दी जाय तो वितरण 
अपने-प्राप वहा आसानी से हो जायगा और ठगी तथा सट्ट के लिए कोई 
अवकाश नही रह जायगा ।* गाधीजी कहते है---“बदि उत्पादन वही हो 
जाता है तो वितरण अपने आप समान हो जाता है, अर्थात्‌ उत्पादन के साथ- 
साथ वितरण भी हो जाता हे । 
समाजवादी ढग के वित्तरण को गाधीजी पसन्द नदी करते । वह कहते है 
“ग्राप चाहते हैं कि सोवियत रूस मे जिस प्रकार ग्राज उत्पादन और 
वितरण राज्य के नियत्रण मे चल रहा है, इस पद्धति पर मैं अपनी राय द। 
अच्छा, सुनिये । अभी यह प्रयोग बिल्कुल नया है। अन्त में जाकर यह किस 


ऊ_ 
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हद तक सफल होगा, मै नही जानता ) यदि वह हिंसा अर्थात्‌ जोर-जबर- 
दस्ती पर आ्राधारित नही होता तो मै इसे खूब प्यार करता, परन्तु चूकि 
वह वल पर ग्राधारित है, इसलिए मै नही कह सकता कि यह हमे कहा और 
कितनी दूर तक ले जायगा ।” 

एक विख्यात अर्थशास्त्री ने कहा है, “बडे पैमाने का यात्रिक केन्द्रित 
उत्पादन यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा खानगी तौर पर होता 
हे तो कारोबार विशाल हो जाता है और एकाधिकार की समस्या खडी 
कर देता है। यदि राज्य द्वारा होता है तो यह एक नया राक्षस पंदा हो 
जाता है। इस प्रकार यह क्या-क्या ग्रनर्थ पैदा करेगा, इसका कोई ठिकाना 
नहीं।” फिर गाधीजी वितरण के उल्टे (रूसी) तरीके को अच्छा नहीं 
मानते। केन्द्रित उत्पादन और राज्य द्वारा वितरण करने से प्रवन्धको का 
एक ऐसा नया वर्ग पैदा हो रहा है, जो अपने ही हाथो मे सारी सत्ता हथि- 
याने लगा है । 

इसलिए गाधीजी चाहते हे कि बडे पैमाने पर और राज्य के नियन्त्रण 
में अथवा भ्रन्‍्य प्रकार से केन्द्रित उत्पादन के बजाय विकेन्द्रित रूप में 
जनता ही सर्वत्र श्रपनी जरूरत के हिसाव से थोडा-थोडा उत्पादन कर लिया 
करे | खादी के उत्पादन के वारे मे वह लिखते है 

“खादी जरूर बडे पैमाने पर उत्पन्न की जाती है, परन्तु यह उत्पादन 
कारीगरो के अपने घर पर ही होता है। यदि आप एक आदमी द्वारा किये 
जानेवाले उत्पादन को लाखो से गुणा कर दे तो क्‍या माल का ढेर नही 
लग जायगा ? परन्तु मै जानता हु कि बडे पैमाने के उत्पादन से आपका 
सतलब क्या है। बडे पैमाने के उत्पादन से ग्रापका मतलब है बडे-बडे जटिल 
यन्‍्त्री की सहायता से कम-से-कम अ्रादमियों द्वारा अधिक-से-अधिक उत्पा- 
दन। परन्तु मै पहले ही कह चुका हू कि यह ठीक नही है, गलत है। मेरा 
नन्‍्त्र बहुत सीधा-सादा हो, जिसे पै करोडो के घरो मे पहुचा सकू |” 

राष्ट्रीय सुरक्षा ह 


. वाहरी आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से भी उद्योगो का विकेन्द्रीकरण 
आर ग्रामीकरण बहुत आवश्यक है। उद्योग जहा केन्द्रित हो जाते है, वहा 
आसमान से बडी आसानी से बम वरसाये जा सकते है और ऐसे कुछ उद्योग 
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कैसी के नप्ट हो जाने पर देय से निक दृष्टि से बहत कमजोर हो जाता है। 
हा और, के. £ि 

यही नहीं, सारे राष्ट्र की जनता दंग जीवन बड़ा अव्यवस्थित तथा झस्स- 


व्यस्स हो जाता है। इसलिए ग्लेट, जायान, जमंनी जैसे देंगे, जो केम्द्रित 
उपोग-प्रधान देश थे, अब अपने उद्योगों का विकेनस्द्रीकरण करने की सेगयारी 
में लगे गये है, ताकि श्राविक क्षेत्र मे वे अपनेफी अधिक सरसलित छर 
सत्र । जापान ने चीन पर वहत जोरदार हमले किये, परनत चीन उनके 
सामने नाश नहीं। इसका रहस्य यही है कि चीन ने अपने उद्योगों को 
साकारिता की पद्धति से बहुत सुन्दर छग से विवेचन्द्रित कर लिया है। हम 
प्रभी यपनी भावी योजनाए बना रहे है। श्रत जो हले दुसरे राष्ट्रों ने वी 


है, वे ही यदि हम भी करेगे तो क्या वह मू्खता नहीं होगी ” उदाहरण दे 
लिए कपडे के उद्योग को ही लीजिये। एस ठम्बई, झहमदावाद जैसे कुछ 
गहरी में केन्द्रित करने की अपेक्षा सृह-उद्योगी को प्रोत्साएन देकर हर 


गाव में खादी पंदा करना वया अच्छा नहीं होगा ? याधीजी जिखते £ . 


ह 


हे 


हे 
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हमारी कुछ धारणाए ही मुलत॒ गलत है। सामाजिक दृष्टि से देखे तो 
ओद्योगीकरण श्रत्यन्त महगा है। इसके कारण मजदूरो को गन्दी बस्तियो 
मे पशुत्रो की तरह रहना पडता है। खराब जगहो मे काम करना पडता 
है। इससे उनके अपने नैतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का ढाचा 
इतना विगड जाता है कि वह श्रस॒ह्मय हो जाता है श्लौर कभी तो टूटभी 
जाता है। समाज मे जोरदार उपद्रव फूट पडते है। यह सव कारखानो के 
उत्पादन का ही परिणाम है। यह कीमत कारखानेदारो को नही, समाज 
को चुकानी पडती है और वह वहुत भारी कीमत है।” वह ञ्ागे लिखते हैं 

“और महायुद्धो के श्राथिक का रणो की जाच करेगे तो उनमे होने- 
वाला धन-जन का अपार सहार भी कारखानो के उत्पादन के नाम पर ही 
लिखा जायगा ।” 

भध्य प्रदेश और वरार के श्रौद्योगिक सर्वेक्षण-सम्बन्धी अपने प्रति- 
वेदन मे डॉ० कुमारप्पा लिखते है 

“केन्द्रित उत्पादन मे दूर-दूर से माल मगाना पडता है श्र उत्पादन 
को एक जगह केन्द्रित करना पडता है। इसके लिए परिवहन (माल की 
पैदावार ढोने) और उसके साधनों पर भी नियन्त्र० रखना जरूरी हो 
जाता है। इसका अथ है दूसरो के जीवन और व्यवहारों पर अकुश। 
यहे काम खानगी व्यक्तियो के हाथ मे नही दिया जा सकता। ऐसे नियन्त्रण 
के बगैर बडे पैमाने पर उत्पादन हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि इस 
पद्धति से माल का उत्पादन कर ने मे कोई सस्तापन है तो उसका कारण यह 
है कि ये सहूलियते निर्माण करने का बोक और खर्चा समाज पर डाला 
जाता है। इसलिए यह मानना मूर्खता है कि बडे कारखानो मे वना माल 
सस्ता है।” 

इसी कारण कपडे के उद्योग का उदाहरण गाधीजी कहते है 
“एक-एक गज की दृष्टि से देखेंगे तो 35 लक बा कु 
खादी महगी लगेगी। परन्त यदि कुल मिलाकर ओऔौ कम कक 
दष्दि ते विचार नस तो जाई हे कर और गावो के हित की 
* मुकाबले मे दूसरी कोई चीज टिक ही 


नहीं सकती, इतनी लाभदायक और व्यावहारिक वह हे ।”$ इसी प्रकार 
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मिलो मे साफ किये जानेवाले चावलो के सुकावले मे हाथकुठे चावल महगे 
लगेगे, पर मिलो के चावलो से मनुष्य के शरीर को जो नुकसाव होता है 
उसका भी यदि हिसाव जोडा जाय तो हाथकुटे चावल वहुत लाभदायक 
साबित होगे । मिलो के तेल और घानी के तेल की बात भी ऐसी ही है। 
इसके अ्रतिरिक्त वडे कारखानों मे बना माल सस्ता पडता है, उसका 
कारण केवल भीतरी और बाहरी किफायते या कमखर्ची नही है, जो एक 
ही जगह माल बनाने से सम्भव है । इसके दूसरे अनेक का रण और सहूलियते 
है, जो राज्य और समाज द्वारा कारखानो को मिलती है और जो ग्रामो- 
द्योगो को नही दी जाती या मिल पाती । उदाहरण के लिए, कारखानो के 
लिए कच्चा माल बडी तादाद में थोक-के-थोक खरीदा जाता है। इसी 
प्रकार तैयार माल के थोक-के-थोक वेचे जाते है। इसमे नि सन्देह बड़ी 
सहलियत और किफायत भी होती है । फिर पूँजी, रेल द्वारा किफायती दरो 
पर माल का भेजा जाना, सरकारी सहायताए, जो का रखानो को दी जाती 
है, वे ग्रामोद्योगो को नही दी जाती। परन्तु यदि सरकार ग्रामोद्योगो को 
विज्ञान की मदद देकर व्यवस्थित रीति से सगठित करे और उन्हे भी इस 
प्रकार सारी सहूलियते दे तो निश्चय ही वे वडे उद्योगो का मुकाबला कर 
सकेगे। सर विक्टर सेसून कपडा-उच्योग की पहली परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष थे। 
घर-घर मे चलनेवाले करघो को विजली की मदद पहुचा दी जाय तो इस 
उद्योग का बहुत विकास हो सकता है, यह बताते हुए उन्होने अपने अध्यक्षीय 
भाषण मे कहा था--- 

छोटे-छोटे (बिजली के) मोटरो से चलनेवाले हलके करघो के उद्योग 
के लिए इस देश मे बडा अच्छा क्षेत्र है। एक छोटा-सा पुजीपति इस तरह 
के कुछ करघे ग्रौर मोटर आसानी से खरीद सकता है और यदि सहका- 
रिता के सिद्धान्त पर इस उद्योग को सगठित किया जाय तो माल की कीमत 
और गुण दोनो बातो मे यह किसी भी देश को टक्कर दे सकता है ।* 

सर विक्टर ने इसमे पूजीवाद के ढग पर इस उद्योग को सगठित करने 
की वात कही है। यह ठीक नही । चीन की भाति विकेन्द्रीकरण की पद्धति 
से करघा-उद्योग का सहकारी सगठन बनाया जा सकता है, परच्तु सर 
विक्टर ने कहा है कि बडे उद्योगों की तुलना मे इन छोटे सगठनों द्वारा 
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बनाया गया माल कीमत और गुण मे भी वरावर टिक सकता है। यह बडे 
मार्क की बात है। हेनरी फोर्ड इस युग के बडे-से-वडे उद्योगपतियो मे से 
एक रहे है। उन्होने भी कहा है कि “आराम तौर पर बडा यत्र लाभदायक 
नही होता ।”* जनता की सेवा और हित मुख्य वात है। यदि यह स्वीकार 
है तो बडे-बडे उद्योगो को इस प्रकार सारे देश मे फैल जाना चाहिए कि 
जिससे उत्पादन मे कीमत भी कम लगे और धन का वित्तरण भी अधिक- 
से-अधिक लोगो में हो सके । इस प्रश्न के यत्र-सम्बन्धी और अ्र्थ-सम्बन्धी 
पहलुओ पर श्री रिचर्ड ग्रेग ने अपनी 'इकनॉमिक्स श्रॉव खहदर' नामक 
पुस्तक मे विस्तार से विचार किया है । 
प्राणि-शास्त्र का प्रमाण 
प्राणि-गास्त्र की दृष्टि से भी ग्रामीण समाज का पुनरुज्जीवन बहुत 
अभीष्ट है। माल्थस को जनसख्या की अतिवृद्धि का वडा डर था। परन्तु इस 
युग के प्राणि-शास्त्रियो और समाज-शा स्त्रियो को भय है कि कही मनुष्य- 
जाति ही समाप्त न हो जाय, क्योकि पिछले कुछ दशको से कई देशो की 
आवादीवराबर घटती जा रही है। यह एक मानी हुई बात है कि शहरो में 
रहनेवाले धनवान लोगो की प्रजनन-शक्ति गावो के गरीब लोगो की अपेंक्षा 
बहुत कम होती है। स्वय एडम स्मिथ ने अपनी “ैल्थ आँव नेशन्स' 
पुस्तक मे लिखा है, “सपत्ति जहा विलासियो के काम-विकार को 
बढाती है वहा उनकी प्रजनन-शक्ति को वह सामान्यतया घटाती है और 
अवसर नष्ट तक कर देती है।” इसके कई कारण होते है। सबसे बडा 
कारण तो शहरो की घवी आवादी है। दूसरा कारण है मनोरजन के अन्य 
साधन। अनेक बार ये काम-विकार को रोकने का काम कर जाते है। 
फिर शहरों में समाज का ढाचा बदल जाता है। कुछ उसका भी असर 
होता है। यात्रिक उत्पादन मनुष्य-जीवन को भी यत्रो से बाघ देता है, 
जिससे काम-विकार भी कुछ कमजोर हो जाता है। इग्लेंड के विख्यात 
प्राणि-आस्त्री प्राध्यापक लान्सलॉट हॉगवेन ने इस प्रवत्ति का बडा सूक्ष्म 
विश्लेषण किया है हु 


4+मचों बच्चे दर 
_गावी में बच्चे स्वाभाविक- से बच स्वाभाविक--प्राकृतिक वातावरण से रहते है । वहा 
१ मार्ट लाइफ एण्ड बढ? 
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वे प्राणियो और पौधो में : दनत की क्रियाएं देखते रहते है और वे उनके 
लिए स्वाभाविक प्राकुतिक घटनाएं बन जाती है। शहरो मे यह स्वाभाविक 
और देनिक जीवन से कुछ भिन्न अस्पताल की एक घटना बन गई है। यत्रो 
का प्रजनन और पालन-पोषण से कोई सम्बन्ध ही नही होता। शहरो के 
सानव-व्यवहारों पर इनका भी असर होता है ।”* 

कुछ समाजशास्त्रियो पर माल्थस के विचारो का बडा प्रभाव है। वे 
मानते है कि यदि पूजीवाद को नष्ट कर दिया जा सके तो जनसख्या की 
समस्या खुद-ब-खुद हल हो जायगी | परन्तु जेसा कि प्राध्यापक हॉगबेन 
कहते है, केवल पूजीपत्तियो के ही कम बच्चे नही होते। यह तो आधुनिक 
औद्योगीक रण और उससे जुडी अनेक बुराइयो का परिणाम है। इसलिए 
स्वय मनुष्य-जाति को मरने से बचाने के लिए प्राणि-शास्त्री अब गावों मे 
लौठ चलो' की आवाज उठाने लगे है। 

खेती और ग्रामीण जीवन 

खेती और ग्रामीण जीवन की दृष्टि से छोटे-छोटे स्वाश्रयी ग्रामीण- 
समाजो की रचना करना कठिन नही है। पिछले दिनो खेती की कला का 
असाधारण विकास और प्रगति होगई है। इसलिए भ्ब सभी देश अनेक प्रकार 
की फसले पैदा कर सकते है, जिनके लिए पहले उन्हे दूसरे देशो का मुह 
ताकना पडता था। यही नही, अब तो एक ही देश के अन्दर उसके अलग- 
अलग भाग भी ये फसले उगाकर स्वाश्रयी हो सकते है। उन्हे अपने ही देश 
के दूसरे भागो का मुह नही देखना पडेगा। कैलीफोनिया के प्राध्यापक 
गेरिक ने बताया है कि बगैर मिट्टी के भी खेती हो सकती है। अभी यह 
खोज प्रयोगा वस्था मे ही है, परन्तु यदि यह प्रयोग सफल हो गया तो खेती 
के क्षेत्र मे एक बहुत बडी क्रान्ति हो जायगी। उसके द्वारा कम परिश्रम दे 
थोडी-सी जमीन मे बहुत अधिक अन्न पैदा किया जा सकेगा। इस प्रव्न 
के अधिक अध्ययन के लिए पाठक डॉ० विलकॉक्स की 'नेजन्स कैन लिव 
ऐट होम' पुस्तक पढे । 

अमरीका के प्रसिद्ध समाज-शास्त्री लेविस ममफर्ड अपनी 'टेकनिक्स 


एण्ड सिविलाजेशन' और “कल्चर आँव सिटीज' नामक पुस्तको मे इस। 
->.. पविलाजशन' भ्रौ 
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नतीजे पर पहुचते है कि वडी-वडी और घनी भ्रावादीवाले गहर अब पुराने 
और अनावश्यक होगये । वे तो मानते है कि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर 
ली है कि श्रव हम सारे देश मे वाग-वर्गीचेवाले छोटे-छोटे गहर बना 
सकते है। उनमे छोटी-छोटी कारखाने-नुमा दुकाने हो, जिनमे हर तरह की 
चीजे बनाई जा सकती है। ऐसे छोटे-छोटे कारखाने और गहर समाज की 
दृष्टि से अत्यन्त आरोग्यदायक तथा उत्पादन कीं दृष्टि से बहुत लाभ- 
दायक सिद्ध होगे। प्रिन्स क्रोपटकिन ने भी अपनी “कान्ववेस्ट श्राँव ब्रैड'* 
और “फील्ड, फैक्टरीज एण्ड वर्कशॉप्स' नामक पुस्तकों मे यही वात दसियों 
वर्ष पहले बडे अ्रध्ययन और खोज के वाद लिखी है। 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
ध्राणि-शास्त्र और समाज-शास्त्र के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और ' 

सुरक्षा की दृष्टि से भी उद्योगो का सहकारिता के सिद्धान्तो पर विकेन्द्रित 
पद्धति से सचालन जरूरी है, क्योकि वडे पैमाने पर केन्द्रीकरण की पद्धति 
पर चालित कारखाने निश्चित रूप से विदेशी वाजारो पर भ्रधिकार करने 
की प्रवृत्ति पैदा करते है, फिर इन्हे व्यक्ति चलावे या राज्य । इससे राष्ट्रो 
के वीच अन्धाधुन्ध होड पैदा होती है, जिसका नतीजा आ्रागे-पीछे होता है 
महानाशकारी युद्ध । पिछली दो सदियो का यही दुखदाई अनुभव है। पहले 
तथा दूसरे महायुद्ध का मूल कारण मुनाफे की यह अनियत्रित तृष्णा 
ही था | विशाल रूप के यन्त्रीकरण मे यह वृत्ति स्वाभाविक रूप 
से रहती है। सोवियत रूस का वर्तमान मे जो अनुभव हो रहा है वह भी 
वडा चिन्ताजनक है। राष्ट्रसघ मे भी भावी बाजारो के बारे मे सदस्य 
राष्ट्रों के वीच वडे गरम विवाद खडे हो गये है। स्वय ब्रिटेन की लोकसत्ता मे 
ओपनिवेशक राज्यो के वाजारो के बारे मे हुई बहस जिस-जिसने पढी होगी 
उसकी झखे खुल गई होगी । इसी लिए गाधीजी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 
के इतने विरोधी है। जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, वह अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के विरुद्ध नही है, यदि वह इन राष्ट्रो की असली जरूरतो की पूर्ति 
रता हो और उनके पारस्परिक हितो का पोषक हो। परन्तु साम्राज्य 
-+-..7 संघर्षो के वीच यह तो असम्भव ही है। इसीलिए गाधीजी 
/ यह पुल्तक 'रोडी का सवाल? नाम से 'सम्ता साहित्य मडलः से प्रकाशित हुई हे। 
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बाहते है कि भारत अपनी आशिक योजनाए शान्ति और स्वावलबन के 
सिद्धान्तो के आधार पर बनावे और अपने माल के लिए ससार के बाजार 
पाने की थ्राशा न रकखे । “क्या श्राप साफ तौर पर नहीं देख रहें है 
कि यदि भारत का औद्योगीकरण हो जाय तो इसके माल को खपाने के 
लिए सये-तये लोको मे बाजार खोजने के लिए जाने कितने नादिरशाहो की 
हमे जरूरत होगी ? और इसमे हमे इग्लेड, जापान, अमरीका और इटली 
के दरियाई बेडो और फौजो की होड मे उतरा होगा। इससे हमारे बीच जो 
ईर्ष्या और हेष जागेगे, उनकी कल्पना-मात्र से मेरा तो सिर व्वकरा जाता 
है ।”* राष्ट्रीय सयोजन-समिति ने भी अपने उद्देश्यों की परिभाषा करते 
हुए लिखा है कि हमारा उद्द श्य सम्पूर्ण राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाना है और 
इस प्रयत्न से अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने के चक्कर मे हमे नही 
पड़ना है। चीन के औद्योगिक सहकारिता-पग्रान्दोलन के लाभ बताते हुए चिम 
वेल्स ने लिखा है--“यह याद रखना बडा जरूरी है कि चीन स्वय कही सा म्रा- 
ज्यवादी न बन जाय अथवा जापान के साम्राज्यवाद का शऔजा र । हा, यदि 
उसका विकास प्रजातात्रिक सहकारिता-पद्धति पर हो सका तो यह खतरा 
टल जायगा। यदि वहा उद्योगो का विकास इस प्रकार स्वस्थ और सतुलित 
रीति से किया जा सके तो वह अपने देश के बाहर प्रतिस्पर्धा निर्माणन 
करते हुए भ्रपनी खरीदने की शक्ति को वढाकर अपने माल के लिए घर मे 
और बाहर भो ? मानता के आधार पर काफी विशाल बाजार बना लेगा ।” 
अन्य प्रमाण-पत्र 

इस भ्रकार गृहोद्योगो पर आधारित ग्रामीण साम्यवाद गाधीजी की 

निरी सनक नहीं है, वल्कि अनेक दृष्टियो से वह एक वैज्ञानिक और व्याव- 

हारिक जीवन-दर्शन है। पिछले वर्षो मे पश्चिम के अनेक महत्वपूर्ण ग्रथ- 

फारो और विचारको ने प्रत्यक्ष अथवा अ्रप्रत्यक्ष रूप से उसकी सराहना 


श्रौर समर्थन किया है। ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा-योजना के प्रसिद्ध 


प्रणेता सर विलियम वीवरेज ने भारत के लिए भी इसी प्रकार की एक 
योजना की सिफारिश करते हुए 


लिखा है---“भारत के उद्य 

प्रच्छा बिक गो का भी 

- विकास हो सकेगा, परन्तु ध्यान रहे कि उतको सारे देश मे फैला 
थे 5 कफ, अत कर 5 ५ 5 १ 
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देना चाहिए, ताकि वहा इग्लेड और श्रमरीका की भाति वडे-वडे भयकर 
गहर न खडे हो जाय ।” 

हायसिथ ड्ब्रैल फ्रास के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। उन्होने लिखा है कि 
बडे-से-बडे उद्योगो को छोटे-छोटे स्वय-शासित भागों में अनेक स्थानों में 
फैलाया जा सकता है। उन्होने उदाहरण दे-देकर यह सिद्ध किया है कि 
इससे उद्योग की उत्पादन-गक्ति घटती नही, उल्टे बढती ही है। यूरोप के 
प्रसिद्ध विचारक काउण्ट कादेन्होव कालेरजी ने अपने---'टोटैलिटेरियन 
स्टेट अगेन्स्ट मैन” मे युद्धग्रस्त ससार मे फैली वुराइयो को दूर करने के 
लिए खेती की सहकारी समितियो की स्थापना करने की सिफारिश की है । 
आर्थिक क्राति की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है---/इसके लिए एक 
स्वतन्त्र आर्थिक पद्धति की जरूरत है, जिसका अमल भी स्वतन्त्रतापुर्वेक 
हो। उद्द श्य यह है कि ऐसे छोटे-छोटे स्वतन्त्र सगठन जितने भी अधिक 
स्थापित किये जा सके, किये जाय । सहकारिता का केवल एक बन्धन उनमे 
हो। झाथिक अनवस्था और जबरदस्ती का समूहीकरण (कलेक्टिविज्म ) 
इन दोनो से वह मुक्त हो । खेती-सम्बन्धी सहकारी समितिया इसका एक 
अच्छा नमूना है, जिनमे खानगी सम्पत्ति भी कायम है और भाईचारे के 
साथ एक-दूसरे की मदद करने की वृत्ति भी ।” 

हमारे अपने देश मे ही डॉ० राधाकमल मुकर्जी ने ग्रामीण समाज 
रचनावाली सभ्यता की जरूरत पर जोर दिया है 

“भारतीय सयोजन अपने ढग का अनोखा होगा। फासिस्ट देशो मे 
जो आर्थिक स्वतन्त्रता और दूसरे पडोसी राष्ट्रो पर हावी होने की हविस 
होती है, वह इसमे नही होगी। प्रजातन्त्री देशो मे मुद्ठीभर पूजीपतियो 
और जासको के हाथो मे सारी सम्पत्ति और सत्ता होती है और वे व्यापार 
और धन के वल पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहते है। हम यह भी नही 
चाहते, और न रूस के ढंग की जड फौजी सस्क्ृति हमे प्रिय है। हमारे 
आर्थिक सयोजन के पीछे कल्पना यह है कि हमारी परम्परागत शान्तिपूर्ण 
कृपि-अ्वान सस्क्ृति का राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक विस्तार हो । 
इसके साथ ही दूसरी तरफ आज के बदले हुए युग के सन्दर्भ मे हमारे नैतिक 


गाधीवादी योजना १७ 


ग्रीर सामाजिक गुणो को पूरी तरह विकास करने और फैलने का अवसर 
2 रे राष्ट्रीय जीवन में 

गहोद्योगी की पद्धति के ओऔद्योगीकरण का हमारे राष्ट्र हे 
दितना महत्त्व है, यह वम्वई-योजना वालो को भी स्वीकार करना पडा हैं: 

“बड़े उच्योगो के साथ हम छोटे उद्योगो और गृहोद्योगो को भी अवश्य 
रवान देता चाहते है। यह तो हमारी योजना का एक आवरयक अंग है। 
श्रधिक लोगों को रोजी देने के लिए तो यह जरूरी है ही, परन्तु योजना के 
प्रारम्भिक वर्षो मे पजी की (खासकर बाहर की पूजी की )बचत की दृष्टि 
में वी यह आवश्यक है। 

परन्तु मुझे स्पष्ट रूप से कहता पडेगा कि उपर्युक्त कथन के बावजूद 
ग्रमोथोगों के बारे में इस योजना के बनानेवालों का रुख साफ नहीं है । 
केवल अपनी सुविधा के लिए योजना के प्रारम्भिक वर्षो मे वे इस प्रकार 
के उद्योगों को काफी स्थान देना चाहते है या अपने राष्ट्र की अर्थ-रचना 
को सनुलित करके उसे पवकी नीव पर खडी करने के लिए इस प्रकार के 
उद्योगो को फिर से जिलाकर उतका विकास करना स्वतन्त्र रूप से भी 
उपयोगी मानते हे ? अगर वे केवल सक्रमण काल के लिए श्र्थात्‌ प्रार- 
कम वर्षो मे पूजी की जरूरत को कम करने के लिए गृहोद्योगों को पुनरु- 
स्जीवित करना चाहते है और बडे और उन्नत उद्योगो के विकास का समय 
पान ही उन्हें फिर छोड देना चाहते है तो बम्बई-योजना के निर्माताओो को 


परम 
के 


हे विचारों मे मूलगामी परिवरतेत करता होगा। 
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इनका नेता था रेवी ऑली । जहा-जहा भी इन्हे मौका मिला, सहकारिता 
के आधार पर इन्होने छोटे-छोटे गुरीला उद्योगो का सगठन शुरू कर दिया। 
आज ये सहकारी सस्थाए चीन का गौरव और निधि वन गई है। इन्होने 
चीन के लिए न केवल दग्मनों के आक्रमणों के विरुद्ध अभेद्य रक्षा-पक्तियों 
का काम किया है, वल्कि जव बमो की मार से देश की सारी अर्थ-व्यवस्था 
टूटकर ढेर हो गई थी, ऐसे समय मे उपश्येग की जरूरी चीजों के प्रवाह 
को जारी रखकर इन्होने राष्ट्र के प्राण बचाये हैं। सारे चीन मे इस समय 
हजारो छोटी-छोटी सहकारी सस्थाए खडी है, जो आर्थिक दृष्टि से 
स्वतन्त्र और स्वगासित है और छोटे-छोटे यन्त्रों की सहायता से अनेक 
प्रकार की खाद्य चीजे, कपडे, कागज, साबुन, तेल, काच, रासायनिक 
द्रव्य, दवाएं, लोहे की चीजे, यन्त्रो के भाग और औजार, चमडे की 
चीज, दवाखानों के काम की चीजे और फरनी चर आदि वे बनाती है । 
ये औद्योगिक सहकारी समितिया वाल-मदिर, दिन और रात्रि की पाठ- 
शालाए, दवाखाने और खेल-कूद की सस्थाए भी चलाती है। इन समि- 
तियो के वारे मे सबसे आश्चयंजनक वात है उनका मासिक उत्पादन । 
बताया गया है कि इन उद्योग-समितियों मे जो पूजी लगी है, उसके मुका- 
वले मे इनका मासिक उत्पादन दो गूना अधिक है। इसका कारण शायद 
युद्ध हो। फिर भी यह झ्राग्वयंजनक है। ये सहकारी सगठन चीन के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है, केवल युद्ध के कारण नही, बल्कि देश के भावी श्ौद्यो- 
गिक विकास की दृष्टि से भी। निम वेल्स लिखती है---“'बहुत अध्ययन और 
सोच-विचार के वाद चोन के उद्योग-शास्त्री इस नतीजे पर पहचे है और 
ब्रिटेन तथा अमरीका के विचारकों की भी यही राय है कि ये औद्योगिक 

हकारी समितिया चीन की उन्नति के लिए न केवल आज, बल्कि भविप्य 
मे भी अत्यन्त उपयोगी और व्यावहारिक साधन सिद्ध होगी ।” “चीन मे 
चल रही ये प्राणवान सस्थाए इस युद्ध और सामाजिक उथल-पुथल के युग 
मं वह॒त महत्व का काम कर रही है। इतमे विकास की खब गजाइश है । 
दुश मं चाराझर जव युद्ध की मारकाट चल रही हो, प्रजाउन्‍्त्र की पद्धत्ति 
की ऐसी सस्थाएं कायम करना अपने-आ्रापमे एक बहुत बडी बहादुरी का 
काम है। सामाजिक और आधिक परिवर्तत चाहनेवालो तथा चीन के 


जल 


ता 


वन - 


छः ॒ हे ठ+ । 
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भविष्य मे दिलचस्पी रखनेवाले सेकडो विचारकेरें. देखकर वडा 
कौतृहल होता है। ् 

चीन के इन गोरीला उद्योगो' के वारे मे मई १६४४ के 'एशिया और 
अ्रमरीका' में एडगर स्नो ने यही राय प्रकट की है 

“ये सस्थाए न केवल युद्ध के अन्तिम दौर मे चीव को सफलता दिला 
सकती है, अपितु यदि इन्हे प्रा मौका दिया जाय तो वे अपने प्रवर्तकों की 
आशा-अपेक्षाए भी पूरी कर सकती है--अ्रर्थात्‌ चीनी समाज के लिए एक 
अच्छी आथिक नीव बना सकती है, जिसपर शान्तिमय तरीकों से भावी 
चीन के प्रजातन्त्र की इमारत खडी की जा सकती है।” 

चीन की यह सहकारी प्रणाली भारत के लिए अत्यन्त शिक्षाप्रद और 
भूल्यवान है । निम वेल्स की इस पुस्तक की भूमिका श्री जवाहरलाल नेहरू 
ने लिखी है । उसमे इस विपय मे वह लिखते है 

“चीन की भाति भारत के पास भी बहुत-सा मनुण्य-वल है । पूरी तरह 
और आधे वेकार लोग भी वहुत है । हमे अपने देश की तुलना यूरोप के 
छोटे-छोटे देशो से नही करनी चाहिए। उनकी ग्रावादिया तो बहुत क 
है। वे बढ भी रही हो तो भी क्या हुश्ना, उनका गश्रौद्योगी करण बहुत कठिन 
नही हे । परन्तु हमारे यहा ऐसी कोई योजना सफल नही हो सकती, जिसके 
कारण वेकारी फैलती हो या लोगो की गक्ति का पूरा-पूरा उपयोग न होता 
हो। मनृष्यों के वारे मे हम न भी विचार करे, केवल पैसे का ही दिचार 
करे, तो भी हमे ऐसी ही योजनाएं वतानी चाहिए, जिनमे अधिक आद- 
मियो को काम मिल सके और जिनमे बहुत उलभनभरे यन्त्र न हा। 
लोगो को एकदम वेकार रखने के वजाय उन्हे कुछ कम मजदूरा दचेवाता 
फाम भी दिया जा सके तो वह नही से अच्छा है। कुड बह कारखाना के 
उत्पादन की अपेक्षा बहत-से छोटे-छोटे कारखाने वहत अधिक सम्पि 


दे 5.5० अर 
च्दिप्द्ा 
कर सकात ते ह्‌। 


जापान से 


् 


-_म सब जानते है कि जापान में भी छोटे- 
बहा भिन्‍न-भिन्‍न आकार के उद्योगों री 


या 
| 
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स्टीन ने अपनी पुस्तक मेड इन जापान' में नीचे लिखी तालिका र्द 


सबसे छोटे उद्योग १० प्रतिगत 

उनसे कुछ बडे उद्योग २६ , पर 
मध्यम कोटि के उद्योग रे४५ » 

बडे उद्योग २६ ,, 


ये वौने कारखाने केवल उपभोग्य वस्तुएं ही नहीं, वल्कि यर 
चनाते हे । यह भी कहा जाता है कि जापान में बने यच्त्रो मे से “ 
३४ प्रतिशत यन्त्र बडे कारखानो में बनते है। प्राध्यापक ऐलन 
पुस्तक “जापान्स इन्डस्ट्री, इट्स रिसेन्ट डेवलपमेट एण्ड कन्डीश 
लिखते है 
“इस प्रकार हम इसी नतीजे पर पहचते है कि जापान के उद्ये 
छोटे-छोटे यन्त्रो की बहुलता इस देश की श्राथिक दरिद्गवता का चिह 
है, वल्कि वे जापानियो की बुद्धिमत्ता को प्रकट करते है| अपने दे 
वर्तमान परिस्थिति मे किस प्रकार के यत्र लाभदायक हो सकते है, 
खूब जानते हैं । उस देश मे पूजी की कमी है और उसकी तुलना मे उ 
से काम करनेवाले मजदूर अधिक है। मजदूरी की दरे भी कम है। 
भारत मे भी यही स्थिति है, परन्तु जापान में एक बात अर्च्छ 
है। चीन की भाति ये उद्योग जापान मे सहकारिता के तत्त्व पर 
चलाये जाते । ये गिनती के पृजीपतियो के हाथो मे है। यह बुरा है 
ये कारीगर स्वय मालिक नही, बल्कि पृजीपतियो के कब्जे मे है और 
वहा बुरी तरह शोपण हो रहा है। 
दूसरे देश 
मालिक-उत्पादकों की सहकारी सस्थाए रूस में भी है। इन्हें “ 
इन्कॉप कहते है। इन्होने भी अच्छी सफलता प्राप्त की है। सिडनी 
वीट्रिक वेव ने अपनी पुस्तक 'सोवियत कम्युनिजम, ए न्यू सिविलाइजेद 
बताया है कि सन्‌ १६९१६ से लेकर और खासकर सन्‌ १६३२ के बाद 
का रीगर-मालिको को किस प्रकार पुन जिलाया और वढाया गया 
इन सदस्या को तनरवाहे या मजदूरी नही दी जाती। असल में यह न ,- 
है, न किसी प्रकार की नौकरी । कारीगर अपने झऔजारो या यस्त्रो दे 


व 


डक 
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मालिक है और उनकी सहायता से पैदा किये जानेवाले माल के भी या तो 
अकेले या सम्मिलित रूप से मालिक होते है ।” 

इग्लेड मे भी सहकारी ढग के स्वय-चालित कारखानो को लोग 
आअधिकाधिक पसन्द करने लगे है । लडाई के दिनो मे इस प्रकार के स्वभा- 
सित विकेन्द्रित उद्योग-सस्थानो की उपयोगिता और लाभ को लोगो ने 
खुद देख लिया | इस प्रकार की मजदूर-सस्थाए वे बडी आ्रासानी से स्थापित 
कर लेते है और उन्हे सफलतापूर्वक चला ले जाते है। उनमे माल भी अधिक 
बनता है और वे दुश्सनो के वमो की शिकार भी आसानी से नही हो 
सकती | जैसा कि निम वेल्स बताती है, सयुक्त राज्य अमरीका में भी सह- 
कारिता का आन्दोलन प्रगति कर रहा है। वहा केवल उपभोक्ताओं के 
ही सहकारी भण्डार और कर्ज देनेवाली सहकारी वेक नही है, बल्कि वहा 
तो उत्पादकों ने भी अपने माल को बेचने के लिए सहकारी सस्थान बना 
लिए है। यही नही, सहकारी खेत, सहकारी आरोग्य सदन और सहकारी 
बीमा सस्थाए भी वहा काम कर रही है। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेड भी 
युद्धकालीन सकट की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सहकारी उद्योगो 
की मदद ले रहे है। कहते है, जर्मनी मे वेकारी को कम करने के लिए 
हिटलर को भी कितने ही गृहोद्योग शुरू करने पडे थे । 

उपसंहार 

इस प्रकार सारे ससार का रुख विकेन्द्रीकरण और गृहोद्योग और 
ग्रामीण समाज-रचना की ओर हो रहा है। भारत मे यह पद्धति वहुत 
प्राचीन काल से प्रचलित थी । निश्चय ही उसे पुनरुज्जी वित करके उसमे अ्रा घु- 
निक युग के अनुरूप आवश्यक सुधार करके उसे फिर से जारी करने की 
जरूरत है। हमे पश्चिम की नकल नही करनी चाहिए। पिछले कई वर्षो से 
वह जो काटे के वीज बोती रही है उनकी पूरी फसल अव खडी है। भारत 
को अपने झ्राथिक विकास की योजना ऐसी वनानी चाहिए, जो उसकी 
प्रकृति और सस्कृति के अनुरूप हो । इससे दूसरे देशो को भी लाभ होगा । 
श्रीमती ऐनी वेसन्ट ने जो 'कॉमनवेल्थ आँव इण्डिया बिल बनाया था, उसमे 
इस प्रकार की एक योजना की रूपरेखा थी। गाधीजी भी इसी प्रकार की 
योजना चाहते थे, जिसका आधार ग्रामोद्योग और ग्रामीण समाज-रचना हो । 


का 


हे 
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० गाधीवादी सयोजन के सिद्धात 


स्टीन ने अपनी पुस्तक 'मेड इन जापान” में नीचे लिखी तालिका दी है 


सबसे छोटे उद्योग १० प्रतिशत 
उनसे कुछ वडे उद्योग २६ , 
मध्यम कोटि के उद्योग रेश +# 
बडे उद्योग २६ , 


ये बौने कारखाने केवल उपभोग्य वस्तुएं ही नही, वल्कि यन्त्र भी 
बनाते है। यह भी कहा जाता है कि जापान मे बने यन्त्रों मे से केवल 
३४ प्रतिगत यन्त्र बडे कारखानो में बनते है। प्राध्यापक ऐलन अपनी 
'पुस्तक जापान्स इन्डस्ट्री, इट्स रिसेन्ट डेवलपमेट एण्ड कन्डीशन' में 
लिखते है | 

“इस प्रकार हम इसी नतीजे पर पहचते है कि जापान के उद्योगों मे 
छोटे-छोटे यन्त्रो की बहुलता इस देश की आर्थिक दरिद्रता का चिह्न नहीं 
है, वल्कि वे जापानियो की बुद्धिमत्ता को प्रकट करते है। अपने देश की 
चर्तमान परिस्थिति मे किस प्रकार के यत्र लाभदायक हो सकते है, यह वे 
खूब जानते है । उस देश मे पृजी की कमी है और उसकी तुलना मे उद्योगो 
में काम क रनेवाले मजदूर भ्रधिक है । मजदूरी की दरे भी कम है ।” 

भारत मे भी यही स्थिति है, परन्तु जापान मे एक वात अच्छी नही 
है। चीन की भाति ये उद्योग जापान में सहकारिता के तत्त्व पर नही 
चलाये जाते । ये गिनती के पूजीपतियो के हाथो मे है। यह बुरा है, क्योकि 
ये कारीगर स्वय मालिक नही, बल्कि पूजीपतियो के कब्जे मे है और इनका 
वहा बुरी तरह शोषण हो रहा है। 

दूसरे देश 

मालिक -उत्पादको की सहकारी सस्थाए रूस मे भी है। इन्हें वहा 
इन्कॉप कहते हे । इन्होने भी अच्छी सफलता प्राप्त की है। सिडनी और 
वीट्रिक वेव ने अपनी पुस्तक 'सोवियत कम्युनिजम, ए न्यू सिविलाइजेशन मे 
बताया हे कि सन्‌ १६१६ से लेकर और खासकर सन्‌ १६३२ के वाद वहा 
का रीगर-मालिको को किस प्रकार पुन जिलाया और वढाया गया हे। 
“इन सदस्यो को तनस्वाहे या मजदूरी नही दी जाती। असल मे यह न ठेका 
है, न किसी प्रकार की नौकरी । कारीयर अपने श्ौजारी या यन्त्रों के भी 
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मालिक है और उनकी सहायता से पैदा किये जानेवाले माल के भी या तो 
ग्रकेले या सम्मिलित रूप से मालिक होते है ।”” 

इग्लेड मे भी सहकारी ढग के स्वय-चालित कारखानों को लोग 
ग्रधिकाधिक पसन्द करने लगे है। लडाई के दिनो मे इस प्रकार के स्वजञा- 
सित विकेन्द्रित उद्योग-सस्थानो की उपयोगिता और लाभ को लोगो ने 
खुद देख लिया । इस प्रकार की मजदूर-सस्थाए वे बडी आसानी से स्थापित 
कर लेते है और उन्हे सफलतापूर्वक चला ले जाते हैं। उनमे माल भी झ्रधिक 
बनता है और वे दुश्मनो के वमो की शिकार भी आसानी से नही हो 
सकती | जैसा कि निम वेल्स बताती है, सयुक्त राज्य अमरीका मे भी सह- 
कारिता का आरान्दो लन प्रगति कर रहा है। वहा केवल उपभोक्ताओं के 
ही सहकारी भण्डार और कर्ज देनेवाली सहकारी वेक नही है, बल्कि वहा 
तो उत्पादको ने भी अपने माल को बेचने के लिए सहकारी सस्थान बना 
लिए है। यही नही, सहकारी खेत, सहकारी आरोग्य सदन और सहकारी 
बीमा सस्थाए भी वहा काम कर रही है। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेड भी 
युद्धकालीन सकट की स्थिति का मुकावला करने के लिए सहकारी उद्योगो 
की मदद ले रहे है। कहते है, जर्मनी मे बेकारी को कम करने के लिए 
हिटलर को भी कितने ही गृहोद्योग शुरू करने पडे थे । 

उपसंहार 

इस प्रकार सारे ससार का रुख विकेन्द्रीकरण और गृहोद्योग और 
ग्रामीण समाज-रचना की ओर हो रहा है। भारत मे यह पद्धति वहुत 
प्राचीन काल से प्रचलित थी । निश्चय ही उसे पुनरुज्जीवित करके उसमे झा धु- 
निक यूग के अनुरूप आ्रावश्यक सुधार करके उसे फिर से जारी करने की 
जरूरत है। हमे पश्चिम की नकल नही करनी चाहिए । पिछले कई वर्षो से 
वह जो काटे के वीज बोती रही है उनकी पूरी फसल अव खडी है । भारत 
को अपने आर्थिक विकास की योजना ऐसी बनानी चाहिए, जो उसकी 
प्रकृति और सस्क्ृति के अनुरूप हो । इससे दूसरे देशो को भी लाभ होगा । 
श्रीमती ऐनी बवेसन्ट ने जो 'कॉमनवेल्थ आ्रॉव इण्डिया! विल' बनाया था, उसमे 
इस प्रकार की एक योजना की रूपरेखा थी। गाधीजी भी इसी प्रकार की 
योजना चाहते थे, जिसका आधार ग्रामोद्योग और ग्रामीण समाज-रचना हो । 


खण्ड २ 
योजना का विवेचन 


गाधीवादी श्रर्थ-रचना के आधारभूत सिद्धान्तों को अब मै विद्यद 
करना चाहता हू, परन्तु इससे पहले यह उचित होगा कि उस सबंध मे 
जो आलोचनाए हुई है, उनपर विचार कर ले। स्पष्ट ही आलोचनाए 
दोनो प्रकार की है--अनुकूल भी और प्रतिकूल भी । आथिक सयोजन का 
विषय ही ऐसा है । फिर इस पुस्तक मे गाधीजी के विचारो की दृष्टि से 
सयोजन पर विचार किया गया है। यह विचार एकदम नया है, इसलिए 
अभी पूर्णता को प्राप्त नही हुआ है, श्रर्थात्‌ इसने कोई निश्चित रूप नहीं 
ग्रहण किया है, वल्कि उसका लगातार विकास हो रहा है । श्राथिक नव- 
निर्माण की योजना के रूप मे गाधीजी के विचारो को व्यवस्थित रूप से 
प्रस्तुत करने की दिशा मे 'गाधीवादी योजना' शायद पहला ही प्रयत्न था । 
उसने वहुत-से लोगो के---बुद्धिमान लोगो के---विचा रो को भी प्रेरणा दी है, 
और उन लोगो को भी इसका अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया,जो अवतक 
गाधीजी और उनके विचारो से अपने-आपको दूर ही रक्‍्खे हुए थे। इस प्रकार 
“यह पुस्तक एक विचारोत्तेजक चर्चा का विपय वन गई ।”१ डॉ० राधा- 
कुमुद मुकर्जी ने लिखा हे---“पिछले कई युगो से भारत जिन परिस्थितियों 
में मे गुजरा है तथा आज उसकी जो स्थिति हे, और उसकी जो जरूरते है, 
उनको देखते हुए 'गाधीवादी योजना” से बढ़कर उसके लिए कोई योजना 
नही हो सकती । दूसरी योजनाए भी हे जरूर, परन्तु उनमे भारतीय परि- 
स्थिति का सही आकलन नही हे । इसलिए यहा की कठोर श्राथिक वास्त- 
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विकताओो को वे स्पर्श तक नही कर पाती । कोई भी आर्थिक योजना हो, 
उसे पहले देश और समाज की असली स्थिति को समझ लेना चाहिए। 
इसकी उपेक्षा करके दूसरे गलत आधारो को लेकर चलने से--दूसरो की 
नकल करने से--काम नही चल सकता, वह सफल नहीं हो सकती ।” 
प्रो० एन० जी० रगा ने तो इस योजना की प्रशसा मे एक छोटी-सी पुस्तिका 
ही लिख डाली। नाम है---“चार करोड कारीगरो हारा गाधीवादी 
योजना का स्वागत ।” अपनी पुस्तिका के अन्त मे वह लिखते है * 

“बम्बई-योजना तो निरी एक पृजीवादी योजना है, जिसमे पसीना 
बहानेवाले श्रमजी वियो का केवल शोपण और अश्रपमान भरा पडा है। जिस 
किसी योजना मे यन्त्रीकरण, केन्द्रीय उत्पादन और मुद्दीभर आदमियो के 
हाथो मे सचालन है, उसका ढाचा साम्यवादी हो या पूजीवादी, उसके अन्दर 
करोडो को गुलामी मे डालनेवाले पिशाचों का निवास है। गाधीवादी 
योजना ही एक ऐसी वस्तु है, जो मुनाफाखोरी से मुक्त हमारी वची-खुची 
औद्योगिक स्वतन्त्रता और लोकतन्‍्त्र को बचाने के लिए वनाई गई है और 
विशाल जनता को समाजवादी अर्थ-रचना की ओर ले जाने की आशा 
जिसमे है । इसलिए उसे उनका व्यापक समर्थन प्राप्त है। इस महान और 

अच्छी गाधीवादी योजना मे जनता की जो श्रद्धा है, उसे कोई सरकार नही 
मिटा सकती, सयोजन-समिति भी नही । 
गांधीवाद ओर संयोजन 

कुछ आलोचको ने यह आपत्ति की है कि गाधीवाद का आधार विकेन्द्री- 
करण है, जवकि सयोजन की आत्मा तो केन्‍्द्रीकरण हैं। तब गाधीवाद 
और केन्द्रीकरण कैसे साथ-साथ चल सकते है ? इस आपत्ति के निराकरण 
के लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि स्वय गाधीजी ने इसका जो जवाब 
दिया है, वही मै प्रस्तुत कर दू : 

४ योजना छब्द के प्रयोग पर आपकी आपत्ति एक तरह से सही है, 
परन्तु मेरा ख्याल है कि उसमे कोई सार नही है। मै नही मानता कि योजना 
की आत्मा केन्द्रीकरण है। केन्द्रीकरण की भाति विकेन्द्रीकरण भी सयोजन 

_में क्यो मददगार नही हो सकता २?! 
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गांधीवाद और राष्ट्रीयकरण 


गावीवादी योजना की मुख्य दलील पर दूसरी आपत्ति यह्‌ उठाई जाती 
है कि गावीवाद के दो मुख्य सिद्धान्त है--विकेन्द्रीकरण और राज्य का 
नियन्त्रण कम-से-कम । परन्तु उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के साथ इनका मेल 
नही वेठता, क्योकि राष्ट्रीयकरण मे तो केन्द्रीकरण और राज्य द्वारा कठोर 
नियत्रण अनिवाये रूप से आवश्यक है। प्राध्यापक अजारिया लिखते है--- 
“राष्ट्रीयकरण को गाधीवाद मे जो स्थान दिया गया है, वह तो गाघीजी 
के अनुयायियो मे जो समाजवादी आा गये है उनके लिए रिआयत है| परल्तु 
इससे तो गाधीवादी सिद्धान्तो का भग होता है । आप या तो राष्ट्रीयकरण 
अर्थात्‌ समाजवाद का, पूरी तरह विरोध कर सकते है या उसका स्वीकार 
कर सकते है। स्वीकार और विरोध दोनों एक साथ नहीं कर सकते।”* 
इस आपत्ति पर मैं गाधीजी का ही जवाब उद्धृत करता हु 
“भारत के गावो के लिए जो उद्योग और दस्तकारिया आर्थिक दृष्टि 
से लाभदायक है, उनका अधिक-से-अ्रधिक विकेन्द्रीकरण हो और सारे देश 
के हित की दृष्टि से बडे-बडे और महत्वपूर्ण उद्योगों का केन्द्रीकरण अथवा 
राप्ट्रीयकरण हो । मेरा तो ख्याल है कि इन दो कदमों मे जरा भी परस्पर 
विरोध नही है। आचार्य श्रीमन्नारायण ने जो उदाहरण दिये है वे वर्तमान 
काल के है । परन्तु जब हम आजाद हो जायगे, जब आज की भाति शहरी 
उद्योगों का महत्व घट जायगा और ग्रामोद्योगो का महत्व बहुत अधिक वढ 
जायगा तव वातावरण वहुत अधिक साफ हो जायगा और जिन वातो को आज 
आचाये श्रीमन्नारायण और हम अच्छी तरह देख नही पाते है उन्हे हम तव 
स्वय बहुत अ्रच्छी तरह और साफ तौर पर देख सकेगे। मुझे तो आशा है कि 
वह दिन बहुत दूर नही है। हम और आप उसे अवश्य देख सकेगे। आज तो इस 
विदेशी राज्य ने हर चीज पर रोक लगा रक्खी है परन्तु कल राज्य पर जनता 
का अधिकार हो जायगा---और यह ॒ एक बहुत वडी वात होगी, जिसका 
असर हर चीज पर पडेगा। तव यदि आचार्य श्रीमन्नारायण की योजना (इस 
घब्द के प्रयोग के लिए क्षमा करे) पर अमल होता है तो राज्य का नियन्त्रण 
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दीखने में वहुत बड़ा मालूम होने पर भी वास्तव में वह बहुत कम--कम- 
से-कम--होगा । जरा कल्पना कीजिये कि इस देश के सात लाख गाव 
जागृत हो जाते है, वे अपना भला-बुरा समभने लग जाते है और वे केन्द्रीय 
आसन का सचालन कर रहे है, तव क्या स्थिति होगी ” शहर तो बहुत कम 
| ॥१ 

में इतना और जोड दू कि गाधीजी के अर्थशास्त्र-सम्बन्धी विचारों 
का मूल्याकन पदिचमी अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो के श्राधार पर नहीं किया 
जाना चाहिए। वह तो पुराण-पत्थी और टकसाली है। गाधीजी हमको एक 
नया और अ्रधिक अच्छा रास्ता वता रहे है । उसकी भ्राजमाइश हम भारत- 
वासी नही करेंगे तो कौन करेगा ? 


क्या यह विचार मध्ययुगीन है ? 


गाधीजी के अर्थशास्त्र-सम्बन्धी विचारों की एक और श्रालोचना होती 
है, जो घिसी-पिटी है । कुछ लोग कहते है कि ये विचार पुराण-पन्थी और 
अवैज्ञानिक है। गाधीजी तो हमे वीसवी सदी से हमारे पुरखो के जमाने मे 
वापस ले जाना चाहते है । इस दलील का जवाब मैं गाधीवादी योजना 
भे पहले ही दे चुका हु। परन्तु मैं फिर कहुगा कि यदि भारी-भारी शक्ति- 
संचालित यन्‍्त्रों की सहायता से बहुत बडे पैमाने पर माल बनाने का नाम 
ही सच्ची वेज्ञानिक और सास्क्ृतिक प्रगति है--चाहे वह पूजीवादी 
पद्धति से किया जाय या साम्यवादी पद्धति से--तो मैं कहता हू, इस प्रगति 
शोर विकास को दूर से ही हमारा नमस्कार है, क्योकि इससे तो समस्त 
ससार की जड ही हिल जायगी। गाधीजी न तो सनकी थे और न निरे 
स्वप्न-दुपष्टा। वह तो बिल्कुल व्यावहारिक आदशंवादी थे । ससार 
के महापुरषों मे उन्होने शायद सबसे कम पढा था, परन्तु अपने देश की 
नाठी को पहचानकर उसकी बीमारी पर सही औषधि की योजना करने 
यो प्रप्नतिम गक्ति उनमे थी। वह बहुत विद्वान नही थे। पश्चिम के भअर्थ- 
घारि यो के लिखे ग्रन्थ उन्होंने शायद ही पढे होगे। परन्तु आज जो 
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समस्याए ससार को इतना परेशान कर रही है, उनके लिए उन्होने जो उपाय 
सुभाये है, वे अत्यन्त व्यावहारिक है। यह कहना भूल है कि गाधीजी का 
अर्थशास्त्र ससार को फिर से मध्ययुग मे ले जानेवाला है या हवा की विषद्ध 
दिशा में किश्ती ले जाने जैसा कठिन है | लुई फिशर ने ता अपने अन्तर की 
गहराई से कहा है, “श्राज ससार चौराहे पर खडा है और गाधी बता 
रहा है कि किधर जाने भे उसका कल्याण है। वह कहता है कि अपने 
दिलो के श्रन्दर सर्चलाइट की रोशनी फेककर देखिये।” तव हम देखेग 
कि गाधी के बताये मार्ग से ही हम एक इन्सान को शोभा देने लायक 
स्वतन्त्रता और शान्ति प्राप्त कर सकते है ।” और यह बिल्कुल सही है। 
मुझे तो जरा भी सन्देह नही कि गाधीजी जमाने से पीछे नही, वल्कि सौ 
वर्ष आगे है। यह भी सम्भव है कि परिचम के राष्ट्र गाधीजी के सादगी, 
अहिसा और विकेन्द्रीकरण के आदर्शों को पूर्व के राष्ट्रो की अपेक्षा जल्दी 
अपना ले, क्योकि भ्रव पश्चिम की सभ्यता से उनका पेट भर गया है और 
ये उससे ऊब गये है। यदि ऐसा हुआ्ना तो मेरे विचार मे यह एक बहुत बडे 
दुख की बात होगी, परन्तु लोग कहते है कि पेगम्वर का मान अपने देश 
में नही होता । यह भायद इस लोकोक्ति की ही एक मिसाल वन जाय । 
हमसे कहा जाता है कि गाधीजी की दृष्टि वैज्ञानिक नही है। इसलिए 
हवाई जहाजो के इस युग मे वह बैलगाडीवाली बाते करते है। डॉ० 
मेघनाद साहा राष्ट्रीय सयोजन समिति के सदस्य और रॉयल सोसायटी के 
फलो है। उन्होने रूस की एक सभा मे भाषण देते हुए वहा के विज्ञान- 
शास्त्रियो से कहा था, “हमारी नजरो मे गाधीजी के विचारों का उतना 
ही महत्व हे, जितना आपकी नजरों मे टॉल्स्टॉय का |” परन्तु ये वैज्ञा- 
निक आज जिस समाज-रचना की तरफ दोौडे जा रहे है, उसका प्रतिनिधि 
एटम बम हे । उसकी अपेक्षा गाधीजी की वैलगाडीवाली सभ्यता अन्त में 
जाकर मनुप्य-जाति के लिए अधिक कल्याणकारी सिद्ध होनेवाली है, 
इस वात को वह भूल रहे है । हमे यह नही भूलना चाहिए कि विज्ञान अपने- 
आपमे कोई साध्य नही है। वह तो हमारे अन्तिम साध्य का एक साधन 
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मात्र है। अगर उस साध्य की प्राप्ति मे वह सहायक नही हो रहा है तो 
उसका यह सारा विकास हमारे किस काम का ? हमे याद रखना चाहिए 
कि केवल श्राका र-प्रकार और दिखावे मे ही विज्ञान नही है। अमरीका के 
प्रसिद्ध यन्त्रशास्त्री और गाधी-विचार के श्रध्येता श्री रिचर्ड ग्रेग लिखते 
बल 

“खादी मे विज्ञान का निषेध नही है, बल्कि इसमे तो विज्ञान के एक 
बडे प्रसिद्ध सिद्धान्त को अर्थशास्त्र के साथ वडी बुद्धिमत्तापृवक जोड 
दिया गया है, जिसे वैज्ञानिक सेकण्ड लॉ झ्रॉव थर्मोडायनौमिक्स” के नाम 
से जानते है । हाथ-चरखी, धुनकी, चरखा और हाथ-क रघा बहुत सीधे-सादे 
यन्त्र है और भारत की आज जैसी स्थिति है उसमे दूसरे यन्त्रो की अपेक्षा 
ये बडे उपयोगी है। भाष का इजिन, डायनेमो और दूसरे यन्त्र नि सन्देह 
अपने ढग की अच्छी चीजे है, परन्तु इनके गुणो की प्रशसा करते-करते 
हमे यह नही भूल जाना चाहिए कि स्वय मनुष्य-शरीर भी एक अत्यन्त 
आइचययजनक और अप्रतिम यन्त्र है। उसमे बहुत शक्ति भरी पडी है । 
कुछ यन्त्र आकार-प्रकार मे वहुत बडे होते है, ढेरो उत्पादन भी करते है। 
नि सन्देह इनका वडा असर होता है। उनके निर्माताओ के प्रति और उनके 
द्वारा जो इतना सारा काम हो जाता है उसके प्रति आदर भी है, परन्तु ये 
एक बडी ककंश आवाज के समान है । एक जगली आदमी की भाति हम 
अनाडी और कुसस्कारी तो नही है, जो इन्हे देखकर मारे डर के अपने- 
आपको भूल जाता है। आखिर मनुष्य का दिल और ग्ात्मा अधिक महत्व 
रखते है |” 

इस जमाने मे बड़े-बडे राक्षसी यन्त्रो के बगेर भी हम यन्त्र-शक्ति का 
उपयोग कर सकते है। यन्त्र-शक्ति को बगर छेडे श्राज हम उत्पादन को 
विकेन्द्रित कर सकते है और फिर भी उसकी सख्या कम नही होने पायगी । 
“जो लोग समभते है कि बड़े-बडे यन्त्रो और कारखानो के बड़े पैमानेवाले 
उत्पादन के बगैर हमारा काम नही चल सकता, वे भूलते है। वे विज्ञान 
की शक्ति को नही जानते।”” लेविस ममफोर्ड अमरीका के एक महान्‌ 

१ इकोनॉमिक्स आँव खद्दर', पृ० १०५ 

+ पॉलिट्किस आँव चरखाः--जे० बी० कृपालानी, पु० ११ 
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समाज-शास्त्री है, उन्होने अपनी पुस्तक 'टेकनिक्स एण्ड सिविलिजेशन' 
तथा 'कल्चर आँव सिटीज' मे लिखते है कि ये वडे-वर्डे कारखानोवाले शहर 
अव पुराने हो गये है । झ्राधुनिक विज्ञान की दृष्टि से ये निकम्मे और हानि- 
कर है। अब तो विज्ञान इतना आगे बढ गया है कि सारे देश मे छोटे-छोटे 
शहर वगीचो के वीच मे वस सकते है और वहा छोटे-छोटे कारखानो मे 
सारे काम हो सकते है। उनमे किसी प्रकार की कमी नही आने पायगी और 
“उद्योग तथा समाज के गारीरिक और नैतिक आरोग्य की दृष्टि से भी ये 
स्थान उत्तम होगे ।” 

फिर यह ख्याल बना लेना भी बडा गलत है कि गाधीजी यन्त्र-मात्र के 
विरोधी थे। उनके विचारो को ग्रहण करने से जिनके स्वार्थों को चोट 
पहुचने का अ्देशा है, शायद ये लोग जान-बूकरकर उन्हे गलत रूप मे पेश 
करते है । गाधीजी कहते है,“यन्त्र-मात्र से मेरा कोई विरोध नही है। सर्वे- 
साधारण के लाभ के लिए बनाये जानेवाले हर यन्त्र का मै तो स्वागत 
करूगा । आज जो मजदूरी की बचत करानेवाले यन्त्रो की खोज का पागल- 
पन सवार है, उसके वह जरूर विरोधी है । फोपडो मे रहनेवाले करोडो 
गरीबो के काम के बोझ को हल्का करनेवाले यन्त्र तो वह खुद चाहते 
है। फिर गाधीजी ने यह भी वहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राष्ट्रीय 
दृष्टि से महत्वपूर्ण बडे उद्योगो के यन्त्रीकरण और केन्द्रीकरण के भी वह 
विरोधी नही है । इतने पर भी सदा के लिए बैलगाडीवाली समाज-रचना 
का और मध्ययुगीन अवैज्ञानिक सभ्यता के हिमायती के रूप मे उन्हे पेश 
करना सिवा वौद्धिक वेईमानी के---यह शब्द भी बहुत सौम्य है---और 
कुछ नही है । 

असल में गाधीजी भारत के प्राचीन विकेन्द्रित श्रौद्योगीकरण में 
विश्वास करते है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारी पुरानी दस्त- 
कारियो ने सौंदर्य मे बडी पूर्णता प्राप्त कर ली थी। मसालो मे सुरक्षित 
मित्र के गव, महीन-से-महीन भारतीय मलमल मे लपेटे मिले है। रोम 
के सम्राटो के दरवारियों की गृहणिया भारतीय रेशम के अप्रतिम रगवाले 
वस्त्रों से अपने शरीरो को सजाने मे गौरव अनुभव करती थी। टेवरनियर 
एक फरासीसी पर्यटक था । सचनहवी सदी मे वह कई वार भारत आया था । 
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उन दिनो ईरान का कोई मुहम्मदअली बेग भारत में ईरान के शाह का 
राजदूत था। इस बेग का एक किस्सा टैवनियर ने लिखते हुए कहा है कि 
बेग जब भारत से अपने देश को लौट रहा था तब मुगल बादशाह ने ईरान 
के शाह के पास भेट के रूप मे शुत्रमुर्ग के श्रडे के आकार का एक नारियल 
भेजा था, जिसके ऊपर जवाहरात जडे हुए थे। शाह सेफ ने जब उसे खुल- 
वाया तो उसके अन्दर एक पगडी रकखी मिली, जो साठ हाथ लम्बी थी । 
इसकी मलमल इतनी महीन थी कि आपको पता ही नहीं लग सकता था 
किआपके हाथ मे कुछ है। विज्ञान के क्षेत्र मे भी धातु के तथा रासाय- 
निक पदार्थों के निर्माण मे और दस्तकारियो मे भारतीयों ने आ्राश्चर्यंजनक 
प्रगति कर ली थी। भारत मे वह इस्पात तैयार होता था, जिससे' 
दमिइकी चाक्‌ , छुरिया, तलवारे वनती थी। दिल्‍ली का प्रसिद्ध लोहे का 
स्तम्भ भी इसी इस्पात का बना हुआ है और डेढ हजार वर्ष पुराना है। 
अशोक-स्तम्भो की चमक और चिकनाहट को देखकर आजकल के कारीगर 
भी हैरान हो जाते है। भारत का सारा निर्यात व्यापार भारतीय जहाजो मे 
ही होता था । इस प्रकार भारत की प्रगति और कुशलता के और भी अनेक 
उदाहरण गिनाये जा सकते है। परन्तु यह विषयान्तर होगा। हमारा प्रस्तुत 
विषय तो यह है कि विकेन्द्रित ग्रामोद्योग श्र विज्ञान तथा प्रगति मे--- 
जिसपर आज की दुनिया को इतना नाज है---कोई रगडा नही है। 


स्वावलम्बन क्‍यों ? 


आजकल हम विश्व सरकार' के सपने देख रहे है। इसलिए कहा 
जाता है कि आदिकाल के लोगो की भाति हमे सकुचित दृष्टिवाला नही 
बन जाना चाहिए। यह तो पीछे ले जानेवाला कदम है। वास्तव में अधिक- 
से-अधिक स्वावलम्बन गाधीजी के स्वदेशीवाले सिद्धान्त का एक अग है। 
उनके इस स्वदेशी धर्म का अभिप्राय यह है कि हमे पहले उन्ही चीजो और 
उन्ही लोगो से सेवा लेनी देनी चाहिए, जो हमारे आसपास और नजदीक 
है। दूर के लोगो और चीजों की बात बाद मे करे। गाधीजी के इस विचार 
की जड मे मनुष्यता का विचार है। वे पडोसी की सेवा द्वारा देश की सेवा 
करने के पक्षपाती है। पहले उनकी वनाई चीजे हम खरीदे। सामाजिक 
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सम्बन्ध भी कायम करने है तो पहले उनकी सेवा करे। इसमे दोनो का 
कंत्याण है और यो गहराई से देखना चाहे तो इसमे बडा गहरा अर्थ- 
यास्त्र भी भरापडा है। इस प्रकार के स्वावलम्वन और स्वदेशी धर्म के 
पालन से वेकारी की उलझनो से हम अपने-झ्राप वच जाते है और 
परिवहन, मुद्रा, विनिमय, वितरण व्याययुकत होकर करो का बोक 
कम-से-कम हो जाता है। विशुद्ध आ्िक दृष्टि से देखे तो स्थानीय स्वाव- 
लम्बत का सिद्धान्त स्थानीय कच्चे माल का और श्रम का वहीपर 
उपयोग कर लेने का प्रयास है। इससे हर चीज का, व्यापक-से-व्यापक अर्थ 
मे, अच्छे-से-अच्छा उपयोग हो जाता है। उपभोग्य वस्तुओं को दूर के 
वाजारो के लिए नही, वल्कि स्थानीय जरूरतों के लिए ही यदि हम पैदा 
करते है तो इससे उत्पादक, व्यापारी और भाहक किसीको किसी प्रकार 
का नुकसान नही हो सकता । वितरण न्याययुक्‍त हो जाता है, जरूरत- 
मन्दों को काम के लिए मारे-मारे नहीं भटकना पडता और सबके जीवन 
में अपने-आप सहकारिता आ जाती है। कुछ लोग कहते है कि श्रम-विभा- 
जन और उद्योगो को एक जगह ही केन्द्रित करना लाभदायक होता है। 
स्वावलम्बन का सिद्धान्त इसके विरुद्ध जाता है। यह सच है कि सब उद्योग 
'एक ही जगह रहे, इसमे कारखाने के श्रन्दर और बाहर भी कई लाभ है। 
परन्तु हमे भूलगा नही चाहिए कि इसमे अनेक तुराइया भी है--उदा- 
हरणार्थ मजदूर-वस्तियो की गन्दगी, घनी आबादी, रोजी की अनि- 
व्चितता (प्रिकेरियस इक्वीलिब्रियम आँव एमप्लॉयमेट) और परिवहन 
के साधनों की अ्रसाधारण खीचातान। वुड्हेड अकाल आयोग और 
अनाज-सम्वन्धी नीति की कमेटी की सिफारिशों मे भी यही कहा गया 
है कि वार-वार अ्रकालो से बचना है तो स्थानीय स्वावलम्वन की पद्धति 
ही अच्छी है। फिर स्थानीय स्वावलम्बन की दृष्टि से खाद्यान्नों का वोना 
लाभदायक हूँ, व्यापार की चीजे और धन कमानेवाली फसले वो ना अच्छा 
नही, क्योंकि यह जमाना हवाई आक्रमणो का है। इसलिए आजकल तो 
अन्न, वस्त्र और मकानों के सामान से सम्बन्ध रखनेवाले कारखानो को 
एक ही जगह मे एकत्र कर देना समभदारी नही है। यदि उपभोग्य वस्तुओं 
के कारखाने कुछ इने-गिने झहरो मे ही केन्द्रित कर दिये जाते हैं तो थोडे 
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से बम सारे देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर सकते है। राजनैतिक 
स्वतन्त्रता की दृष्टि से भी गाधीजी इस तरह कारखानों का कुछ गिनती 
के शहरो मे केन्द्रित कर देना पसन्द नहीं करते । इससे लोग अपनी देनिक 
आवश्यकताओं के बारे मे नाहक राज्य के मुहताज हो जाते है। मौका पड़ने 
पर सत्ता भी इसका दुरुपयोग कर सकती है--चाहे वह लोकतत्त्री हो 
या अधिनायकतत्रवाली, परन्तु इस बारे मे गाधीजी का बहुत आग्रह भी 
नही है। वह नही चाहते कि ये इतनी दूर-दूर भी हो कि झ्रापस मे सहयोग 
भी न कर सके । गावो मे और उत्पादन-केन्द्रो मे भी परस्पर सहयोग-- 
समन्वय--तो होना ही चाहिए। 

स्थानीय स्वावलम्बन मे भी विवेक तो रखना ही होग।। जैसा कि मैने 
गाधीवादी योजना मे बताया है, स्वावलबन के क्षेत्र प्रत्येक उद्योग के लिए 
अलग-अलग छोटे-बडे होगे। कुछ उद्योगो के लिए यह क्षेत्र केवल एक, दो 
या चार ही गाव का होगा तो कोई उद्योग ऐसा भी हो सकता है, जिसका 
क्षेत्रएक तहसील, जिला या एक छोटे-से प्रान्त जितना बडा हो। अन्न, वस्त्र 
या सकान के जरूरी सामान से सम्बन्ध रखनेवाले उद्योग के क्षेत्र स्वभावत: 
छोटे होगे। परन्तु मौज-शौक और आराम की चीजो के वारे मे स्वावलम्बन 
का क्षेत्र चाहे प्रान्त हो या सारा देश । 

हम अतर्राष्ट्रीयता और विश्व-सरका र के बारे मे बहुत बढ-चढकर बाते 
करते है और गाधीजी के ग्राम-स्वावलम्बन को कवीलों की असभ्यावस्था 
का अ्रवशेष कहकर उसकी खिल्ली उडाते है, परन्तु पश्चिमी सभ्यता के 
प्रति अपने उत्साह के अतिरेक मे हम एक बात भूल जाते है। वह यह कि 
आशिक क्षेत्र मे गाधीजी स्वावलम्बन की जो वात करते है, सो इसलिए कि 
लोग आर्थिक और राजनैतिक मामलो मे किसीके मुहताज न रहे और 
उनका शोषण न हो। परन्तु दूसरे प्रकार से उनके विचार बहुत व्यापक है। 
अतर्राष्ट्रीयता से वह कही आगे है। केवल अपने गाव के ही नहीं, बल्कि 
प्रान्‍्त, देश और समस्त ससार के मनुष्यो को भाई समभने के लिए वह हमे 
कहते है । समस्त विश्व के साथ हमारा तादात्म्य हो । उस अनन्त के साथ 
तादात्म्य अनुभव करने के लिए यह जरूरी नही कि हम हवाई जहाजों मे 
लगातार उडते रहे । गाधीजी मानते है कि ग्राम और विव्व दोनो को ७ 


हक न 
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एकसाथ प्रेम कर सकते हैं । इनमे कोई विरोध नही है। सक्षेप में, गांधीजी 
का आशय यह है कि आर्थिक बातो मे हमारा व्यवह्ार-सूत्र स्थानीय स्वाव- 
लम्बन हो,किन्तु सास्क्ृतिक और तात्विक दृष्टि से हम वसुघेव कुटुवकम्‌ 
के आदर्ण पर ही चले | 
आशिक शून्यता 
गाधीजी के अर्थगास्त्र के विरुद्ध एक यह भी आपत्ति उठाई जाती है 
कि “उद्योग के क्षेत्र मे पिछडा हुआ देश ससार के गक्ति-सतुलन को सदा 
विगाडता रहेगा। अधिक विकसित देशो की आक्रमणकारी वृत्तियों के 
के लिए वह हमेगा एक प्रलोभन का काम करेया ।”* उन्हे भ्रम है कि विके- 
न्द्रित श्र्थ-व्यवस्था से “देश खाली-खाली-सा लगेगा और यह बाहर की 
विकसित भौतिक झतितियों के लिए एक जबरदस्त आकर्षण वन जायगा ।”* 
इस व्यवस्था की रक्षा के लिए आप करो की दीवार खडी कर सकते हैं, 
पर वह टिकेगी नही । तव “गाघीजी की श्रर्थ-व्यवस्था की रक्षा के लिए 
आपको टेक, हवाई जहाज और पनडुब्बियो की मदद लेनी पडेगी।” मेरी 
नम्न राय है कि गाधीजी के विचारो को समभने मे यहा बुनियादी भूल हो 
रही है और इसीके कारण ऐसी-ऐसी आपत्तिया और शकाए उठाई जाती 
हैं। गाधीजी ने यह कभी नही कहा कि हम उद्योगो मे पिछडे हुए रहे / इस 
मुद्दे को पहले एक वार मैं स्पप्ट कर चुका हू । खास मुद्दा तो यह है कि हम 
उत्पादन किस प्रकार वढाना चाहते है ? वडे-बडे यन्त्रो और कारखानो की 
मदद से ढेरो चीजे बनाकर या इस प्रकार कि छोटे-छोटे यन्त्र घर-घर मे 
फैल जाय और सारे देश के लोग काम करे और उत्पादन का ढेर लगा 
दे ? गाधीजी ने यह भी वहुत साफ तौर पर कह दिया है कि देश मे 
राष्ट्रीय महत्व के कुछ उद्योगो मे वडे यन्त्रो से काम लिया जाय और 
उनमे वडे पैमाने पर उत्पादन हो और राष्ट्रीय विकास के लिए वे झाव- 
इयक हो। तो उसपर उन्हे कोई आपत्ति नही, परतु जहातक रोज- 
मर्रा की जरूरत की चीजे वनानेवाली दूसरे उद्योगों की वात है, वे तो 
सारे देश मे फैले हुए हो और उन्हें सहकारी गृहोद्योगो के तौर पर 
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ही चलाया जाय । मैं तो समझता हू कि इससे अधिक अच्छी और वैज्ञानिक 
दूसरी कोई पद्धति हो ही नही सकती । हम क्यो भुला देते है कि जापान तो 
गृहोद्योगो का घर ही है। देश के सम्पूर्ण श्रौद्योगिक उत्पादन का ७४ प्रति- 
शत निर्माण वहा इन छोटे-छोटे श्रौर बीच के उद्योगो से ही होता है । क्या 
इन उद्योगो ने जापान मे कोई शून्यता पैदा कर दी और पश्चिम की 
शक्तियों ने उसे धर दबोचा है ” नही, वहा तो इससे उलटा ही हुआ है। 
विकेन्द्रित उद्योगो ने वहा जादू का-सा काम किया और उसने दूसरे देशो 
के बाजारो को अपने माल से पाट दिया है| शृन्यता जापान मे नही, पश्चिम 
के उन देणो मे पैदा हो गई, जिनमे अत्यधिक औद्योगीकरण हो गया था। 
इसका कारण वह बोकीली और खर्चीली अर्थ-व्यवस्था है, जिसका यूरोप 
ग्रौर अमरीका को इतना शौक है। 
परन्तु जापानी ढग की विकेन्द्रित श्र्थ-व्यवस्था मे और गाधीजी के ग्रामो- 
चोग के सिद्धान्त मे एक बुनियादी अ्रन्तर है। जापान के छोटे-छोटे उद्योग 
वहा के प्रभावशाली पूजीपतियो के हाथो मे थे और सस्ती मजदूरी तथा 
कम पूजी मे काम चल जाता है, इस ख्याल से उन्होने इन उद्योगो को गावो 
मे फंला दिया था। इस पूजीवादी औद्योगिक सगठन ने व्यापारिक क्षेत्र मे 
ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को पैदा किया, जिसमे से अन्तर्राप्ट्रीय संघर्ष खडा 
हो गया । गाधीजी नही चाहते कि उनके इस ग्रामोद्योगो के सगठन के द्वारा 
शेसी हिसक और झाक्रमणकारी प्रवृत्तिया जागे। वह चाहते है कि यह 
ओद्योगिक सगठन ग्राम-सभाओं के हाथो मे रहे और वे स्थानीय स्वाव- 
लबन के झ्ादर्ण को सामने रखकर इनका सचालन सहकारी पद्धति से करे । 
इससे स्पप्ट है कि यह श्र्थ-व्यवर्था न तो देश मे कोई झाथिक चून्यता पैदा 
करेगी और न उसका हेतु यह है कि अविकसित देशो मे घुसकर कोड वहा 
ग्रपना साम्राज्य कायम करे। 
राष्ट्र की रक्षा की दृष्टि से देखे तो भी गाधीजी की बताई अर्थ-व्यवस्था 
में पश्चिमी ढग की केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा कम भय है और इस 
दात वो ये राष्ट्र खुद भी प्रव दूसरे महायुद्ध के वाद अनुभव करने सगे ह। 
परन्तु एससे पहले उन्हे कितनी जबरदस्त हानि उठानी पठी, वही जानते 
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सामना करने मे सहकारिता पर आधारित उसके - छोटे-छोटे श्रौद्योगिक 
सगठनो ने उसकी बडी सहायता की है। ये उसकी द्रसरी रक्षा-पक्ति बन 
गये थे। यदि वहा व्यापक रूप से यह विकेन्द्रित सगठन नही होता तो चीन 
का सुरक्षा-सगठन ताभ के महल की भाति हवा मे कही-का-कही उड जाता। 
इसलिए गाधीजी की अर्थ-व्यवस्था की रक्षा के लिए टेक, हवाई जहाज 
ओर पनडुब्बिया जुटाने की चिन्ता दयालू मित्रों को नही करनी चाहिए, 
यद्यपि हमने यह तो कल्पना नही की है कि स्वतत्र भारत को सशस्त्र फौजो 
की जरूरत ही नही होगी। गाधीजी नही चाहते कि भारत किसी भी देश 
का आर्थिक शोषण करे। इसी प्रकार वह यह भी नही सह सकते कि कोई 
दूसरा देश भारत का झ्राथिक गोषण करे। अनुचित बाहरी प्रतिस्पर्धा से 
भारत के उद्योगो की जरूर रक्षा की जायगी । यही क्यो, खुद देश के अ्रन्दर 
भी कारखानो मे बने माल की अनुचित स्पर्धा से ग्रामोद्योगो की रक्षा उसे 
करनी ही होगी। मुक्त व्यापारवाला सिद्धान्त अव पुराना और इसलिए 
निकम्मा हो गया है। उसे गाधीजी नही चाहते। आ्राज सबसे महत्वपूर्ण बात 
है सपोजन । वह बहुत सोच-समभकर बुद्धिमत्ता के साथ किया जाना 
चाहिए। 


ग्राम-पंचायत “अ्रयोग्य' हे ! 


कुछ लोगो का ख्याल है कि ग्राम-पचायते अभी इस लायक नही है कि 
वे ग्राथिक, राजनतिक और सामाजिक दृष्टि से ग्रामो का विकास अच्छी 
तरह कर सके, क्योकि गावो मे राग-द्वेष और आपसी भगडें वहुत है । वहा 
तो अपनी जिम्मेदारियो का ख्याल भी पैदा नही हुआ है। इसलिए ये 
श्रालोचक मानते है कि उद्योगो का विकेन्द्रीकदरण करने से वडी शअ्रव्यवस्था 
पैदा हो जायगी और कुछ भी प्रगति नही हो पायगी । परन्तु इसका जवाब 
बहुत सीधा-सादा है । गावोकी असली हालत की जानकारी जितनी गाधीजी 
को है उतनी श्रौर किसी को नही है। उन्हें इन दोषो का पता न हो ऐसी 
बात नही है, परन्तु असनी सवाल तो यह है कि हम देश का निर्माण ठेठ 
नीचे से करना चाहते हे या अपनी सारी योजनाएं समाज पर केवल ऊपर 
से लादना और थोपना चाहते है । यदि हम लोकतन्‍न्त्र को बचाना चाहते है 
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तो हमे उसे अधिक-से-अधिक विकेन्द्रित करके छोटे-छोटे क्षेत्रों मे स्वाव- 
लम्बी बनाना होगा | केवल दो बातो का ध्यान रहे--राष्ट्र की सुरक्षा से 
ग्राच न आवबे और सामाजिक जीवन असम्भव ने हो जाय। लोकतत्री 
समाज का आधारभूत सिद्धान्त यही है कि उसमे व्यक्ति और समाज दोनों 
का भारी रिक,वौद्धिक, भावनात्मक और गाध्यात्मिक विकास पूरी-पूरी तरह 
हो | समाज की छोटी-छोटी इकाइयो के हाथो में सत्ता सौपी जायगी--- 
भले ही आ्राप यह क्रमण करें--तभी उनमे नागरिक जिम्मेदारी की भावना 
का विकास होगा । जबतक आर्थिक और राजनैतिक सत्ता किसीके हाथ 
में नही होगी, नागरिक जिम्मेदारी का विकास वहां हो ही नही सकता । 
यह सच है कि कर्तव्यों का स्थान पहले है । कर्तव्यों के वगर अधिकार 
नही दिये जाने चाहिए, परन्तु इसके साथ यह भी सत्य हैं कि जवतक कुछ 
ग्रधिकार नही होगे, कर्तव्य की भावना का उदय ही नहीं होगा। शअ्रग्रेज 
हमसे सदा यही वहा करते थे कि हम अ्रभी आजादी पाने के योग्य नहों है । 
परन्तु हमने एउसके जवाठ में उनसे यही कहा कि “सुराज्य भी स्वराज्य 
वंगे बरावरी नहीं कर सकता ।” हमे भूल करने की भी ग्ाजादी होनी 
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अच्छी तरह सम्बद्ध थे। गाधीजी भी चाहते है कि गावो की पचायते तह- 

सील मे, तहसीले जिलो मे, जिले प्रान्तो मे और प्रान्तो की पचायते एक 
राष्ट्रीय सघ के रूप मे सम्बद्ध हो और उनकी एक ससद हो। परन्तु ऊपर 
की पचायते सलाह देने और परस्पर समन्वय करने का काम करेगी। 
उनकी कोई सत्ता नही होगी । 

इसी प्रकार यह कल्पना भी कर लेना गलत है कि गाधीजी के विचारो 
के ग्रनुसार सोचनेवाले लोग बडे-बडे उद्योगो और कारखानो को हटाकर 
उनके स्थान पर केवल ग्रामोद्योग ही चाहते है । गाधीजी के विचारो का 
मर्म यह है कि हमारा जीवन सादा हो और विचार उच्च हो और इस 
आधार पर नवीन समाज की रचना की जाय । 

गाधीवादी योजना मे समाज का केन्द्र-विन्दु किसान होगा। समाज मे 
सम्मान और गौरव का पात्र वह होगा । गावो मे ही छोटे-छोटे गृहोद्योग 
ओर कारखाने भी होगे। इनमे काम करने के लिए किसीको अपने खेतो 
'को छोडकर दूर नही जाना होगा । किसान एक ऐसी नई श्राथिक, सामाजिक 
तथा राजनैतिक व्यवस्था का प्रतिनिधि और केन्द्र होगा,जो अहिसा, सादगी, 
न्याय श्र लोकतन्‍्त्र पर आधारित होगी । बम्बईवाली योजना इससे एक- 
दम भिन्‍न है। उसके केन्द्र-स्थान मे है पश्चिमी ढग के बडे-बडे का रखाने 
और मिले, और खेती, ग्रामोद्योग आदि को तसवीर के कोनो मे कही स्थान 
दे दिया गया है। इस प्रकार ये दोनो योजनाए बुनियादी रूप मे एक-दूसरे 
से भिन्‍न है। यह अन्तर मामूली नही है। 


बुनियादी सिद्धान्तों का पुनरुच्चारण 


हवाई युद्धोवाले इस नये युग को ध्यान मे रखते हुए केवल उत्पादन 
के कुछ उपकरणो और औजारो मे फेरफार करने का नाम गाधीवादी भ्रर्थ- 
व्यवस्था नही है। गाधीजी खादी और ग्रामोद्योगो को स्वीकार करने के 
लिए जो कहते है, इसका हेतु वडा गहरा है। वे एकदम एक भिन्‍न सम्यता 
और सस्क्ृति की ओर हमे ले जाना चाहते है, जिसके मूल्य विल्कुल दूसरे 
अकार के होगे। 

इस नवीन समस्या और सस्क्ृति के आधा र-भूत सिद्धान्त क्या-क्या है, 
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है। यह कहते हुए उन्हे भीतर से शायद ईर्ष्या भी हो रही होगी, परन्तु गाधीजी 
नही चाहते कि भारत अपने यहा इस प्रकार का भौतिक विकास करे | 

जैसा कि पण्डित नेहरू ने कहा है--“गाधीजी नहीं पसन्द करते 
कि हम अपने नैतिक और आध्यात्मिक मुल्यो को छोडकर अपने जीवन 
के स्तर को और विकास की सामग्रियों को इस प्रकार लगातार वढाते ही 
जाय ।”* इसीलिए तो बडे पैमाने पर उत्पादन करनेवाले बडे-बडे कार- 
खानो की वह वृद्धि नही चाहते, फिर वे पूजजीवादी व्यवस्था मे हो या साम्य- 
वादी व्यवस्था मे । वह लिखते है 

“मैं मानता हू कि स्वतन्त्र भारत मुसीवतो मे फसे हुए इस ससार केप्रति 
अपना कत्तंव्य एक ही प्रकार से अदा कर सकता है। वह इस तरह कि वह 
अपना जीवन सादा और उच्च वनावे, किसीसे कगडा न करे, शान्ति से रहे 
और अपने भोपडो के जीवन को ही विकसित करे । शैतान की पूजा मनुष्य 
को वेगवान यन्त्रो का गुलाम बना देती है। फिर दिमाग मे उच्च विचार 
झा ही नही सकते । जीवन को उच्च बनाने से ही उसमे कुछ शोभा और 
सौदर्य श्रा सकता है ।”* 

सक्षेप मे कहे तो गाधीजी केवल रहन-सहन को ही नही, बल्क प्रत्यक्ष 
जीवन को ऊचा उठाना चाहते है। एक मनुष्य के पास अपार सम्पत्ति है, 
परन्तु वह वुद्धि-शून्य है और आत्मा को जानता ही नही तो उनके राम-राज्य 
मे उसे कोई नही पूछेगा,क्योकि वह कभी सलाह नही देंगे कि तीनो लोको के 
राज्य के लिए भी कोई अपनी ग्ात्मा को खो दे। प्राध्यापक कुमा रप्पा जरा 
भी पसन्द नही करते थे कि किसी जीवन-स्तर को ऊचा और किसीको नीचा 
कहा जाय । भौतिक साधनों पर आधारित जीवन के लिए ऊचा और नीचा 
नही, वल्कि 'सादा' और “जटिल' शब्दो का प्रयोग श्रधिक उपयुक्त होगा । 
'ऊचा' और “नीचा' शब्दो का प्रयोग जीवन के लिए करना अधिक सही 
होगा । 

पश्चिम के अर्थशास्त्र की दृष्टि से इस प्रश्व को देखे तो भी एक सीमा 
से अधिक घन को एकत्र करना धन के उपयोगिता-हास-नियम के (लॉ शॉँव 
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डिमिनिशिंग यूटिलिटी) के अनुसार घन का दुरुपयोग ओर हानिकर 
होगा । एक ही देश मे और भ्नन्‍्य देशों के बीच भी आयो का असमान होना 
अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो (लॉ ग्रॉव ईविवमारजिवल यूटिलिटी) के श्रनुसार 
अनिष्ट और अवंधानिक है। इसी प्रकार समाज के हित मे भी यह उचित 
नही कि लोग अपनी जरूरतों और विलास-सामग्री को लगातार बढाते 
रहे और उसपर कोई नियन्त्रण न करे । इसलिए शुद्ध श्रथंश्ञास्त्र की दृष्टि 
से भी हमारा आदर्श यही होना चाहिए कि “जवतक सवकी जरूरतों की 
पति नही हो जाती, कोई विलास की सामग्री की इच्छा न करे ।” यह 
नियम केवल एक देश या राष्ट्र के लिए नही, वल्कि ससार के समस्त राप्ट्रो 
के लिए लागू होना चाहिए। यदि हम इस नियम को स्वीकार कर ले तो 
गाधीजी का सादे जीवन का आदर्श बहुत श्रावश्यक और उपयोगी सिद्ध 
होगा । 

गाघीजी की इच्छा यह कदापि नहीं कि भारत या दूसरा कोई भी 
देश दरिद्रता या अभाव का जीवन विताये। अपने देश के आधे पेट और 
नगे निवासियों के प्रति हादिक समवेदना प्रकट करने के लिए वह खुद जरूर 
एक पचा पहनकर रहते है, परन्तु सारा देश हमेणा पचा पहनकर रहे और 
अपने जीवन को इसी प्रकार ढाल ले, यह उनकी अपेक्षा नही है। वह तो 
चाहते है कि हर मनृप्य को सतुलित और पोषक भोजन, गरीर की रक्षा के 
लिए पर्याप्त कपडे और रहने के लिए स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और हवादार 
मकान अवध्य मि ले। एक दिन हम चर्चा कर रहे थे कि उनकी कल्पना के 
स्व॒राज्य मे मनुष्य का न्यूनतम जीवन-स्तर कंसा होगा। तब उन्होने कहा 
था, “दूसरी योजना वालो ने इस वारे मे जो कल्पना को है, उससे मै तिल- 
भर भी कम नही चाहूगा, परन्तु वह नही मानते कि ऐसा जीवन-स्तर हमारे 
सयोजन का आदर्श हो । मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए वह एक साधन-मात्र 
माना जायेगा। सादगी का अर्थ आलस्य, दरिद्रता और भोडापन नही । 
उसका भअर्थ तो है श्रमुक प्रकार के विचार और जीवन की एक दृष्टि । अ्रपने 
कल्पनागत भारत का गाव कंसा होगा, इसका चित्र खीचते हुए वह लिखते 
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कारो और कुशल कारीगरो की कमी नही होगी। वहा कवि होगे, कला- 
कार होगे, स्थापत्य-कला-विशारद होगे, भाषा-श्लास्त्री होगे और सशो- 
घक भी होगे । मतलब यह कि जीवन के लिए जितनी भी चीजो की जरूरत 
होती है, उनमे से एक की भी कमी वहा नही होगी । श्राज के गाव तो निरे 
घूरे के ढेर है। भविष्य के गाव तो नन्‍्दन-वन-से होगे और उनके निवासी 
इतने बुद्धिमान होगे कि न कोई उन्हे धोखा दे सकेगा, न उनका शोषण कर 
सकेगा ।” 

गाधीजी की सादगी का वैचारिक ग्राधार अ्रहिसा और रोजी के लिए 
किये गए शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा है। रोजी के लिए किये जानेवाले श्री र- 
श्रम को गाधीजी एक प्रकार से भगवान की भक्ति मानते है। उससे मनुष्य 
की प्रतिष्ठा घटती नही, बल्कि बढती है । मनोविकास के लिए भी हाथो 
से काम करना वडा जरूरी है। इस सिद्धान्त को श्रव बहुत-से शिक्षा-श्त्री 
ओर मानस-शास्त्री भी मानने लगे है। गाधीजी की वर्धा-शिक्षा-योजना 
इसीपर आधारित है। आधुनिक अथंश्ञास्त्र की भाषा मे कहे तो अहिंसा 
का अर्थ है रक्तहीन श्रथवा प्राध्यापक हैरल्ड लास्की के शब्दों मे---लोक- 
सम्मत क्रान्ति के द्वारा शोषण-हीन सुविकसित समाजवाद की स्थापना । 
इसमे बीच मे मुनाफा कमानेवाले या “विचौलिये” नही होगे। गाधीजी 
कहते है 

“समाजवाद स्फटिक की तरह शुद्ध है। इसलिए उसकी प्राप्ति के 
साधन भी उतने ही शुद्ध होने चाहिए । अशुद्ध साधनो से प्राप्त साध्य भी 
अशुद्ध हो जाता है । इसलिए राजा का शिरच्छेद करने से राजा और किसान 
बराबर नही हो सकते । इसी प्रकार हिंसा द्वारा मालिको और मजदूरों के 
भेद को नही मिटाया जा सकता। इसलिए केवल शुद्ध हृदय समाजवादी 
पुरुष ही भारत मे और ससार मे समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे |” * 

गाधीजी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को भी लोगो ने बहुत गलत समझा 
है, परन्तु मैं यहा उसकी चर्चा नही करना चाहता । इस विषय मे मैं सिर्फ 
इतना ही कहुगा कि समाज के आर्थिक जीवन को बनाने मे राज्य का क्‍या 
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कर्तव्य है, इस विषय मे ससार के अथे-शास्त्री जिस अ्रोक्ुनिकतत म और 
प्रगतिशील नतीजे पर पहुचे है, उससे यह अलग नही है। जिज्ञासु पाठकों 
को मेरी सलाह है कि इस विषय मे वे प्राध्यापक दातवला की लिखी 
गाधीज्म रिकन्‍्सीडडे' पुस्तक पढ जाय । उसमे उन्हे अपनी शकाओो का 
उत्तर मिल जायगा । 
प्रा रोजगार 

यन्त्रो की सहायता से बड पैमाने पर माल पैदा करनेवाले बडे-बडे का र- 
खानो के गाधीजी विरुद्ध है, उसका एक कारण यह भी है कि इससे बेकारी 
बढती है। भारत जैसे देश मे यह कारण इसलिए और भी महत्वपूर्ण बन 
जाता है कि यहापर पूजी कम और मनुष्य बहुत अधिक है। अमरीका की 
बात दूसरी है। वहा आबादी बहुत कम और प्रदेश विस्तृत है। वहा यन्त्री- 
करण के वगैर शायद उनका काम चल ही नहीं सकता। इसलिए भारत 
को पश्चिमी पद्धति की आखे मृदकर नकल नही करनी चाहिए। हर देश 
की परिस्थिति अलग-अलग होती है। कोई चीज एक जगह लाभदायक हो 
सकती है, परन्तु दूसरी जगह भी वह उसी प्रकार लाभदायक होगी, ऐसी 
बात नही है। 

इसलिए जब भारत मे सयोजन का प्रश्न उठता है तो गाधीजी हमेशा 
यहा की आबादी को पूरा काम देने की बात बडे जोर के साथ रखते है 
और जहातक इस नीति का सवाल है, बहुत बडे-बडे लोगो ने इसको अच्छा 
वताया है । पश्चिम के अर्थशास्त्री भी कहते है कि आथिक और नैतिक दृष्टि 
से आप सप्राज का भला चाहते है तो प्रत्येक आदमी को पुरा काम अवश्य 
मिलना चाहिए। सर विलियम बीवरिज कहते है कि “बेकारी से गरीर की 
तो हानि होती ही है, परन्तु सबसे बडी हानि होती है नैतिक। बेकारी दरि- 
द्रता को बढाती है, परन्तु इससे भी अधिक वह समाज मे भय और द्वेष 
उत्पन्न करती है ।”' 

नाजी जमती और सोवियत रूस ने पूरी योजना बनाकर फौजी अनु- 
शासन की मदद से बेकारी के प्रइन को हल करने का अधिनायक तत्री प्रयत्न 
किया। परिचम के लोकतत्रो ने इस हल को पसन्द नही किया। “व्यक्तिगत 
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स्वतत्रता की रक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि स्वतत्र समाज के नाग- 
रिक खानगी व्यापारियों के यहा सहकारी सस्थाओ मे और शासन के 
स्थानीय, राज्य के या सघ के ससस्‍्थानो मे जहा चाहे काम करने के लिए 
आजाद रहे |” ब्रिटेत और अमरीका के अर्थश्ञास्त्रियो ने लोकततन्नी ससार 
मे लोगो को पूरा काम देने के कई उपाय और मार्ग सुभाये है । इनमे से कुछ 
ये है--- 

(अ) लोक-निर्माण-कार्य इतने चालू किये जाय कि सब लोगो को 
जरूरी काम मिल जाय । 

(आ) खानगी कारखानेदारों को आथिक सहायता देकर अधिक लोगो 
को काम देने तथा श्रधिक माल उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। 

(इ) पेन्शन, परिवार को सहायता, आदि के रूप मे अपनी जरूरते 
पूरी करने के लिए लोगो की मदद दी जाय । 

(ई) निर्यात को बढाया जाय और आयात को घटाया जाय । 

(उ) आवादी को कही दूसरे देशो मे जाकर वसने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाय । 

(ऊ) आय का पुनवितरण हो अर्थात्‌ ऊची झरायवालो की आय घटा- 
कर छोटी आयवालो की आय बडाई जाय ।* 

ऊपर जो उपाय सुझाये मए है, इनमे और भी जोडे जा सकते है। 
विश्लेषण करके उनकी यहा चर्चा करना जरूरी नही है, परन्तु इतना तो 
स्पष्ट है कि इतने औद्योगीकरण के बावजूद पश्चिम के प्रजाततन्री देश काम 
करने लायक अपने वेकार नागरिको को पूरा काम नही दे पाये है और 
उनकी पूरे काम की परिभाषा भी वहुत मुश्किल नही है । बीवरिज कहते 
है, “पूरे काम का मतलव बेकारी का निर्मूलन नही है, अर्थात्‌ यह नही है 
कि देश के प्रत्येक काम करने लायक और काम की माग करनेवाले हर 
पुरुष और स्त्री को प्रतिदिन काम करने के समय मे उत्पादक काम मिलना 
ही चाहिए ।” वह मान लेते है कि कभी-कभी, सक्रमणकाल मे, अधूरे तौर 
पर और विशेष भ्रकार के यात्रिक काम करनेवाले लोगो मे थोडी-बहुत 


कं 


१ “उकनॉमिक पालिसी एण्ड फुल एम्प्लायमेंटः--अल्विन एच हेनसेन प० ९७ 
म पद इकना मिक्स शव फुल स्म्प्लायमेंट (अक्सफोर्ट स्टटीज), पृ० इृ€ 


योजना का विवेचन ८३ 


बेकारी रहती ही है। इसका ताम बेकारी नही । उदाहरणार्थ सयुक्त राज्य 
अमरीका से बेकार मजदूरो की कुल सख्या मे अर्थात्‌ लगभग तीस लाख 
बेका रो मे इस प्रकार के बेकार कोई चार या पाच प्रतिशत है। 

ध्यान देने की वात है कि दो महायुद्धों के बीच के काल से स्वय ब्रिटेन 
में दस से लेकर वाईस प्रतिशत तक वेकारी रही है। सन्‌ १९३१-३३ मे 
वेकारो की औसत सख्या २१ ३ प्रतिशत थी । १६३५-३८ की अवधि साधा- 
रणत अच्छी मानी गई है, परन्तु इसमे भी बेकारों की सख्या १३.१ 
प्रतिशत रही है। सन्‌ १६३६ मे दूसरा महायुद्ध छिडा, तब भी वह १०.३ 
प्रतिशत थी । सयुक्त राज्य मे सन्‌ १६३१-३३ मे वेकारों की सख्या औस- 
तन ११,८००,००० अर्थात्‌ कुल मजदूरों की सख्या का २३ ८ प्रतिशत 
थी । सन्‌ १६३६-३६ की अवधि मे बेकारो की सख्या ८,६००,००० अर्थात्‌ 
सपूर्ण मजदूर-सख्या का १६ ३ प्रतिशत थी। सन्‌ १९४० मे भी ७,५००,००० 
अर्थात्‌ १३ ८ प्रतिशत मनुष्य सयुकत राज्य से बेकार थे, अर्थात्‌ जिन वर्षो 
में अत्यधिक बेकारी थी, उसके मुकाबले मे €२ लाख अधिक आदमियो को 
काम मिल गया था । परन्तु इस बीच दूसरी ओर प्रतिवर्ष छ लाख के हिसाब 
से मजदूरों की सख्या बढ भी गई थी।* 

हमे यह भी याद रखना चाहिए कि पश्चिम के राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति की कीमत पर अपने देश के लोगो को अधिक-से-अधिक (पुरा नही). 
काम देने का प्रयास कर रहे है, क्योकि पूरा काम देने की नीति का अर्थ 
होता है अ्धिक-से-अधिक उत्पादन, अधिक निर्यात, विदेशी बाजारों और 
कच्चे माल के लिए झगड़े । इनका परिणाम राजनैतिक सघर्ष और सैनिक 
हस्तक्षेप के सिवा क्या होगा ? 

अब पूरे काम के प्रश्न के सम्बन्ध मे हम भारत की स्थिति का श्रव- 
लोकन करे। सन्‌ १६३१ मे ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों की कुल 
आबादी ३५ २८ करोड थी। इनका धन्धेवार विभाजन इस प्रकार था: 
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घन्धा मजदूर सहायक उद्योग कुलआवादी 
(करोडो मे ) का प्रतिशत 
खेती १० ३२२६ न्छ४६ 5प ६० 
खाने ०३४ *००प्र्‌ र्ड 
उद्योग १५३५ २१५ १० रे८ 
गासन तथा ४१५ ०६७ र्पद६ 
कला कारीगरी 
घरेलू सेवा १०६० -१७७ ७५१ 
भ्रन्य ६६३ ०& ६२३ 
कुल श्श्रभ्षर १ डंएप८ १०० ०० 





दुर्भाग्य की बात है कि सन्‌ १६४१ की जनसस्पा के अको मे धन्धेवार 
वर्गीकरण है ही नही । परन्तु सन्‌ १६३१ की सख्याओ का आधार मानकर 
यदि हम उसी हिसाब से वर्गीकरण करे तो मोदे रूप मे ये अक होगे 











घन्धचा मजदूर (करोडो मे) सहायक उद्योग प्रतिशत 
खेती और खाने ११४० & ६६ 
'उद्योग १६० २ १० 
व्यापार-परिवहन ११० २ ७ 
जासन-कला हि. .१ ३ 
घरेलू नौकरी १२ २्‌ ५ 
ही ञ्न्य ११ -९ घ्‌ 
कुल श्ष्८ १७ १०० 





किसी भी देश मे काम करनेवाले और न करनेवाले लोगो का अनु- 
पात साधारणत २ १ होना चाहिए। काम करनेवाले लोगो में अ्रठारह 
वर्ष से उपर और साठ वर्ष के अन्दर के मनुष्यो का समावेश किया जाता है । 
वीमार और पणगु इसमे अ्पवाद है ।* परन्तु भारत मे मनुष्य की औसत उम्र 





१ के थी शाह की “प्रिसीपिल्स ओँव प्लेनिग', पृ० ७६ 
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पश्चिम के देशो की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए यहा काम करने और न 
करनेवालो का परिमाण ५० ५० गिनना अधिक उचित होगा । इस हिसाव 
से सन्‌ १६४१ का ३८ ६० करोड की आबादी मे से हमारे देश में काम 
करनेवालो की सख्या मोटे तौर पर १६ ५० करोड मानी जानी चाहिए। 
परन्तु ऊपर जो सख्याए बताई गई है, उनमे तो काम करने वालो की सख्या 
१६ ८० है। इसका मतलब यह होता है कि २ ७० करोड़ मनुप्यो के फस 
काफी काम नही था। सहायक उद्योग करनेवाले १.७० करोड़ मे से यदि 
हम आधी सख्या को भी इनमे जोड ले, फिर भी दो करोड बेकार मनुष्य 
बच जाते है । इसके अलावा खेती मे लगे हुए ११४० किसान वर्ष मे चार 
महीने बेकार रहते है सो अलग । 

यदि हम अपने देश का आथिक सयोजन वैज्ञानिक ढग से करना चाहते 
है तो जमीन पर रोजी कमानेवालो का भी हमे विचार अवश्य करना 
होगा । विभाजन के पहले देश की खेती मे काम आनेवाली जमीन का कुल 
क्षेत्रफल २७.८० करोड़ एकड़ था। परती पडी हुई कृषषि-योग्य जमीन 
११६० करोड़ एकड थी और बजर ६ करोड एकड़ । शेष जमीन या तो 
काइत के योग्य नही है, या उसपर जगल खडे है । साधारणतया यह हिसाव 
लगाया गया है कि पाच मनुष्यो का परिवार यदि बीस एकड जमीन पर 
मेहनत करे तो अ्रच्छी-से-अश्रच्छी फसल हो सकती है । इस हिसाब से २७.८० 
एकड जमीन केवल सात करोड आदमियो का पेट भर सकती है, अर्थात्‌ 
केवल ३ ५० करोड मनुष्यों को काम दे सकती है। खेती की इस जमीन मे 
परती की और बजर जमीन का क्षेत्रफल भी यदि हम जोड देते है तो कुल 
क्षेत्रफल ४५४० करोड एकड होता है, जो ७ ५० करोड मनुष्यों को 
अर्थात्‌ काम करने योग्य मनुष्यो के केवल श्रडतीस प्रतिशत को काम दे 
सकता है। इस हिसाब से जमीन पर काम करनेवाले ११४० करोड आद- 
मियो मे से लगभग ३.६० करोड आदमियो को जमीन से हटाकर रोजी 
का कोई दूसरा जरिया दिया जाना चाहिए। फिर हमे यह भी याद रखना 
चाहिए कि हमारी आबादी प्रति वर्ष पचास लाख के हिसाव से वढ रही है। 
इन लोगो के लिए भी हमे काम तलाश करना होगा । 

काम करते योग्य लोगो के लिए रोजी की योजना वनाने से पहले 
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शः 


भारत के विभिन्‍न पेशो मे अनुपात का आदर्ग क्या होना चाहिए, इसपर 
भी विचार कर लेना उचित होगा। इस सम्बन्ध मे पश्चिम के कुछ देशो 
का अनुपात देख लेता लाभदायक है। 





विविध उद्योगो मे (कार्य करनेवालो का ) प्रतिशत 





देश वर्ष उद्योग, खाने खेती, वन, अन्य धधे 
परिवहन मछली-उद्योग कु 
ग्रेट ब्रिटेन १६९३१ भ््३ ६ ४१ _ 
बेल्जियम १६३० श्र १७ ३० 
हॉलैण्ड १६३० ८ २० ३२ 
जर्मनी १६३३ ४७ २६ र्ड 
फ्रान्स १६३१ 23 ड्े5 र्छ 
डेन्मार्क १६३० ३३ ३५ ३२ 
हगेरी १६३० २७ ५३ २० 
पोलेंड १६९३१ १६ ६५ १६ 
यूगोस्लाविया १६३१ १३ ७६ छ 
सोवियत रूस १६३७ ४६ श्द 5 





इन अको के आधार पर यदि हम विचार करे तो हमारे देग के विभिन्न 
पेशो मे नीचे लिखा अनुपात गिनना शायद उचित होगा । यदि हम देश 
की वतंमान आवादी चालीस क रोड मान ले तो काम करने योग्य स्त्री-पुरुषो 
की सख्या वीस करोड होगी । 


दे 8७25 5 गाइड पोन्ट बार 
ग्न्वेलीजेंट मेन्स गाइड टू पोन्टवार वृल्टे?, पू० छ८० 
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धन्धा जिन्हें रोजगार देना है. काम करनेवाली आवादी का 
(करोडो मे ) प्रतिशत 
सेती ८० ४० 
उद्योग ६० ३० 
व्यापार, परिवहन २० १० 
शासन १० भू 
घरेलू नौकरी २.० १० 
अन्य १० 4 
कुल २०.० १०० 


खेती मे आठ करोड स्त्री-पुरुपों को काम दिया जा सकता हे, बशर्ते 
कि सरकार वजर और परती की जमीनों को खेती के लायक बना दे और 
आवपाशी करके सहकारिता की पद्धति से जमीन से अधिक फसले लेने में 
लोगो की मदद करे। स्वततन्न भारत में व्यापार और शासन भी अ्रधिक 
तोगो को रोजी दे सकेंगे । परन्तु उद्योगो मे क्या होगा ? 

सन्‌ १६९३१ की जनसख्या के अभ्रको को देखने से पता चलता हे कि 
उद्योगों में १.५ मनुप्य काम करते थे । इनमे से बड़े सुनगठित उद्योगों में 
केवल पन्द्रह लास लोग लगे हुए थ। यह सख्या सन्‌ १६३६ में बीस हो 
गर। इसपर से हम अनुमान कर सकते है कि इन बडे उद्योगो मे इस समय 
पच्चीस लास मनुृप्य काम कर रहे होगे। वम्बई योजनावालो का अनमान 
हैं कि भारत मे उद्योगो की ठद्धि पाच गूनी हो जायगी | परन्तु यदि छोटे 
उद्योगों को पूरा मौका दिया जाय तो बडे उद्योग पाच गने नही वढ पाणगे | 


फिर भी हम मान ले कि झगने दस-पन्द्रह वर्षों मे बडे उद्योगों मे एक करोट 
घादमियों को काम मिल जायगा। फिर भी उद्योगो मे वाम दिये जाने- 


वाले र करोए आदमियों में से पाच छरोट्ट मनप्पों को हमे सारे देश मे 
दे हुए छोटे सौर गहोद्योगो मे झाम देना होगा। 


७ बह 
भा चु 
१ 


चलिय चका से प्रदाट टोगा शिवदेे केन्द्रित उद्योग कितने कम 


ख् वे है. किक शा 
*'है4०० है आई! कक की अयलक 0, जा आन 
ध्नष्या दा दाम द सह ₹ . 
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उद्योगो मे काम करनेवाले की 
5 ताताताल (करोडो मे ) 


११ ११ १० 2 


१६११ | १६२१ [| १६३१ | १६५१ 





काम करने लायक जनसख्या 
का प्रतिशत 





सन्‌ १६११ से लेकर १६३६ तक के काल मे भारत मे बडे-वडे कार- 
खाने तेजी से बढे है । कपडे का उत्पादन चौगृना हो गया । कपडे की मिलो 
की सख्या १६२० मे २५३ थी, परन्तु १६९४५ मे वह बढ़कर ४१७ हो 
गईं। तीस वर्षो मे बडे कारखानों की सख्या २७०० से बढकर ६३०० 
तक पहुच गई । फिर भी इनमे काम करनेवाले मजदूरों की सख्या 
ग्यारह प्रतिशत से घटकर नौ प्रतिशत पर आ गई । सन्‌ १६४५ में कपडे 
की सारी मिलो मे मिलाकर मजदूरो की कुल सख्या ५,०६,७७८ थी, जब 
कि इन्होने ५०० करोड गज कपडा तैयार किया । इसके विपरीत इसी 
वर्ष मे हाथ-करघो पर १६० करोड गज कपडा बना, जो कि मिल के 
कपडे का केवल तीस प्रतिशत होता है। परन्तु इस उद्योग ने एक करोड 
आ्रादमियो को रोजी दी, जिनमे चौवीस लाख जुलाहे थे।* अखिल भारत 
चरखा सघ मे कुल पूजी ७० लाख रुपये लगी है, परन्तु उसने २५४,६६८ 
कत्तिनो को और १४,४७७ जुलाहो को सन्‌ १६४० मे रोजी दी और मज- 
दूरी के रूप मे २०,६०,३७८ रुपये बाटे । भारत की मिलो मे पचास करोड 
की परिदत्त (पेड अप) पजी और सौ करोड की स्थिर (फिक्स्ड) पूजी लगी 
है, परन्तु वे हमारी काम करने योग्य आवादी में से केवल पाच लाख मनुष्यो 
का काम दे सकती है । 
ऊपर बताये तथ्यो और झ्ाकडों से साफ प्रकट होता है कि आधुतिकतम, 
नये-से-नये, आविप्का रो का उपयोग करके ढेरो उत्पादन करनेवाले हमारे 
वडे कारखाने और मिले अधिक पूजी लगाने पर भी कम मनुष्यो को काम 
दे सकती हैं। दूसरी तरफ सीधे-सादे साधनों से काम लेनेवाले गृहोद्योग 
और छाटे कारखाने कम पूजी लगाकर भी अधिक मनुष्यो को काम दे सकते 





+ 'दो रण्टियन ईयर बुफः १६४७, पु० ७४० 
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है। भरत: हमारे देश के लिए योजना बनानेवालो के सामने प्रव्न यह है कि 
अधिक-से-अ्रधिक लोगो को पूरा काम देकर अधिक-से-अधिक उत्पादन लेने 
के लिए किन साधनों का उपयोग करे, जिससे माल के बनाने मे समय भी 
अधिक न लगे और पूजी की भी बचत हो। इस सम्बन्ध से २३ जुलाई, 
१६४३ के ईस्टर्न इकनॉमिस्ट' के पृष्ठ ३४० पर दिये नीचे लिखे श्राकडो 
पर जरा निगाह डाल लीजिये। 


उत्पादन का प्रति मजदूर पर. प्रति मजदूर पूजी की प्रति इकाई 





ढंग लगी पूजी उत्पादद पर मजदूरों की 
श्रौसत 
१.आधुनिक मिल, हे 
बडा कारसाना कक 
२.छोटे उद्योगों मे 
शक्ति-चालित. ३०० २०० रे 
करघा 
, हे गृहोद्योगय फटका-._ ६० प० १५ 
करघा 
अं गृहोद्योय हाथ-. ३५ ड्‌ र्श्‌ 
करघा 





इसलिए हमारी झ्रावादी को यदि पूरा काम देना है तो हमे बहुत बडे 
पैमाने पर गृहोद्योगो का ही सगठन करना होगा । इसके सिवा और कोई 
चारा नही है। भारत मे पूजी की भी कमी है। इसलिए छोटे पैमाने पर 
उत्पादन करनेवाले उद्योग ही आनेवाले कई वर्षो तक हमारे देश के लिए 
अधिक लाभदायक सिद्ध होगे। “ईस्टर्न इकनॉमिस्ट' के उपर्यकतत लेख के 
लेखक ने जो नतीजे निकाले है, वे बहुत ही ध्यान देने योग्य है * 

“इससे स्पष्ट हैं कि भारत जैसे देश मे, जहां उत्पादन के साधनों में श्रम 
की अपेक्षा पूजी की बहुत अधिक कमी है, पूजी का बहुत अधिक व्यापक 
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क्षेत्र मे उपयोग करना है तो हमे उत्पादन के ऐसे तरीको से ही काम लेना 
होगा, जिसमे पूजी की बचत हो और अधिक-से-प्रधिक मजदूरों को काम 
दिया जा सके दूसरे शब्दों मे कहे तो कम-से-कम पूजी मागनेवाले सीधे- 
सादे औजारो का प्रयोग हमे करना होगा । रूस मे यन्त्रो के शौकीन वोल्बे- 
विको को शुरू-शुरू मे अन्दाज ही नही था कि उनके पास पूजी कितनी थी। 
बहुत थोडे समय मे ढेरो से उत्पादन करने की उन्हे वडी जल्दी थी। अत 
बहुत बडे-वडे और आधुनिकतम कारखाने खडे कर दिये गए। इनमे से 
कितने ही इतने ,बड़े थे कि आठ-आठ, दस-दस वर्षो मे भी पूरे नही वन 
सके। इससे जनता को नाहक बहुत ही तकलीफ हुई । इसके विपरीत यदि वे 
छोटे-छोटे कारखाने बनाते तो वे एक-एक, डेढ-डेढ वर्ष मे काम शुरू कर 
देते और लोगो को इतनी तकलीफ नही होती ।” 

भारत के लिए योजनाए बनानेवाले उपयुक्त कथन पर विचार करे 
और समय रहते सचेत हो जाय । 

कार्य-क्षमता कहां से लायंगे ? 

खुशी की वात है कि वडे पैमाने पर औद्योगीकरण के हिमायती अब 
मानने लगे है कि गृहोद्योगो को पूरा-पूरा मौका दिये बगैर वेकारी की 
समस्या पूरी तरह से हल नही होगी, परन्तु इन गृहोद्योगो के अनाडीपन 
और धीमी गति का वे बडा मजाक उडाते है । 

उत्पादन की क्षमता को गाधीजी भी कम महत्व नही देते । घर पर 
काम देनेवाले औजारो में यदि कोई सुधार किया जा सकता हो तो उसका 
वे बडी खुशी से स्वागत करेगे। वस, उससे बेकारी नहीं बढनी चाहिए। 
पाठको को याद होगा कि वर्षो पहले गाधीजी ने अधिक उत्पादन देनेवाले 
चर्खे पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। उनकी शर्ते केवल 
यही थी कि उसकी बनावट ऐसी हो कि जिसे गाव का कारीगर बना सके 
और गाव का साधारण निवासी भी उसे खरीद सके । परन्तु अ्रव तो हमारा 
देश आजाद हो गया है । अब राज्य और केन्द्र-सरकारो का कतंव्य है कि वे 
देहात के लोगो के लिए अधिक काम देनेवाले औजारो और यन्त्रो की खोज 
पर अधिक ध्यान दे । अवतक सशोचन-विभाग केवल बड़े कारखानेवालो 
की जरूरतो का ही ख्याल करते थे, परन्तु अब स्वराज्य के ञ्रा जाने पर 
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उन्हे भी अपने दृष्टिकोण को बदल देना चाहिए। जो काम अ्रभी तक अखिल 
भारत चरखा सघ और अखिल भारत ग्रामोद्योग सघ कर रहे थे उसे अब 
वे अपने हाथो मे ले ले। अब तो वर्तमान इजीनियारिंग कॉलेजो को भी 
चाहिए कि धनिक वर्गों के मतलब की अपेक्षा जनसाधारण की महत्वपूर्ण 
आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ अधिक ध्यान दें । 

ग्रामोद्योगो मे विजली का उपयोग करने के खिलाफ भी गाधीजी नही 
है, बशतेंकि वह सब लोगो को काम दे और उन्हे बहुत दूर से लाई गई 
विजली का मुहताज न रहना पडे । 

“यदि गावो मे घर-घर मे बिजली पहुच सकती है तो मुझे कोई भ्रापत्ति 
नही होगी, अगर गावो के निवासी अपने औजार उसकी मदद से चलाये। 
परन्तु ये विजली-घर या तो सरकारी हो या गावो के अपने हो जैसे कि चरा- 
गाह उनके अपने होते है ।' 

इस प्रकार जाहिर है कि ग्रामोद्योगो पर कम काम देने का दोष नही 
लगाया जाना चाहिए, क्योकि यदि गावो के कारीगरो को पुराने औजारो 
से काम चलाना पडता है तो इसका कारण था सरकार की और स्वार्थी 
व्यापारियों की उनके प्रति उपेक्षा। यदि उन्हे आधुनिक विज्ञान की मदद हो 
जायगी तो गावो के औजार और छोटे यन्त्र भी अधिक-से-प्धिक उत्पादन 
दे सकते है और सुन्दर-से-सुन्दर चीजे उनकी मदद से बनाई जा सकती है। 

कार्यक्षमता' की इस नई देवी के हमे अ्न्धभकत नही वन जाना चाहिए। 
आखिर वह भी तो किसी साध्य का एक साधन-मात्र है। यदि उसके कारण 
एक निश्चित सीमा से अ्रधिक मजदूर वेकार हो जाते है और समाज से 
सघष पैदा होने के कारण कुछ कारीगरो के वर्ग-के-वर्ग वेकार हो जाते है 
तो इस कार्य-क्षमता को हमे नमस्कार कर देवा चाहिए। इससे तो हमारे 
कम काम देनेवाले पुराने ढग के औजार ही अच्छे । फिर हमे आर्थिक कार्य- 
क्षमता (इकनॉमिक एफीशियन्सी ) और यात्रिक कार्य-क्षमता के अ्रन्तर को 
भी समझ लेना चाहिए । एक यन्त्र अधिक उत्पादन दे सकता है, परच्तु 
आ्राथिक दृष्टि से वह समाज के लिए लाभदायक नही भी हो सकता है। 
उदाहरणार्थ, बडे-बडे यन्त्र बहुत थोडे समय में ढेरो माल पैदा कर सकते 
है। उनसे आदमी भी कम लगते है, परन्तु सारे समाज के आथिक लाभ की 
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दृष्टि से उन्हे लाभदायक नही माना जा सकता । नीचे लिखे मुद्दों से मेरा 
मतलब अधिक साफ हो जायगा 

१ बडे पैमाने का उत्पादन पूजीपतियो और मजदूरो के बीच संघर्ष 
पैदा करता है, जिसके परिणाम है हडताले और तालेबन्दी। छोटे उद्योगों 
में ये समस्याए खडी नही होती, क्योकि उनमे उत्पादन के साधनो-उपकरणो 
के स्वामी स्वय कारीगर होते है । 

२ बडे-बडे यन्त्रोद्योगो के आसर्पांस घनी मजदूर बस्तिया खडी हो 
जाती है, जिनमे बहुत भीड रहती है। घनी आबादी मे मनुष्य को अनेक 
रोग हो जाते है, नैतिक पतन भी होता है ।“इस कारण इन मिलो मे बनने: 
चाला कपडा अन्त मे समाज के लिए महगा ही होता है, क्योकि यद्यपि वह 
खरीदार के कुछ आने बचा देता है, तथापि वम्बई की इन चालो मे रहने- 
वाले पुरुषो, स्त्रियो और बच्चो के जीवन को सस्ता वना देता है।”” 

३ बडे-बडे राक्षसी कारखाने स्थायी रूप से पुरा काम नही दे सकते। 
कारीगरो को वेकार बनाकर वे समाज के लिए अ्रभमेक नई समस्याएं खडी 
कर देते है, जो गृहोद्योगो पर आधारित समाज-रचना मे और श्रर्थ-व्यवस्था 
में नही होती । 

४ एक ही जगह पर बहुत-से बडे-बडे उद्योगो को एकत्र कर देने से 
परिवहन-व्यवस्था पर बडा तनाव पडता है, खास तौर पर युद्ध जैसे राष्ट्रीय 
सकट के समय यह विचार और भी अधिक महत्व धारण कर लेता है। 

५ वडे-वडे भारी कारखानो मे बहुत अधिक पूजी की आ्रावश्यकता 
होती है । और भी कई अतिरिक्त खर्चे बढ जाते है, जिनकी छोटे उद्योगों में 
जरूरत नही रहती । 

६ केन्द्रित उत्पादनवाले वडे-बडे कारखाने चाहे पूजीपतियो के हो या 
राज्य के, वे 'दलालो', 'आढतियो' या मध्यजनो' की एक कतार-सी खडी 
कर देते है, जो उपभोक्‍ताओो के सिर पर अन्त मे एक बोभ ही वन जाते हे। 

७ बडे कारखानो के बने माल को बेचने के लिए विदेशी बाजारों 
की छीना-कपटी अनिवार्य हो जाती है और फिर समय-समय पर युद्ध भी 
अवश्य ही आते है । 

१ यिग 2 डिया?, ६-४-१६२२ 
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८ बडे-वडे शहरो का इतने बडे पैमाने पर औद्योगीकरण शहरो और 
गावों की अ्र्थ-व्यवस्था का सतुलन विगाड देता है । इसके विपरीत गावो मे 
ही गृहोद्योग और छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना से गावो का जीवन 
अधिक व्यवस्थित और समृद्ध बनता है। 

£ उत्पादन जब हर क्षेत्र मे छोटे-छोटे कारखानों और गृहोद्योगो के 
रूप मे बट जाता है तो वितरण और उपभोग भी वही साथ-साथ होता 
रहता है। इसके विपरीत उत्पादन को एक ही जगह पर केन्द्रित करने से 
वितरण-सम्बन्धी अनेक उलभने पैदा होती रहती है, जो सतुलित और 
समानता-प्रधानव लोकतन्त्री व्यवस्था की स्थापना मे विध्त रूप बन जाती 
है । 

ग्रामोद्योगो की भ्रपेक्षा ढेरो माल पैदा करनेवाले बडे-बडे कारखाने 
क्या सचमुच अधिक कार्यक्षम है, इसके बारे मे अपनी राय जाहिर करने से 
पहले इन सब बातो पर पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए। प्राध्यापक 
हकक्‍सले लिखते है--“कारीगर अवश्य ही बडे पैमाने पर उत्पादन नही कर 
सकते, परच्तु उत्पादन के साधन उनके अपने होने के कारण उनपर तेजी- 

मन्दी का इतना असर नहीं पडता। फिर उत्पादन के साधनों पर उनका 
स्वामित्व होने के कारण वे उन सब बड़ी-बडी राजनैतिक, आर्थिक और 
सानसिक आपत्तियों से बच जाते है, जो केन्द्रित उत्पादन के साथ प्राय. 
अनिवाय रूप से जुडी रहती है--उदाहरणार्थ आजादी का छिन जाना, 
मालिक की गुलामी और रोजी की अस्थिरता ।”? “इसके अलावा दूसरे 
परिणाम गअर्थात्‌ सामाजिक न्याय और राष्ट्र की सुरक्षा भी इतने ही महत्व- 
पूर्ण है । 

इस प्रकार गाधीजी के सिद्धान्तो के अनुसार सयोजन का यह लक्ष्य 
हो-- ग 

सबको रोजी और उसके साथ-साथ सपूर्ण यान्त्रिक सहायता तथा 
अथे का सदुपयोग । 

भारत के सुनियोजित आर्थिक विकास के इस आदर्श पर शायद ही 

* ईैं० लिप्सन की 'ए लाएड इकनोमी ओर फ्री एण्टरप्राइज,? पृष्ठ २६० 
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किसी भ्रथ्थ-शास्त्री को आपत्ति हो । 
विकेन्द्रीकरण 

गाधीवादी योजना और गाधीवादी सविधान मे मैने यह बताने का 
यत्न किया है कि सतुलित अर्थ-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, श्रन्तर्राष्ट्रीय भाति, 
शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य, न्‍्यायपूर्ण वितरण और सास्क्ृतिक 
विकास की दृष्टि से भी अर्थ और सत्ता का विकेन्द्रीकरण क्‍यों अनिवार्य 
रूप मे आवश्यक है। इसीके समर्थन मे श्रव मै कुछ और प्रमाण प्रस्तुत 
करना चाहता हू । 

आधुनिक ससार की विशेष परिस्थिति को देखते हुए विकेन्द्रीकरण 
एक वैज्ञानिक आवश्यकता वन गया है। हेनरी फोर्ड जैसे महान उद्योगपति 
भी मानने लग गये है कि “अब हमारा श्रगला आदर होगा सपूर्ण विकेन्द्री- 
करण। अब से हमारे यन्त्र छोटे होगे और उन्हे ऐसी जगहो पर रक्‍्खा 
जायगा कि उनमे काम करनेवाले खेती और यान्त्रिक काम दोनो साथ- 
साथ कर सकेगे। इससे काम करनेवाले न केवल अधिक आजाद रहेगे, 
अपितु खेतो का अन्त और कारखानो का उत्पादन दोनो सस्ते हो जायगे | * 
पश्चिम मे श्रव औद्योगिक विकास का नया कदम केन्द्रीकरण नही विकेन्द्री- 
करण है। हैवेल लिखते है---“पचास वर्ष पहले यान्त्रिक गक्ति का उप- 
योग केवल बडे कारखानो में झराथिक दृष्टि से लाभ-दायक माना जाता 
था। परन्तु अब उसका उपयोग छोटे-छोटे कारखानो मे, वल्कि कारीगर 
के घर पर भी उतने ही लाभ के साथ किया जा सकता है और अब कारीगर 
यन्त्र का गुलाम नही, पर मालिक बन सकता है।” वह श्रागे लिखते हैं, 
“आज यूरोप मे जो सामाजिक सघर्प छिडा हुआ है, उससे यदि भारत की 
आनेवाली पीढियो को बचाना है तो उसके औद्योगिक नेताओो को यूरोप 
के व्तेमान की तरफ नही, उसकी भावी प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिए। 
भारत को उसका अनुसरण नही, मार्ग-दर्शन करना चाहिए ।”” इंडियन 
कौन्सिल आ्रॉँव वल्ड अफेयर्स के समक्ष भाषण करते हुए श्रास्ट्रेलिया के 
विख्यात श्र्थशास्त्री कोलिन क्लाक ने नई दिल्‍ली मे कहा था--- 
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ध्यदि मैं भारत का मन्त्री होता तो मै कहता--गृहोद्योगो की दिशा 
मे जितना भी विकास कर सके, की जिये । कारखानो को तो एक अनिवार्य 
बुराई समभकर चलाये ।” 

शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से भी विकेन्द्रीकरण और सत्ता का वाट देना 
उचित है। प्राध्यापक फर्डिनेण्ड ज्विग कहते है--“अ्रव तो हर आदमी 
मानने लग गया है कि जहातक सभव हो, सयोजन विकेन्द्रीकरण और कामो 
के बटवारे की दिद्या मे ही होना चाहिए। सचार-व्यवस्था, गैस, बिजली, 
पानी, खाद्यान्न और स्थानीय जरूरत की चीजे वनानेवाले उद्योग, व्यापार, 
खेती के सारे काम स्थानीय लोगो और अधिकारियों को वही कर देने 
चाहिए।”' “तफसीली मामलो मे भी केन्द्र ही निर्णय करे, इसका तो भ्रर्थ 
है कागजो से दफ्तरो को भर देना और निराशाजन्य रोष से नागरिको का 
दम घोट देना । शासन को चाहिए कि वह अथे के क्षेत्र को प्रभावित करके 
जनता की सेवा करे । वारिश की बूदो का राशनिंग करने का यत्न न करे ।”? 

गाधीजी हमेशा कहते आए है कि जबतक आशिक नि हस्त्रीकरण 
अर्थात्‌ उद्योगो का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तवतक ससार मे स्थायी 
शान्ति नही हो सकती। भाग्य का यह एक अजीब खेल है कि सयुक्त राष्ट्र ने 
हारे हुए जर्मनी मे प्रजातत्र की पद्धति पर स्थानीय स्वायत्त शासन की 
स्थापना का आदेश दिया है और “खेती तथा शातिपूर्ण गृहोद्योगो पर बहुत 
जोर दिया है।” सुमनर वेल्स ने भी यह आशा प्रकट की है कि “यदि यह 
अन्तिम रूप मे तय होगया है कि जर्मनी का विकेन्द्रीकरण कर दिया जायगा 
तो फ्रास और पश्चिमी यूरोप के छोटे राष्ट्र निश्चित रूप से निर्भय हो जायगे 
और शान्ति से रह सकेगे ।* मुझे तो कोई सन्देह नही कि राजनैतिक और 
आशिक सत्ता का इस प्रकार विकेन्द्रीकरण हुआ तो ससार मे शान्ति और 
समृद्धि का एक नया युग शुरू हो जायगा, परन्तु दु ख तो इस वात का है कि 
संयुक्त राष्ट्र सघ जिस वात का उपदेश जर्मनी को कर रहा है, उसपर खुद 
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अमल नही करना चाहता । 
विकेन्द्रीकररण बवाम समाजीकरण 

परन्तु समाजवादी मित्र पूछते है---/यह तो बताइये कि केन्द्रित उत्पा- 
दन वाले औद्योगीकरण से आखिर आप इतने डरते क्यो है ” उद्योगी को 
समाज की सपत्ति वना दीजिये कि ससार की सारी भभठे ही दूर हो 
जायगी ।” परन्तु सबसे वडा सवाल यही तो है कि क्या सचमुच इससे सारे 
भगडे मिट जायगे ? मुझे भय है कि सोवियत रूस का अनुभव कोई बहुत 
आशा दिखाने वाला नही है । यद्यपि पश्चिम के बहुत-से लेखक और श्रर्थ- 
शास्त्री सोवियत रूस की हर बात की निन्‍्दा ही करते है, क्योकि पूजीवादी 
राष्ट्रो से स्पष्ट ही उन्होंने साउ-गाठ करली है। परन्तु यह ठीक नही । तो भी 
उत्पादन के उपकरणो के राष्ट्रीयकरण के बाद वहा प्रवन्धकशाही ने जिस 
प्रकार दृढता के साथ अपनी सत्ता कायम करली है, उसको अच्छा वताकर 
बचाव कदापि नही किया जा सकता। प्राध्यापक हाइक ने लिखा है, “राज- 
नैतिक सत्ता के साधन के रूप मे जव आर्थिक सत्ता का केद्धीकरण हो जाता 
है तब वहा ऐसी परवशता पैदा हो जाता है, जो गुलामी से शायद ही ग्रच्छी 
कही जा सके ।”' प्राध्यापक हाइक के इस कथन मे जरूर अत्युक्ति है, परन्तु 
मॉरिस हिन्दस तो सोवियत रूस के प्रशसक रहे है। वह भी कहते है कि 
“सोवियत रूस के प्रवन्धको ने वहा के शासन को इस कदर अपनी निजी 
जिम्मेदारी का विषय बना लिया है, जो पूजीवादी देश के किसी कारखाने 
के मालिक के सचालन के ढग से वहुत भिन्‍न नही कहा जा सकता ।”* रूस 
मे राज्य के कारखानो मे जिस फौजी अनुशासन से काम लिया जाता है, 
हिन्दस ने उसका सजीव वर्णन किया है। वह लिखते है--- 

“खास तौर पर इजाजत लिये वगैर वहा किसी मजदूर को अपना काम 
छोडकर जाने का अधिकार नही है। कारखाने के प्रवन्धक से यह इजाजत 
वहुत कम--श्रर्थात्‌ कारखाने, राज्य या राष्ट् और आजकल युद्ध के समय 
मे---फौज का हित देखकर ही मिल सकती है । स्वय मजदूर की इच्छा या 

लाभ का कभी विचार नही किया जाता । कानून मजदूर को केवल अपना 
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काम छोडने से ही मना नही करता, बल्कि दूसरी किसी जगह काम की 
तलाश करने से भी मना करता है। काम खोजते समय हर जगह मजदूर 
को अपनी सेवा-पुस्तिका पेश करनी पडती है । यदि उसमे लिखा है कि वह 
कही भी काम खोज सकता है तव तो उसे काम मिलने की सभावना रहती 
है, अन्यथा उसे कही कोई नही पूछता | हा, यदि किसी कारखाने को मजदूर 
की इतनी जरूरत हो कि वह कानून को भी ताक मे रखने पर मजबूर हो 
जाय तो वात दूसरी है।' 
राष्ट्रीयररण के राजनैतिक परिणाम और भी बुरे होते है। श्रव वहा 
किसानो और मजदूरो का तथाकथित राज्य नही रहा । उसके स्थान पर 
वहा शान-शौकतवाले प्रबन्धकों के हाथो मे पूरी तरह सत्ता चली गई 
है। पूजीवादी समाज मे तो पूजीपति समाज पर अप्रत्यक्ष रूप से राज 
करते थे, परन्तु 'प्रवन्धक-प्रधान' समाज मे तो वे ही सर्वंसत्ताधीश हैं । 
सीधे-सादे शब्दो मे यह तो नौकरशाही हुईं । प्रवन्धक और शासक एकरूप 
हो गये है ।* 
फिर केन्द्रित उत्पादनवाले बडे-बड़े कारखानो की पद्धति में अनेक 
स्वाभाविक भीतरी वुराइया भी होती है। उदाहरणार्थ,प्रवन्ध-सम्वन्धी सत्ता 
का केन्द्रीकरण, वेकारी का वढना, घनी आबादी और अपनी सूभबूझ 
और प्रेरणा तथा सृजन-शक्ति से काम लेने का अवसर मनुष्य को न मिलना। 
ये वुराइया समाज को हानि पहुचाती है और अर्थ-रचना को भी दृपित 
करती है। समझ मे नही ग्राता कि कारखानो के केवल राष्ट्रीयकरण से ये 
बुराइया केसे दूर हो जायगी। स्वय काले मार्क्स ने अपने साम्यवादी 
घोषणा-पत्र मे स्वीकार किया है कि हाथ से काम करने मे हर काम पर का री- 
गर के व्यक्तित्व की जो छाप पडती थी वह श्रम-विभाजन और हर क्षेत्र मे 
यन्त्रो के उपयोग से नही रहेगी । इसलिए कारीगरो को अपने काम मे आनन्द 
नही आयगा। वे तो यन्त्र का मात्र पुछेला वन जायगे। “इसके विपरीत 
जव किसान और कारीगर स्वतत्र रूप से काम करता है तव उससे उसके 
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ज्ञान, सूभ-बूक और सकल्प-शक्ति का विकास होता रहता है।”* 

जहातक उत्पादन के साधनो के राष्ट्रीयकरण का सवाल है, गाधीजी 
की इससे कोई लडाई नही है । रूस के समाजवाद और गाधीजी के समाज- 
वाद के बीच असली अतर यह है कि समाजवादी और साम्यवादी दोनो 
कारखानो पर केन्द्रित शासन की सत्ता चाहते है, जवकि गाधीजी यह चाहते 
है कि कारखानो पर मजदूरों और कारीगरो की सम्मिलित और सहकारी 
सत्ता हो। वहा प्री सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतत्रता होगी और 
काम करनेवालो के व्यक्तित्व का श्रधिक अच्छी तरह विकास हो सकेगा। 
मार्क्स ऐसे युग मे हुए जब भूख, अभाव और दारिद्रय के भूत समाज को 
सता रहे थे, परन्तु यदि वे श्राज के इस केन्द्रीकरण, वेका री और भ्रधिनायक- 
तत्र के युग मे फिर जन्म ग्रहण कर सके तो गाधीजी की भाति वह भी ससार 
के मजदूरों को सलाह देने लग जाय कि वे केन्द्रीकरण और उत्पादन के 
साधनो पर मजदूर का स्वामित्व की स्थापना की माग करे। 'ग्रामदेवो भव' 
का अर्थ सिवा इसके और कुछ नही कि अहिसा और विकेन्द्रीकरण के आधार 
पर समाजवाद की स्थापना की जाय । 

सोवियत सविधान की धारा नौ मे लिखा है---“समाजवादी भ्र्थ- 
रचना मे कानून किसानो को और कारीगरो को इजाजत देता है कि वे 
व्यक्तिगत तौर पर भी छोटे-छोटे सघ बनाकर काम कर सकते है। केवल 
वे इसरो के परिश्रम का अनुचित लाभ न उठावे ।” रूस के छोटे-छोटे 
किसानो और कारीगरो ने चीन की 'इन्डसको' की भाति अपनी सहकारी 
समितिया भी बनाई है, जिन्हे 'इन्कॉप्स' कहा जाता है। हमारे साम्यवादी 
भाई रूसी अर्थ-रचना के इस पहलू पर जोर दे तो कितना अच्छा हो । 

बडे-बडे महत्वपूर्ण और आधारभूत उद्योगो के राष्ट्रीयकरण से 
गाधीजी का भी विरोध नही है। अपनी “रचनात्मक कार्येक्रम, उसका अर्थ 
और स्थान" नामक पुस्तिका मे उन्होने साफ लिखा है--- 

“खादी की वृत्ति का अर्थ है जीवन की श्रावश्यकताओो के उत्पादन 
और वितरण का विकेन्द्रीकरण । भारी उद्योगो मे तो श्रवश्य ही केन्द्री- - 


१ दास कैपीटल? 


योजना का विवेचन नल 


करण रहेगा । वे राष्ट्र की संपत्ति भी होगे, परच्तु गावों मे व्यापक रूप से 
चलनेवाली राष्ट्रीय प्रवृत्ति मे उनका स्थान बहुत थोडा होगा ।” 

मेरी विनम्र सम्मति मे आज ससार को जो बुराइया सता रही है, 
उनका एकमात्र व्यावहारिक और बुद्धि-सगत हल गाधीजी के उपर्युक्त 
विचारों में श्रा गया है। खून के प्यासे पूजीवाद और आजादी के प्यासे 
समाजवाद के बीच यही एक मध्यम सा्ग है। 


खण्ड ३ 
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सयुक्‍त राष्ट्रो की महायुद्ध मे प्री तरह जीत हो गई। जर्मती और 
जापान ने बिना शर्ते श्रात्म-समपंण कर दिया । परन्तु श्रभी यह देखना और 
सिद्ध होना है कि वे पूरी शान्ति भी ला सके है या नही, क्योकि हम देखते 
है कि श्रभी युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि अतलातिक चार्टर को 
निलेज्जता के साथ दफना दिया गया । नये नाम से फिर लीग ऑफ नेशन्स 
(सयुकत राष्ट्र-सघ) की स्थापना हो गई और पॉट्सडम-घोषणा तो ऐसी 
चीज है, जिसके सामने वर्साय की सन्धि तो कुछ भी नहीं। ये श्राशाजनक 
लक्षण नही है। जैसा कि वेन्डेल विल्की का कहना, “शान्ति में श्रव कोई 
महत्वपूर्ण बात करने को वाकी नही रह गई है। युद्ध मे सभी कुछ तो कर 
लिया गया ।”” सयुक्‍त राष्ट्रो की सचाई की कसौटी तो भारत मे होनी 
है। पर्ल वक ने कहा है, “ब्रिटेन ऐसा लोकतत्र है, जो साम्राज्य के लिए लड 
रहा है ।”” मानव-जाति के इतिहास मे इससे अधिक आइचर्यजनक शायद ही 
दूसरी कोई चीज होगी, क्योकि साम्राज्य और लोकतत्र परस्पर-विरोधी 
चीजे है। जो हो, मुझे मिश्चय है कि ब्रिटेन चाहे कितना भी प्रयत्न करे,भा रत 
जरूर और वहुत जल्दी स्वतन्त्र हो जायगा । “विख्यात इतिहासकार एच ० 
जी० वेल्स ने अपनी शेप आँव थिंग्स टु कम पुस्तक मे लिखा है कि एक वार 
ब्रिटेन जोरो से हाथ-पैर पटक लेगा और फिर भारत उसके हाथ से निकल 
जायगा। मुझे तो पूरा विष्वास है कि पिछले तीन वर्षो से ब्रिटेन की यही 

१ वन वल्डेग, १० ११८ 
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छुटपटाहट चल रही है और वह अब समाप्त होने को ही है। निराशा की 
यह उदासी और अधकार अब बहुत जल्दी समाप्त होगे और हमारे देखते- 
देखते इस देश मे स्वातत्य का शानदार प्रकाश फैल जायगा। भारत, 
एशिया का एक महान और प्राचीन देश है । जबतक वह स्वतन्त्र नही होगा, 
ससार मे शान्ति-स्थापना की बात भी करना बेकार है। गुलाम भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय सःढ्राव और शान्ति के लिए सदा खतरा बना रहेगा । इसलिए 
उसको स्वतन्त्रता देना स्वीकार न करना स्वय ससार के हित्त मे नही है ।”* 
तो सवाल है, “भारत का सविधान कैसा होगा ? ” क्या हम स्विट्जर- 
लेड, सयुक्त राज्य अमरीका और रूस जैसे पश्चिम के देशो के संविधान 
की नकल करेगे ? या हम अपनी सस्क्ृति, परपरा और प्रकृति के अनुरूप 
अपना स्वतन्त्र निजी संविधान बनाये ? मै समझता हू कि यह प्रइन अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। इसलिए हमे इसका निर्णय अभी कर लेना चाहिए, ताकि 
हमारे सामने उसका चित्र स्पष्ट हो जाय । 
भारत बहुत प्राचीन देश है। उसकी शासन-पद्धतियो के विकास के 
अध्ययन से मालूम हो जायगा कि ईसा के वर्षो पहले लगभग सभी प्रकार 
की शासन-पद्धतियो का प्रयोग वह कर चुका था। यूरोप और प्रमरीका ने 
सभ्यता का पाठ पढना शुरू किया था, उससे कही पहले राजतत्न, एकतत्र, 
प्रजातत्र, गणतत्र और शासन विहीन समाज-रचना सबके प्रयोग उसने कर 
लिये थे। श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने अपनी पुस्तक 'हिदू पॉलिटी' मे लिखा 
है कि प्राचीन भारत मे भौज्य, स्वराज्य, वैराज्य, राप्ट्रिक, हराज्य और 
अराजक सभी प्रकार की शासन-पद्धतिया रही है । इनमे से कुछ तो ऐसी है, 
जिनका दूसरे देशो मे अभी तक प्रयोग भी नही हो पाया है । इसलिए भारत 
को हम शासन-पद्धतियों के विकास की प्रयोगशाला कह सकते है । पश्चिम 
के सविधान तो खुद ही अभी प्रयोगावस्था में है, उनको मिलाकर भारत के 
लिए सविधान तैयार करना न केवल उसका बहुत बडा अपमान होगा, बल्कि 
समाज-शास्त्र-सम्बन्धी अपना घोर अज्ञान प्रकट करना होगा, क्योकि 
सविधान भी तो प्रत्येक समाज मे भीतर से विकसित होनेवाली चीज है । 
किसी देश पर दूसरे देश का बे-मेल सविधान लागू करना एक शअत्यत अवैज्ञा- 
3 <ए वीक विद गापीनीः--फिशर, ४० ५६ 
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निक बात है। प्रशासन-पद्धतियों को एक जगह से दूसरी जगह नही रोपना 
चाहिए। सर जान मैरिश्रट का कहना है, “सविधान कोई ऐसी चीज नही, 
जिसका निर्यात किया जा सके ।”” हर राष्ट्र की अपनी झ्रनोखी सस्क्ृति और 
सभ्यता होती है। यही उसकी आत्मा है। उसके इस अनोखेपन की रक्षा 
करके उसके सभी अ्गो का पूरा और स्वतत्र रूप से सुन्दर विकास होने देना 
चाहिए । इस स्वतत्र और स्वाभाविक विकास का नाम ही जीवन है। सदा 
एक-सा वने रहना या नकल करना तो मृत्यु है। 

कही मुभे गलत न समझ लिया जाय । मेरा मतलब यह नही है कि 
दूसरे राष्ट्रों के शनुभव से हम कोई लाभ न उठाये और सकी राष्ट्री- 
यता का ही विकास करते रहे । नही, यह कदापि मेरा मतलब नही है। मै 
तो चाहता हु कि हम अपनेको हीन समभता और हर बात के लिए 
परदिचमी राष्ट्रो की ओर देखना छोड दे । हमेशा पश्चिम की ओर ताकने 
से पहले स्वयं विचारने की आदत डाले । पश्चिम की नकल तो बहुत हो 
गईं। अब तो हम भारतीय सस्क्ृति और उसकी व्यवस्थाओ पर गये करे। 

मैं एक कदम और आगे जाऊगा । ग्राम-पचायतो के रूप मे हमने जिस 
विकेन्द्रित प्रजातत्र का विकास किया था और सदियों तक जिसे बनाये 
रक्‍्खा वह कोई अ्रसभ्य अ्रवस्था के साम्यवाद का अवशेष नही था। वह 
परिपक्व विचार और गम्भीर प्रयोग का परिणाम था। ग्राम-पचायतो के 
रूप मे जिस स्वायत्त शासन का विकास हमने अपने गावो मे किया था, उसने 
सैकडो वर्षो तक जाने कितनी राजनेतिक उथल-पुथलो का सामना किया 
और आज भी हम उस प्रजातात्रिक आदर्श शासन-पद्धति को पुन 
स्थापित कर सकते है । मेरा मतलब यह नही कि आज हम उसे उसी पुराने 
रूप मे शुरू करे । हमारे आज के नागरिक जीवन को देखते हुए अवश्य ही 
उसमे अनेक फेर-बदल हमे करने होगे । 

भारत मे वीसवी सदी मे सविधान-निर्माण के जो प्रयोग हुए उनके 
इतिहास का हम जरा अवलोकन कर ले । श्रगरेजो ने भारत मे सन्‌ १६०६९, 
१६१६ और १६३५ मे जो गासन-सुवार लागू किये, उनका मै उल्लेख नही 
- करूगा। श्रनेक ब्रिटिश सविधान-शास्त्रियो ने कहा है कि व्यापारी मोल की 
१ “डिक्टेटरशिप ऐंड डेमोक्रे सी, पृ० & 
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भाति सविधान दूसरे देशों को नही भेजे जाते । फिर भी वे भारत पर जबर- 
दस्ती लादे गये । इस देश मे हो रही नई जागृति का उत्तमे विचार तक नही 
किया गया। महात्मा गाधी पहले नेता थे, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और 
सस्क्ृति की ओर पहले-पहल देश का ध्यान खीचा । सन्‌ १६०८ मे उन्होने 
“हिन्द स्व॒राज' नामक एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी थी। उसमे वे सारी 
बुनियादी कल्पनाए दे दी गई, जिनके झ्राधार पर भारत का सविधान 
बनाया जाना चाहिए था। इसके वाद आती है सन्‌ १९१६ की काग्रेस- 
मुस्लिम लीगवाली योजना। उसमे किन्‍्ही विशेष सिद्धान्तो का उल्लेख 
नही है। ब्रिटिश पालमिटरी पद्धति को ही उसमे आादर्ण मान लिया गया 
है। परन्तु वह सविधान बनाने की दिशा मे एक ऐसा सम्मिलित प्रयत्न था, 
जो हिन्दुओं और मुसलमानों को समान रूप से स्वीकार था। सन्‌ १६२२ के 
गया अधिवेशन के बाद स्व० देशवन्धु चित्तरजनदास और स्व० डॉ० 
भगवानदास ने मिलकर स्वराज्य की एक रूपरेखा बनाई थी, परन्तु इस दिशा 
में सच्चा और महत्वपूर्ण प्रयत्त तो डॉ० ऐनी वेसेन्ट का ही माना जायगा, 
जो देश के अनेक प्रमुख नेताओं की सलाह लेकर सन्‌ १९२४-२४ मे उन्होने 
कॉमन वेल्थ श्रॉव इण्डिया विल' के रूप मे पेश किया । यद्यपि श्रीमती वेसेट 
चाहती थी कि भारत एक स्वशासित उपनिवेश के तौर पर ब्रिटिश-सा म्राज्य 
में ही रहे तथापि उन्होने हमारे भावी सविधान का मूल आधार ग्राम-पचा- 
यतो को ही बनाया था। इसके वाद सर्वेदल-परिपद्‌ की रिपोर्ट सन्‌ १६२८ में 
प्रकाशित हुई, जो नेहरू-रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ १६३६ मे औध नरेश 
ने गाधीजी के मार्ग-दर्शन मे अपने राज्य के लिए एक नया सविधान तैयार 
करवाया। सविधान की विकास-श्ूंखला मे यह एक महत्वपुर्ण कडी थी । 
इसमे पूरी तरह प्रजातन्त्र की पद्धति पर इस छोटे-से राज्य मे पचायती 
राज्य कायम करने की योजना थी | और सबसे ताजा और अन्तिम प्रयास 
था कन्सी लियेशन कमेटी की प्रसिद्ध रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष सर तेज वहादुर 
सप्रू थे। 

भारत का सविधान भारत की परम्पराओं को ध्यान में रखकर ही 
बनाया जाना उचित होगा और राष्ट के ववनिर्माण के इस पहलू पर 
सवसे अधिक जोर देनेवाले अकेले गाधीजी ही थे । इसलिए स्वतन्त्र भारत 
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के लिए सविधान बनाने के बारे मे मैंने उनसे चर्चा की । उन्होने भी कहा 
कि ऐसे संविधान की बडी जरूरत है और बडी प्रसन्नतापूर्वक मेरा श्राव- 
श्यक मार्गदर्शन करना भी मजूर किया। मैंने भी इस सविधान का नाम 
गाधीवादी सविधान! रखने का निश्चय किया, क्योकि आज भारतीय 
परम्परा और सस्क्ृति का उनसे वढकर और कौन प्रतिनिधि होगा ” इसके 
अलावा मैने इस सविधान की सारी बातों की चर्चा सविस्तर उनसे की 
और उनके विचारो को सही रूप मे रखने का श्रपनी शक्ति भर पूरा प्रयत्त 
किया । फिर भी इसके प्रत्येक विचार और शब्द के लिए मैं गाधीजी को 
जिम्मेदार नही ठहरा सकता । अन्तिम जिम्मेदारी तो पूरी तरह से मेरी ही 
साती जानी चाहिए । 

सारा सविधान इस रूप मे तो नही दिया गया है कि उसे देश मे तुरन्त 
जारी किया जा सके । इसमे तो केवल उन बुनियादी उद्देश्यो और आादशों 
को रख दिया गया है, जिन्हे स्वतन्त्र भारत के सविधान मे स्थान दिया जाना 
चाहिए। मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हू कि विकेन्द्रीकरण की कल्पना 
सपने के सतयुग की बात न मानी जाय । वह पूरी तरह से व्यावहारिक है 
ओर अमल मे लाई जा सकती है। आम चुनावो के वाद सविधान-सभा के 
सामने सबसे पहला सवाल होगा देश के लिए उपयुक्त सविधान का 
निर्माण । ऐसे समय में यदि मेरा यह प्रयास देश की जनता और नेताओो का 
ध्यान इस वात की तरफ आ्ाकषित कर सका कि भारत का सविधान 
उसकी सस्क्ृति और परम्पराओो के श्राधार पर ही बनाया जाना चाहिए 
तो मैं उसे सफल मानूगा | 


बुनियादी सिद्धान्त 


मेरा यह जरा भी इरादा नही है कि एक श्रादर्श राजनैतिक सगठन के 
मौलिक सिद्धान्तो पर मैं कोई ग्रन्थ लिखू । फिर भी उत थोडे-से सिद्धान्तो 
की चर्चा यहा मुझे करनी ही होगी, जिनके आधार पर एक स्थायी राज- 
नैतिक भवन खडा किया जाना चाहिए । इन बुनियादी सिद्धान्तो को जब- 
तक हम ठीक से नही समभ लेगे किसी भी प्रकार के सविधान का वनाना 
वेकार और निरर्थक होगा । 


राजनेतिक पहलू १०५ 


सबसे पहली बात जो स्पष्टतया समभ लेनी है वह यह है कि कोई भी 
सर्वोत्तम सविधान सार्वकालिक और सार्वदेशिक नही हो सकता है। शासन- 
पद्धतियों की रचना पूर्व-परम्पराञ्रो और वर्तमान स्थिति को ध्यान मे रख- 
कर ही करनी उचित होती है । “किसी देश के लिए वही सविधान सर्वोत्तम 
होगा, जो किसी खास समय उस देश मे उस उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह कर 
सकता है, जिसके लिए सारी सरकारे बनाई जाती है ।”? इस वात पर 
सबसे पहले जोर देनेवाला शायद अरस्तू था। आखिर राज्य का कर्तव्य 
यही तो है कि “मनुष्य प्राप्त परिस्थिति मे ऊचे-से-ऊचा और अच्छे-से- 
अच्छा जीवन बिता सके और इस प्रकार उत्तम जीवन वे ही बिता सकते 
है, जिन्हे उस परिस्थिति में अच्छे-से-अच्छा शासन मिलता है।” 
इसलिए हमे किसी शासन की भलाई या बुराई का निर्णय उसकी 
'पद्धति-विशेष की श्र देखकर नही, बल्कि “उसके नागरिकों के जीवन की 
दशा को देखकर करना चाहिए ।” इसलिए अनेक प्रकार के राज्यो का 
साध्य मूलत एक-सा होने पर भी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उनके 
रूपो मे सदा निरचय ही बडा अन्तर होगा | 


राज्य का उद्देश्य 


परन्तु राज्य का उद्देश्य---सा ध्य--क्या है ”? सचमुच यह एक बुनियादी 
सवाल है, जिसपर प्राचीन काल से आजतक बडे-बडे राजनीति-विचारको 
से अपनी-अपनी राय प्रकट की है । यूनान के विचारक तो मानते रहे कि 
“राज्य जीवन की एक महान्‌ वास्तविकता है, जिसके अन्दर व्यक्तियों के 
सारे कार्य और प्रयास इस प्रकार समा जाते है जैसे समुद्र मे नदिया। मं 
अमरीका के निवासियों की दृष्टि मे नागरिकता सबसे वडे सम्मान की वस्तु 
थी। उनके लिए तो “नीतिशास्त्र,समाज-शा सत्र, अर्थगास्त्र, राजनी तिशास्त्र, 


१ “डिक्टेटरशिप ऐड डेमोक्रे सी', पृ० २१७ 

+२ 'पॉलिटिक्सः--अरिस्टोटल्स 

3 “फिलॉसफी आँव आवर टाइम्सः--प्रो० जोड, पृ० ३३१ 

3 १ंप्रेसिपिल्स आँव पॉलिटिकल साइन्सः--मिल क्राइस्ट पृ० ४६० 
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सबकुछ शहर ही था ।”* 
नगर का अर्थ था सह-जीवन और उस समय के यूनानी राजनैतिक 

चितन का मुख्य विषय इस सहजीवन की सफलता और बान्ति थी। अफ- 
लातून के लिए तो राज्य ही ससार था। इसके अन्दर मनृष्य को अपना स्थान 
ढूढकर उसके योग्य कर्तव्य करते रहना चाहिए। अरस्तू मानता था कि 
राज्य नीति की रक्षा के लिए है । इसमे सभी नागरिक समान होते है भौर 
अपने जीवन को शुद्ध और अच्छे-से-अच्छा बनाना चाहते है। रोम के नाग- 
रिको ने राज्य का उद्देग्य और आ्रादर्श क्या हो इसकी तरफ बहुत ध्याव नही 
दिया। उनका तो सारा ध्यान अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा हुआ था । 
सध्ययुग के दिनो मे यूरोप के धर्मपुरुष मानते थे कि ईसाईधर्म की रक्षा के 
लिए राज्य ईइवर के हाथ मे एक साधन है । हॉब्स मानता था कि राज्य का 
कर्तव्य है शान्ति-व्यवस्था तथा स्वामित्व के श्रधिकार की रक्षा करना | 
लॉक कहता था कि सरकार प्रजाजनो की जान-माल और आजादी की रक्षा 
के लिए है। रूसो मानता था कि जनता की इच्छा का अनुसरण करना 
राज्य का कतंव्य है । हेगेल फिर इस यूनानी सिद्धान्त पर भरा गया कि राज्य 
सबसे बडी वास्तविकता है। वह कहता है कि ससार मे राज्य का श्रस्तित्व 
ईदवर की इच्छा का पालन करवाने के लिए है । प्रथ्वी पर वही सबसे बडी 
सत्ता है। साध्य साधन सबकुछ वही है । वेथम की राय थी कि अधिक- 
से-अधिक लोगो का अधिक-से-अ्रधिक भला करना राज्य का काम है। ह॒वेर्ट 
स्पेन्सर मानता था कि पारस्परिक हित-साधन के लिए राज्य एक ज्वॉइन्ट 
स्टॉक कम्पती है । जॉन स्टुग्नटे मिल का मानना था कि राज्य का सर्व प्रथम 
ओऔर सबसे पवित्र क॒तंव्य है व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा करना । 
माकसे ने राज्य को एक ऐसी झ्रनावश् यक चीज माना, जो वर्ग-विहीन समाज 
की स्थापना के वाद अपसे-आप चली जायगी । हमारे अपने युग के विचारक 
प्राध्यापक लास्की का कथन है कि समाज के जीवन को सब प्रकार से समृद्ध 
बनाने के लिए स्थापित यह एक सहकारी सगठन है।* वर्नार्ड था कहते है 

है कि थोडे-से आदमियो का नही, सारी जनता का शक्ति-भर भला करना 
१ हिस्टरा आव पॉलिटिकल थियोरी?--प्रो०्सैवाइन, एृ० १३ 
+ आमर आंत पॉलिखिस?, ए० ३७ 


राजनैतिक पहल! ४ 


राज्य का कतंव्य है । वेल्स चाहते है कि सारे 5 आल, “क्रो सरकीर एव हो । 


फिर मनुष्य के अधिकारो की एक पूरी परिभाषा बने अधिर पर 
सबके लिए एक कानूत बनाया जाय और उसकी मदद से सबकी आजादी, 
स्वास्थ्य और सुख की रक्षा वह करे।* 

भारतीय राजनीति मुख्यत रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, कौटिल्य 
के भ्र्थशास्त्र और शुक्राचार्य के नीतिसार मे आ जाती है। रामायण मे 
उस राम-राज्य का वर्णन है, जिसमे लोग सुखी, शात और समुद्ध थे। महा- 
भारत के शान्तिपर्व मे भीष्म ने राजा के कतंव्य गिनाये है और राज्य का 
मुख्य उद्देश्य यह बताया है कि वह प्रजाजनो की रक्षा करे ताकि वे सुखी, 
सदाचारी और शान्ति का जीवन बिता सके और अपने-अपने कतेव्यो का--- 
धर्मो का--पालन कर सके । कौटिल्य ने भी राजा के इसी बुनियादी कर्तव्य 
पर जोर देते हुए कहा है कि प्रजाजनो को सुखी रखना तथा उनका हित- 
साधन करते रहना राजा अ्रथवा राज्य का कर्तंव्य है। राजा उनके सुख मे 
अपना सुख और उनके कल्याण में श्रपना कल्याण समझे । शुक्र-तीति मे 
राजा को प्रजाजनो का रक्षक और हितकर्ता बताया है। उसका यह भी 
कर्तेव्य है कि वह प्रजाजनो को अनुशासन मे रक्खे, ताकि वे अपने-अपने 
कर्तेव्यो का पालन बराबर करते रहे और दूसरो के कतंव्यो-धर्मो मे बाधक 
नही बने । 


अधिनायकवादी राज्य बनाम अ्रधिनायक 


राज्य के उद्देश्य और कर्तव्यों के बारे मे भारत तथा यूरोप के राज- 
नेतिक चिन्तन का यदि हम अध्ययन और विश्लेषण करे तो ज्ञात होता है कि 
इनसे दो अलग-अलग प्रवाह है। एक प्रकार के विचारक राज्य को अधिक 
महत्व देते है और व्यक्ति को उसके अधीन मानते है। व्यक्ति को दवाकर वे 
राज्य को स्वेसर्वा मानकर उसे देवत्व प्रदान कर देते है। वे मानते है कि 
राज्य का काम है व्यक्तियो को अनुशासन मे रखना । व्यक्ति तो उस महान 
_ शक्तिशाली राजनैतिक यत्र का एक पूर्जा मात्र है। यह विचार समाज को 


दि न्यू वलड आडर,? पृ० १२२ 
२ कोटिल्य का अर्थशास्त्र, पृ० ३८ 
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'अधिनायक तत्र और सत्ता के सम्पूर्ण केन्द्रीकरण की शोर ले जाता है। 
दूसरे प्रकार के विचारक मनुष्य--व्यक्षित--को सारी चीजो का आधार 
मानते है। उनकी दृष्टि मे मनुष्य की स्वतन्त्रता और विकास सबसे श्रधिक 
महत्वपूर्ण वस्तु है। उनके अनुसार राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के इन अधि- 
कारो की रक्षा के लिए है। वे मनुष्य को साधन नही, साध्य मानते है। 
काउप्ट काउदेन्होव कालेरजी ने अपनी पुस्तक 'टोटेलीटेरियन स्टेट श्रगेस्ट 
मैन' मे इन दो प्रकार के राजनैतिक विचारो का जिक्र करते हुए सर्वसत्ता- 
धारी राज्य को स्पार्टंन आदर्श कहा है भौर जहा मनुष्य को सर्वोपरि माना 
गया है उसे अथेनियन आदर्श कहा है| स्पार्टा मे मनुष्य का जीवन राज्य 
के लिए था। एथेन्स मे राज्य का अस्तित्व मानव की सेवा के लिए माना 
गया था । इन दो प्रकार के विचारो को समूहवाद ( कलेक्टिविज्म ) और 
व्यवितवाद (इंडिविजुअलिज्म ) भी कहा है । परल्तु सत्य तो दोनो के उचित 
समन्वय मे है। 
राज्य का कार्य तो व्यक्ति और राज्य के हितो का समुचित समन्वय 
करना है, जिससे वे आपस में टकरावे नही । दूसरे शब्दों मे हमारा उद्देश्य 
हो सत्ता और स्वतन्न्ता का सन्तुलन साधना। राज्य को व्यक्ति और 
समाज के हितो का समन्वय करने मे और उनका पोषण करने मे मदद 
करनी चाहिए | व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कर्तव्य करे और राज्य व्यक्ति 
के अधिकारो की रक्षा करता रहें ताकि वह अपना अधिक-से-अधिक विकास 
कर सके । प्राध्यापक टॉनी ने इसी बात को 'धर्मानुसारी समाज शब्द द्वारा 
प्रकट किया है, अर्थात्‌ ऐसा समाज, जहा कर्तव्य पालन के साथ अधिकार 
जुडे हुए है।* अर्थात्‌ अधिकार और कतंव्य स्वतन्त्र नही, सापेक्ष और 
परस्परावलम्बी हो। 
श्री ए० जी० गाडिनर ने लिखा है--/ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का परिणाम 
होगा सामाजिक दुरवस्था।” इसलिए सबकी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
सबको अपनी-अपनी स्वतन्त्रता का कुछ अ्रश छोडना होगा । जिन बातों 
का दूसरो से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं, जो पूर्णतया व्यक्तिगत है, 
उनके विषय मे मनुप्य पूर्णतया स्वतन्त्र रहे । वह जो चाहे, करे। श्री गार्डि- 
१ “कक्‍्यूजिटिव सोसाइटी?--प्रो० थेनी 
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सर कहते है---अ्रगर मै स्ट्रण्ड पर लम्बा लवादा पहनकर नगे पैर और 
बडे बालो मे जाना चाहू तो मुझे कौन मना करने आवेगा ? आप हंसते 
रहिये। श्राप श्राजाद है। पर मै भी आजाद हूं। मै श्रापकी परवा नही 
करूगा । इसी प्रकार मै चाहू तो मै अपने बालो को रग सकता हू, मूछो को 
मोम लगाकर खडी कर सकता हूं। ऊचा टोप, ऊनी कोट और सेडल्स पहन- 
कर बाहर घूमना चाहू तो मै घूम सकता हू अथवा रात मे देर से सोकर 
सुबह भी देर से उठना चाहू तो मुझे किसीकी इजाजत लेने की जरूरत नही 
है।”' परन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की और काम की इस सीमा को जिस" 
क्षण मनुष्य लाघता है--उसी क्षण से दूसरो की स्वतस्त्रता का क्षेत्र शुरू 
हो जाता है। ससार में बहुत-से लोग हैं । उनकी स्वतन्त्रता मे खलल नही 
पड़ने पावे । इस प्रकार हमे अपनी स्वतन्त्रता को सीमित करना चाहिए । 
हर आदमी अपनी मनमानी करे और सरकार उसमे कोई बाघा 
नही पहुचाये, वह जमाना तो चला गया। परन्तु आज की यह प्रवृत्ति कि 
मनुष्य अपने-आपको पूरी तरह राज्य के श्रधीन कर दे--अत्यन्त बुरी 
है। कान्‍ट ने एक बडी अच्छी बात कही थी--“मानवता को---चाहे अपने 
अन्दर या दूसरे के अन्दर--सर्वोपरि मानो । साध्य सदा वही हो । उसे 
कभी किसीका गुलाम मत बनने दो ।” उदाहरण के लिए राज्य का फौज 
के लिए व्यक्ति को दवाना या उसका दुरुपयोग करना मानवता के प्रति 
अपराध है। इस प्रकार सबपर फौजी अनुशासन लादने का नतीजा तो 
अधिनायक तन्त्र ( डिक्टेटरशिप ) होता है, जो शासक और शासित दोनो 
के लिए अभिशाप रूप ही होता है। उसमे राज्य सर्वेसत्ताधारी वन जाता 
है और मनुष्य का व्यक्तित्व शुन्य के बराबर हो जाता है। फिर ऐसी 
हुकूमतो मे, चाहे उनका नमूना समाजवादी हो या फासिस्ट, अन्त मे एक 
आदमी या कुछ थोडे-से आ्रादमियों के हाथो मे सारी सत्ता केन्द्रित हो 
जाती है और करोडों जिन्दगिया उनके हाथ का खिलौना बन जाती है। 
परन्तु यदि मनुष्य को--मानवता को--जिन्दा रहना है तो उसे ऐसे अति- 
सानवो से--चाहे वे कितने ही महान्‌ और उच्चाशय हो--अपनी जान 
बचानी ही चाहिए। “ऐसे देवता की भाति पूजे जानेवाले श्रकेले व्यक्तियों 
१ एस्से ऑन दि रूल आँव दि रोडः 
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के हाथो मे रखनेवाली सरकारों से ससार को कोई आशा नही करनी 
चाहिए।* ऐसे उन्मत्त अधिनायको का अन्त मे क्या हाल होता है, इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण हिटलर और मुसोलिती के नाटकीय पतन के रूप मे हमारे 
सामने है। हिटलर जिन्दा हो ( जैसा कि आज भी कुछ लोग मानते है) या 
मर गया हो आज तो वह एक कहानी मात्र रह गया है। 

रूस ने एक नये प्रकार के शासन का विकास किया है, जिसे सर्वहारा- 
वर्ग का अधिनायकवाद (डिक्टेटरशिप आँव दी प्रोलेटेरियट) कहा जाता 
है। माक्संचादी राज्य का आदर है वर्ग-विहीन प्रजातत्र । परन्तु कहा 
जाता है कि यह आदर्श जनता पर कठोर फौजी अ्रनुशासन के द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है। यद्यपि यह आशा दिलाई जाती है कि अ्रत मे जाकर 
राज्य समाप्त हो जायगा, परन्तु जैसा कि प्राध्यापक आल्डस हकक्‍्सले कहते 
है, यह सत्ता अपने-ग्राप कभी नही जायगी, ऐसा झ्याल करना निरा भोला- 
पन है। जिसमे सत्ता का केन्द्रीकरण परमावधि को पहुच गया है ऐसे राज्य 
का अन्त या तो युद्ध से होगा या फिर बिल्कुल नीचे से ही क्रान्ति की ज्वाला 
उठेगी और वह उसे भस्म कर देगी।* जॉन गुन्थर को तो भय है कि यह 
अधिनायक-तत्र सर्वेहारावगें का नही, सर्वहारावर्ग पर होनेवाला है।* 

प्राध्यापक गिन्‍्स बर्ग ने अपनी साइकोलॉजी आँव सोसाइटी” नामक 
पुस्तक मे लिखा है कि “किस प्रकार सत्ता का केन्द्रीकरण करनेवाला शासन 
एकतत्र सरकार का रूप धारण कर लेता है ।” आचाये विनोवा भावे का 
भी यही मत है, क्योकि सत्ता के केन्द्रीकरण मे, फिर वह राज्य समाजवादी 
हो या पूजीवादी, हिसा, दमन और सेना-बल तो होता ही है।* 


लोकतत्न ही एकमात्र विकल्प 


इसलिए ससार के सामने आज एकमात्र विकल्प है लोकतत्र । उसका 
उद्देश्य है, या हर हालत मे होना चाहिए---सुसगठित शासन में मानव के 


9 “एब्रीवाडीज पोंलिटिक्ल व्हाटिज व्हाटः--जी० बी० शॉ०, प्रृष्ठ ३४१ 
+ एड्स ऐंड मीन्स?, पृष्ठ ६३ 

3 इनसाइड यूरोप?, पृष्ठ ५७४ 

४ स्राज्य-शास्त्र! (हिन्दी), पृष्ठ २४-२४ 
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व्यक्तित्व का विकास । वह एक तरफ व्यक्ति को स्वतत्रता देता है, दूसरी 
तरफ उन्हे सावधान भी कर देता है कि व्यक्ति को अपने उचित अधिकारों 
का उपयोग करते हुए शासन और समाज के प्रति अपने कतंव्यों का पालन 
भी बराबर करते रहना है। लिकन ने प्रजातत्र की परिभाषा करते हुए 
उसे “जनता का, जनता द्वारा जनता के हित मे शासन” कहा था। गेटिस 
बर्ग मे कहे गये ये शब्द य्॑ पि पुराने पड गये है तथापि उनसे बडा अर्थ भरा 
पडा है। जैसा कि श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, “प्रजातत्र का 
आधार नैतिक और धामिक है। उसका अथ है भ्रातृभाव, एक-दूसरे के 
प्रति गहरा आदर। इसमे हमारी विजय या सफलता तभी सच्ची मानी 
जायगी जब दूसरो की सफलता से भी वह सहायक होगी ।* 
प्लेटो लोकतत्री संविधान को पसन्द नही करता था, क्योकि उसमे 

सत्ता के सूत्र ढीले और विलासी आादमियो के हाथो मे चले जाने की बहुत 
सभावना रहती है।* इसलिए बह ऐसे लोकतत्र के बजाय बुद्धिमान श्र 
तत्वज्ञानी राजा का एकतत्री राज्य अधिक पसन्द करता था। रूसो कहता 
था कि मनुष्य जबतक मनुष्य है, लोकतत्र कभी पूर्णतया निर्दोष हो ही नही 
सकता। “हा, मनृष्य जिस दिन देवता बन जायगा उस दिन भले ही वह 
सच्चा लोकतत्री शासन चला सकेगा ।? द. तकबिल अन्त मे इस नतीजे पर 
पहुचा कि लोकतंत्र मे शासन बिल्कुल सामान्य आदमियों के हाथो में 
चला जाता है। सर हेतरी मेन को भय था कि लोकप्रिय शासन मे प्रगति 
एकदम रुक जाती है। लेकी का कहना है कि प्रजातन्र में स्वतन्त्र रूप से 
विकास नही हो पाता--बार-वार रोडे अटकाये जाते है और विरोध होता 
रहता है। बिस्मार्क तो लोकतत्र को रोने-चिल्लानेवाले भावुको की मण्डली 
कहकर उसकी खिल्‍ली उडाता था । फ्रान्स के प्रसिद्ध ग्रन्थकार फॉक ने लोक- 
तत्र को अयोग्यो का पथ कहा है। तीत्शे की निगाह मे लोकतत्न “मनुष्य को 
पतन की ओर ले जानेवाला राजनैतिक सगठन” था | वॉल्टर लोकतत्न के 
विरुद्ध इसलिए था कि वह तो लोगो को निरा पशु समझता था, जिनके लिए 

१ “दि मोरल वेसिस आँब डेमोक्रे सी,? पृष्ठ १३ 
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घास, जुएयऔर आर की ही जरूरत होती है। हमारे युग के महान विचारक 
वर्नाड शो की राय मे लिकन की प्रजातत्र की परिभाषा एक शब्दाडबर से भरी 
हुई निकम्मी चीज है। वह लिखते है, “लोगो ने प्राय सरकारी कामो मे 
वाघा ही पहुचाई है । क्राति तक कर दी है। परन्तु कभी सही भ्रथों मे शासन 
नहीं चलाया ।/! 

फिर भी सच तो यह है कि लोकतत्र ही एक ऐसी पद्धति है, जो व्यक्ति 
भ्रौर राज्य के हितो मे समन्वय स्थापित कर सकती है। जैसे कि मैने 
प्रारम्भ से ही कह दिया है, शासन का कोई ऐसा सर्वोत्तम सविधान तो 
नही बनाया जा सकता, जो सबके लिए सदा सर्वकाल उपयोगी हो। फिर 
भी यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि अच्छे जीवन-यापन के लिए अनु- 
कूल परिस्थितिया लोकतत्र ही प्रदान कर सकता है। लॉड ब्राइस ने लिखा 
है---/समाज के अश्रग के रूप मे व्यक्तियों को सन्‍्तोष और साथ ही सारे 
समाज का भला--हित या कल्याण वही सभव है, जहा समाज के अ्रधिक- 
से-अधिक मनुष्य शासन मे समानता के आधार पर भाग ले सकते है ।”* 
फिर जैसा कि प्राध्यापक लेनाड्ड ने कहा है, “लोकतत्र निरा शासन का स्वरूप 
नही है। वह एक सामाजिक आदर्श है। हा, यह आदर्श जितना उच्च है, 
उसके अनुरूप उसके अमल मे कठिनाइयो का होना भी स्वाभाविक ही है ।”* 

लोकतत्र एक बडी बहुमुल्य वस्तु है, क्योकि उसमे मानव के प्रति आदर 
है। श्रीमती वेब ने लिखा है कि “राजनैतिक लोकतत्र मे सबसे चमत्कार- 
पूर्ण वस्तु यह है कि उसमे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की खूब गुजाइश 
है ।”* जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि “राष्ट्र के नेतिक कल्याण की दृष्टि 
से देखे तो लोकतत्र मे राष्ट्रीय चरित्र का जितना अच्छां और उच्च विकास 
होता है वैसा शासन के किसी भी दूसरे रूप मे नही होता ।” शैक्षणिक 
दृष्टि से भी लोकतन्न दूसरी पद्धतियो की अपेक्षा अधिक अच्छा सिद्ध होता 
है, क्योकि जैसा कि प्राध्यापक बन्से कहता है, “सबसे श्रच्छी शिक्षा झत्म- 
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शिक्षण मे ही है ।” देश मे राजनेतिक प्रतिभा कहा-कहा छिपी पडी है, इसे 
जितनी अच्छी तरह लोकतत्र खोजकर ले आता है, उतना दूसरी कोई 
पद्धति नही ला सकती । 

हां, यह भी स्वीकार करना होगा कि जीवन की कितनी ही अच्छी 
चीजो की भाति लोकततन्‍्त्र मे भी कितने ही दोष छिपे है, परन्तु आज वह 
कसौटी पर है । वह चौराहे पर खडा है। लोकतन्त्र की श्राज यह जो परीक्षा 
का--कसौटी का---समय उपस्थित हुआ है, उसका हम कुछ विस्तृत निरी- 
क्षण करे। 


लोकतन्‍्त्र चौराहे पर 


लोकतन्‍्त्र को निर्भय करने तथा युद्धो का सदा के लिए अन्त करने के 
लिए पहला महायुद्ध लडा गया था, परल्तु उस युद्ध के बाद ससार ने दु ख 
के साथ देखा कि उसका यह सोचना निरा भ्रम था। 
वर्साय की सन्धि ने शान्ति की स्थापना करने के बजाय दूसरे महायुद्ध 
के बीज बो दिये, जो पहले से भी श्रधिक सहारक था । लोकतन्‍्त्र को निर्भय 
करने के बजाय युद्धोत्तर ससार के सामने यह समस्या खडी हो गईं कि वह 
लोकतन्‍्त्र से जान कैसे छुडाये ? लोकतन्‍्त्र को ससार पर जोर-जबरदस्ती 
थोपने के प्रयत्नो ने यूरोप मे अधिनायक तन्‍त्रों (टोटेलिटेरियन रिजीम्स) 
को जन्म दिया श्यौर इन अधिनायक तन्‍्त्रो का मुकाबला करने के प्रयत्नो 
मे लोकतन्त्री सरकारो ने जान मे या अनजान में खुद अपने देशो से लोक- 
तन्‍त्र को निकाल बाहर कर दिया । श्रतलातिक चार्टर मे लिखा है कि ससार 
के हर देश को यह निश्चय करने का अधिकार है कि उसके यहा किस प्रकार 
की राज्य-पद्धति हो। प्रजाजनों के इस अ्रधिकार को स्थापित करने के 
लिए ही दूसरा महायुद्ध लडा गया था। परन्तु कहना होगा कि मित्र राष्ट्रो 
ते ससार को बहुत अधिक घोखा नही दिया। युद्ध के दौरान में ही श्रतला- 
तिक चार्टर को उन्होने वडे आराम के साथ उस अतल महासागर मे डुबो 
दिया, ताकि बाद मे सन्देह और श्ाइ्चय के लिए कोई गुजाइश ही नहीं 
रहे । हर जगह एक बडी “वी बना दी गई। 'वी' का मतलब है विजय । 
दूसरे महायुद्ध का एकमात्र उद्देश्य फिर 'विजय' बन गया। सान फ्रासिस्को 
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मे मित्र-राष्ट्रो की जो सभा हुई उसकी कारंवाही ने तो यह बताकर सबकी 
आखे और भी खोल दी कि अबसे ससार मे सर्वोपरि सत्ता सदा के लिए 
केवल तीन बडो के हाथो मे ही रहेगी । बेशक ये तीन बडे स्वतन्त्रता और 
लोकतनन्‍्त्र की बाते तो कहते ही रहते है और अपने पैरो के नीचे दबे देशो 
के निवासियों को धोखा देने के लिए स्वशासन और स्वतन्त्रता के बीचवाले 
सूक्ष्म भेद की वाते भी करते रहते है। जापान, जमेंनी भर इटली की 
निरकुश सत्ताए भी धूल मे मिला दी गई, परन्तु निरकुशता नगी होकर 
अब ससार मे इतनी निर्भवता के साथ नाच रही है, जितनी पहले कभी 
नही नाची थी। प्राध्यापक लास्की कहते है--“विजय स्वय एक पूर्णता 
नही, बल्कि उसका एक साधन मात्र है। उसने तो लोकतन्त्र को केवल एक 
मौका दिया है। वह यह भरोसा नही दिलाती कि इस मौके से अवश्य 
ही लाभ उठाया जायगा | और अब यह सिद्ध भी हो गया कि एक बार 
फिर मौका हाथ से निकल गया । बर्ना् शा ने कहा ही है कि परद्चिम मे 
कही लोकततन्‍्त्र नही है। वे तो पूजीपतियो के राज है और उनका रोम-रोम 
फासिस्ट है। उम्र मे सयुक्त-राज्य अमरीका इन सबमे छोटा और कुछ 
अधिक समभदार है, इसलिए वह प्रत्यक्ष साख्राज्य' की बाते नहीं 
करता, पर उसका अदृश्य साम्राज्य ससार मे 'चार स्वतन्त्रताओरो' के 
रूप मे अपने हाथ-पैर फैलाये बगैर नही रह सकता। सोवियत रूस इनमे 
सबसे भ्रधिक चालाक है। समाजवाद की रक्षा के नाम पर वह सारे ससार 
पर अपनी सत्ता फैलाने के लिए तुल गया है । इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के 
बाद भी लोकतन्‍त्र का भविष्य बहुत निराशायुकत और अ्रधका रमय है और 
यदि कही सयुक्त राष्ट्र-सघ टूट गया तो कुछ ही वर्षो मे ससार का सर्वे- 
ताश निश्चित है। डेली हेरल्ड' ब्रिटेन के सत्ताधारी दल का बडा प्रभाव- 
शाली यत्र है। उसने साफ लिखा है कि “ससार आखे खोलकर तीसरे युद्ध 
की ओर बढ रहा है। यदि हम इसी तरह बढते रहे तो हमे हिटलर के 
नाम को रोना पडेगा। उसके बहाने सही, मित्र-राष्ट्‌ एक तो हो गये थे ।” 
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पूंजीवादी लोकतंत्र 


परदिचिम में लोकतन्त्र को इस नाजुक हालत मे से क्यो गुजरना पड रहा 
है ? कारण स्पष्ट है। प्राध्यापक टॉनी के शब्दों मे कहे तो इस आथिक और 
राजनैतिक बीमारी की जड है हमारा लोभी-लालची वर्ग । पूजीपति लोग 
तभी तक मीठी-मीठी और चिकनी-चुपडी बाते करते है जबतक उनकी जेब 
को कोई नही छता । जनता के लिए वे सामाजिक सुधार और राजनैतिक 
स्वतन्त्रता की भी लम्बी-लम्बी बाते जरूर करेगे, परन्तु केवल एक शर्ते 
पर, श्रर्थात्‌ स्वतन्त्रता उनकी सत्ता को नही छुए। जब भी उन्हे ग्राशका- 
मात्र हो जाती है कि उनकी सत्ता खतरे मे है, वे तुरन्त अपना वह मखमली 
दस्ताना फेक देते है, जो अबतक उनके फौलादी घुसे को छिपाये हुए था। 
विशेषाधिकारवाले लोग तभी तक दूसरो के साथ भलमनसाहत के साथ पेश 
ग्राते है जबतक ये दूसरे उनका कहा मानते रहते है। परन्तु ज्योही वे देखते 
है कि उनका वैभव और विशेषाधिकार खतरे मे भ्रा गया है कि वे उसकी 
रक्षा के लिए श्रधिक-से-प्रधिक बल का प्रयोग करने मे कभी नही हिचकते, 
क्योकि फासिज्म भी तो ग्राखिर क्या है ? प्राध्यापक लास्‍्की के शब्दों मे--- 
'निकम्मे भूत की रक्षा के लिए हिंसा द्वारा भविष्य को केद करनेवाली 
विशेषाधिकारवाली शक्तियों का नाम है फासिज्म |” दूसरे शब्दो मे कहे 
तो लोकतन्‍्त्र के नाम पर शासन करनेवाला पूजीवाद जब अपनी जान 
बचाने के लिए नगा रूप धारण करके खडा हो जाता है तब वह फासिज्म 
कहलाता है। पृजीवाद और लोकतत्त्र तो स्वभावत एक-दूसरे के विरोधी 
है। पूजीवादी समाज मे तो मालिक के लाभ के लिए उत्पादन होता है, जहा 
लोकतन्‍्त्री समाज मे नागरिक अपनी राजनैतिक सत्ता के द्वारा राज्य की 
शक्ति का उपभोग समाज की सेवा के लिए करना चाहते है। पूजीवाद 
प्रजातन्‍त्र के साथ तभी तक रह सकता था जबतक उसने अपने हाथ-पैर 
नही फेलाये थे । पिछले महा युद्ध के बाद पूजीवाद के ह्वास का युग शुरू हो 
गया। चारो तरफ बेका री फल गई और हर जगह सम्पन्नता के बीच दरि- 
द्रता का भ्रजीब दृश्य खडा हो गया । श्रव अपनी माली हालत सुधारने के 


3 “हहेयर डू वी गो फ्रोम हीयर ?? 
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लिए लोगो ने अपनी राजनैतिक शक्ति का उपयोग शुरू किया, परन्तु यह तो 
मालिक वर्ग के स्वार्थों कोसी धी चुनौती थी। इसीको लेकर फासिस्ट, ताना 
शाही और सर्व-सत्ताधारी राज्य--टोटेलिटेरियनिज्म--का जन्म हुआ। 
जहा समाजवाद का खतरा बहुत अधिक था--जैसे कि इटली और जरमंनी 
“-वहा फासिज्म स्वरूप अधिक उग्र, आक्रामक और निरकुश बन गया । 

लोकतत्त्री देशो मे पूजीवाद को ऐसे खतरे का सामना नहीं करना 
पडा । इसलिए वह यहा के मुकाबले मे वहा अधिक शानन्‍्त और सहिष्णु रह 
सकता था, परन्तु जो समाज गरीबो और अमी रो के अलग-अलग वर्गो मे 
बट जाता है वहा लोकतन्त्र कभी चल ही नही सकता । “जबतक कोई राज्य 
ग्राथिक विषमता के आधार पर बने वर्गो का प्रतिनिधि होगा तबतक वह 
सदा उसी वर्ग का सेवक होगा, जो उत्पादन के साधनों का मालिक होगा या 
उसपर प्रभाव रखता होगा।”' इसलिए आज अर्थ के क्षेत्र मे जिन सिद्धान्तो 
को स्वयसिद्ध माना जाता है, उनमे जबतक बदल नही होगी तबतक 
वर्तमान समाज की प्रकृति और रूप मे भी कोई बडा फेर नही हो सकेगा 
और तबतक लोकततन्‍्त्र पूजीवाद का गुलाम ही बना रहेगा । तबतक अ्ख- 
बारो, धारा-सभाओ, प्रकाशन-सस्थाओ, शिक्षा-सस्थाग्रो तथा प्रचार के 
अन्य सव साधनो पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजीपति-वर्ग का ही प्रभुत्व 
रहेगा । वह सदा लोकतलन्‍्त्र का उपयोग अपने स्वार्थ-साधन के लिए ही करता 
रहेगा और वह नाममात्र का लोकतनन्‍्त्र वास्तव मे धनवानों का ही राज्य 
होगा। जैसा कि लॉड ब्राइस ने कहा है “धन-सत्ता लोकतन्‍्त्र का सबसे 
अधिक धोखेवाज और मीठा शत्रु है। यह दुश्मन भयकर इसलिए है कि 
वह बल से काम नही लेता, बल्कि गुप्त रूप से और मीठी-मीठी बाते बना- 
कर धोखा देता है, इसलिए आदमी भ्रनजान मे उससे धोखा खा जाता है।”” 
पुराने समय से, जब कि चुनाव-क्षेत्र बहुत छोटे और सुरक्षित-से थे, 
आजतक, जबकि वहुत सावधानी से प्रचार करना पडता है और अपने क्षेत्रो 
की वडी खुशामद और सभाल करनी पडती है, पूजीपतियो के लोकतत्र 
की प्रकृति मे कोई अन्तर नही पडा है । 
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लोकतन्त्र बनाम हुल्लडशाही 


आजकल के लोकतन्‍्त्रो मे धन-सत्ता के कारण जो बुराइया है, उनके 
अलावा चुनावो की वर्तमान पद्धति बडी दोषपूर्ण और बुरी है। चुनाव-द्षेत्र 
इतने बडे-बडे है कि उम्मीदवार मौर मतदाताओं के बीच व्यक्तिगत सपर्क 
जैसी चीज ही सम्भव नही रह गई है। इस कारण चुनाव-अभियान जरूरी 
हो जाते है, और इन भ्रभियानो मे क्या-क्या खराबिया है, इनसे हम सब खूब 
परिचित है। चुनाव की सभाओ का वर्णन बर्नाडे श्ञाँ ने बडे अनूठे ढग से 
किया है। वह लिखते है कि ये सभाए बडी निनन्‍्दनीय और घृणित होती है । 
इनमे समझदार झौर सही दिमाग के लोग भी इस बुरी तरह चीखते-चिल्लाते 
है कि एक निष्पक्ष आदमी वहा पहुच जाय और उनकी बाते सुने तो उसे तो 
यही लगे कि वह किसी पागलखाने और असाध्य मानसिक रोगियो के बीच 
पहुच गया है । 

श्री शा भ्रागे लिखते है---“ज्यो-ज्यो मेरी उम्र बढती जाती है त्यो- 
त्यो मुझे ये प्रदर्शन असह्य और मनुष्य की शान तथा नागरिक सभ्यता के 
लिए अत्यन्त लज्जाजनक मालूम होते जा रहे है। हर राष्ट्र की सरकार 
को इस प्रश्न पर बहुत गम्भी रता के साथ विचार करना चाहिए ।” इस 
प्रकार ये चुनाव-क्षेत्र इतने बडे होते है कि सही प्रतिनिधि का चुनाव करना 
बडा कठिन हो जाता है। गाधीजी ने कहा है, “वहा हमे प्रजातनन्‍्त्र और 
लोकशाही के स्थान पर हुल्लडशाही के ही दर्शन होते है ।” इसलिए सभ्य, 
योग्य और शान्त प्रकृति के लोग तो इन चुनावो के हुडदग से दूर ही रहना 
पसन्द करते है। तब स्वभावत ऐसे लोगो की बन आती है, जिन्हे भले-ब्रुरे 
और नीति-ग्रनीति की कोई परवा नही होती, जिनकी खाल मोटी होती 
है और जो रिश्वत, धौस और हर तरह के भले-बुरे साधनो से काम लेकर 
जिस-किसी तरह जीतना चाहते है । चुनावो मे खर्च भी इतना अधिक होता 
है कि साधारण आदमी उम्मीदवारी के लिए खडा रहने की हिम्मत ही 
नही कर सकता । इस कारण पूजीपतियो का मार्ग निष्कण्टक हो जाता है 
और अन्त मे वे ही शेष समाज पर शासन करते है। 


+ 'दि पालिटोकल मैड हाउस इन अमरीका ऐंड नियरर होम?, पृ० २५-२६ 
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फिर इन बडे-बडे क्षेत्रोवाली चुनाव-पद्धति मे काम केवल यन्त्रवत्‌ होता 
है। उसमे आनन्द नही आता । राजनैतिक दल अथवा उनके स्थानीय सग- 
ठन अपने उम्मीदवारों का चुनाव करने मे बडी सरझुती बरतते है और 
भ्रक्सर ऐसे उम्मीदवार खडे कर दिये जाते है, जिन्हे मतदाता स्वय जानते 
भी नही । इन चुनावों मे किसी भी दल को स्थानीय लोगो और कामों मे 
प्राय कोई दिलचस्पी नही होती, क्योकि शासन-कार्य तथा कानून बनाने 
में भी सत्ता का केन्द्रीकरण बहुत अधिक होता है। इसलिए तमाम लोक- 
तन्‍त्री देशों के मतदाता इन सब बातों से एकदम उदासीन हो गये है 
और जब भी चुनाव श्राते है, मतदाताओं को प्राय खीच-खीचकर ही 
वोट डलवाने के लिए ले जाया जाता है। सयुक्त राज्य अमरीका जैसे 
प्रगतिशील देश में भी जिन लोगो को वोट देने का अधिकार है, उनकी आराधी 
सख्या भी अपने इस अधिकार का उपयोग करने चुनाव-केन्द्रो पर नही 
जाती । जहा सिरो (मस्तिष्क) की नही, केवल हाथो की गिनती होती है 
झौर वोटो की भी केवल गिनती होती है, वोट देनेवाले कौन है, इसकी 
परवा ही नही की जाती, वहा स्वभावत बुद्धिमानों को कोई रुचि और 
उत्साह नही होगा । 


राजनंतिक दल श्रौर सगठन 


इन दिनो इतने राजनैतिक दल खडे हो गये है श्रौर इनके सगठन इतने 
व्यवस्थित है कि लोगो को स्वतत्र रूप से विचार करने के लिए कोई अव- 
काश ही नही रहने दिया जाता । एक आदमी किसी स्थान के लिए बहुत 
योग्य उम्मीदवार हो सकता है, परन्तु यदि वह दलो के नेताओ मे से किसी- 
का अपना आदमी नही है तो उसे टिकट मिलने की कोई आशा नही । 
दलो के उम्मीदवारो के लिए भी विधान-सभाओञओ्रो मे दल के सचेतको को 
बार-बार हिदायते जारी करनी पडती है। मेरा मतलव यह नही है कि 
वर्तमान दलीय पद्धति मे एक भी अच्छाई नही है। राष्ट्रीय महत्व के विषयो 
के बारे मे मतदाताओं को शिक्षित करने मे वे काफी उपयोगी है, परन्तु 
बात यह है कि आजकल के दल बहुत ठोस और सख्त हो गये है। 
श्री ए० आर ० लार्ड के गब्दो में, “दल-पद्धति मे एक प्रकार से यात्रिक जडता 
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था गई है। लोकमत को वह इस प्रकार बाट देती है कि सही-सही लोकमत 
क्या है, यह अनुमान लगाना बडा कठिन हो जाता है ।” एच० जी० वेल्स 
कहते है कि हमारी वर्तमान चुनाव-पद्धतिया प्रतिनिधि-शासन का मजाक- 
भर है। इसने अतलातिक महासागर के दोनों तरफ दलो के बडे-बडे बुद्धि- 
रहित और भ्रष्ट सगठन-यत्र खडे कर लिये है। विधान-सभाओं में जिस 
प्रकार से विवाद होता है वह बडा भूठा और अ्रवास्तविक होता है, 
क्योकि हरकोई जानता है किहर महत्व के विषय मे सभा का निर्णय दलो 
के मत-बल के अनुसार ही होगा। इसलिए आज की प्रतिनिधि-सभाए केवल 
विवाद के अखाड़े रह गई है। लोगो के दिलो मे उनके प्रति बड़ी तेजी से 
निरादर बढता जा रहा है। 


केन्द्रीकदरण 


युद्धों के खतरो से भरे हुए इस ससार में लोगो को आक्रमण का भय 
सदा बना रहता है श्र इसके फलस्वरूप सरकारे अपने हाथो मे अधिक-से- 
अधिक सत्ता लेती जा रही है। इस सत्ता के इस अत्यधिक केन्द्रीकरण मे 
लोकतत्न मृग-मरीचिका और महगा प्रदर्शन-मात्र रह गया है। विधान- 
सभाझ्रो का काम बढ गया है। इसके कारण कोई भी काम अच्छी तरह 
नही हो पाता । समय और शक्ति का अपव्यय तथा श्रकारण देरी बहुत हो 
जाती है। फिर इसमे प्रजातन्त्र के इस बुनियादी सिद्धान्त की भी रक्षा नही 
हो पाती कि “जिस विषय का सम्बन्ध सबसे हो, उसका निर्णय सब मिलकर 
करे।” 

सक्षेप मे, वर्तमान प्रजातन्त्र मे ये सारे दोष है। और भी कई झ्रासानी 
से गिनाये जा सकते है। भ्रभी तो इतना ही कहना काफी होगा कि झराज 
वह चौराहे पर खडा है। उसे जिन्दा तो रहना ही है, परन्तु वह जाय 
किधर ? 

गांधीजी का सार्गे 

इस सकट मे से वह कंसे पार हो,इसके लिए अनेक विचा रको ने अलग- 
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अलग मार्ग बताये है। श्री रैम्से म्योर ने अपनी पुस्तक 'इज डेमोक्रैसी ए 
फेल्योर मे इसके उपाय के रूप मे सुझाया है कि अब प्रजातन्त्र मे सिगल 
ट्रासफरेबल वोट के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति शुरू की जानी 
चाहिए। इस पद्धति मे यह अच्छाई है कि बहुत छोटी सस्थावाला दल 
चुनाव में बहुमत नही प्राप्त कर सकेगा और सदन मे देश के सब वर्गो को 
प्रतिनिधित्व मिल जायगा । इसके झलावा सदनों के कार्य-भार को हल्का 
करने के लिए म्योर ने सुझाया है कि सदन मे समिति-पद्धति शुरू कर दी 
जाय। ये सुझाव नि सन्देह व्यावहारिक है, परन्तु ये समस्या की केवल कोर 
को छूते हे । आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो अच्छा है, पर अकेला वही काफी 
नही। इसी प्रकार शासन और कानूतो के निर्माण मे सत्ता का जो केच्द्री- 
करण हो रहा है, उससे यह समिति-पद्धति देश को मुक्ति नही दिला सकेगी। 
लॉडं ब्राइस को तो केवल यह एक आशा है कि जैसे-जैसे मनुष्य-समाज का 
बौद्धिक और नैतिक विकास होता जायगा, उसकी सहानुभूति और कतेव्य- 
जागृति बढ़ेगी वैसे-वैसे सारी बुराइया अपने-आप धीरे-धीरे चली जायगी।' 
परन्तु केवल इस शुभ आशा के आधार पर हम नही रह सकते | वह प्रजा- 
तन्‍्त्र को इन दोषो से मुक्त नही कर सकेगा । समस्या जटिल है। इसके लिए 
कोई रचनात्मक और ठोस उपायो का अवलवन करना होगा। प्राध्यापक 
लास्की को श्राशा है कि आज जो सम्पन्नता के बीच विपन्नता की समस्या 
है, उसे यदि निहित स्वार्थों का राष्ट्रीयकरण करके हल कर लिया जाय तो 
प्रजातन्त्र शुद्ध और स्थायी भी हो सकता है। परन्तु क्या इस प्रकार सपत्ति 
का राष्ट्रीयकरण काफी होगा ? हम पहले देख ही चुके हैं कि रूस मे सपत्ति 
को राष्ट्र की सम्पत्ति बना देने पर किस प्रकार वहा , फौजी अ्रनुशासन 
झौर अधिनायक-तन्त्री सत्ता स्थापित हो गई है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स चाहते 
है कि अब शासन की कोई ऐसी पद्धति ढूढने की जरूरत है, जिसमे केन्द्रित 
राजसत्ता की कार्यक्षमता के साथ आथिक सयोजन भी हो और वह सास्‍्क्- 
तिक तथा राजनंतिक स्वतन्त्रता भी हो, जो कि केवल प्रजातन्त्र मे ही हो 
सकती है और इनका सम्पूर्ण समन्वय हो । परन्तु यह सुभाव तो बडा अ्रस्पष्ट 
२ 'ेमोक्रोसी अपड॒टोट?, पू- १०७ 
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है। एक सफल प्रजातन्त्री नेता मे क्या-क्या गुण होने चाहिए, इनकी एक 
लम्बी सूची पेश करते हुए चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति एडवर्ड बेन्स ने 
लिखा है---'ऐसे पुरुष के अन्दर अनेक गुणो का सुन्दर समन्वय हो, उच्च 
कोटि की अत प्रेरणा, सहजबुद्धि, सस्कार-शीलता, वैज्ञानिक की निष्पक्ष 
और शोधक बुद्धि हो । इसके साथ-साथ तुरन्त निर्णय करने तथा तत्परता 
के साथ अमल करने की शक्ति भी हो, सबल शरीर और नेतिक साहस भी 
उतना ही जरूरी है ।/! परन्तु ऐसे सर्वंगृण-सम्पन्त सुयोग्य नेता मिलते 
कहा है ? 

वर्ना गा का अपना एक मौलिक सुभाव है। उनकी राय यह है कि 
बालिग मताधिकार लोकतत्र को निष्प्राण कर देता है। 'टाइम एण्ड टाइड' 
के पिछले किसी श्रक मे वह लिखते है, “मै प्राणिशास्त्र की उस शाखा का 
विद्यार्थी हू, जिसे मानव-स्वभाव कहा जाता है। जिस ससार मे जनता की 
आवाज को बगावत की श्रावाज कहा जाता है और इक्कीस वर्ष से ऊपर के 
हर मनुष्य की राजनंतिक बुद्धि और चातुर्य अनन्त और कभी भूल न करने- 
वाला माना जाता है, कम-से-कम मेरे लिए तो वह सपने का ससार है। वह 
कभी नही था और मेरी बुद्धि कहती है कि न कभी होगा । इसलिए शा 
कहते है कि सबसे अच्छा झ्रादर्श तो यह है कि सुयोग्य और परखे हुए पुरुषो 
की परिषदे बनाई जाय । इनके कार्यो और निर्णयो की कडी-से-कडी आलो- 
चना करने का अधिकार और अनुभव के अनुसार समय-समय पर इन 
ग्रादमियो को बदलने का अधिकार भी जनता को हो |” शा कहते है कि 
लोकततन्त्र के भक्तो का काम यह है कि वे कोई कसौटी ढूढ निकाले, जिसकी 
मदद से वे जनता मे से अच्छे-से-प्रच्छे विधायकों को ढूृढ-ढूढकर उनकी एक 
सूची बना ले और इनमे से फिर अपने उम्मीदवार चुने । इस प्रकार शा 
सर्वेसत्ताधारी प्रजातन्त्र के माननेवाले है । इन महान्‌ नाटककार के प्रति 
सम्पूर्ण आदर प्रकट करते हुए क्या हम उनसे पूछे कि ऐसे अ्रतिमानवों की 
कसौटिया कया होंगी ” उन्हे कौन ढूढ निकालेगा ? जाहिर है कि स्वय ये 
महान्‌ विधायक खुद ही सामने आकर अपने-श्रापको समाज के उद्धारक 

) 'डेमोफ्रेसी डुडे एण्ड ठुमारो), ए० २१२ 
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और देवता कहकर पेश कर दिया करेगे। इस प्रकार अन्ततोगत्वा शॉ का 
सर्वंसत्ताधारी लोकतन्त्र लोकतन्त्र नही,सर्व-सत्ताधारी अधिनायक तन्‍त्र ही 
रह जायगा । 

फिर लोकतन्‍्त्र किस मार्ग पर चले ? मेरा जवाब है कि गाधीजी के 
बताये मार्ग पर चले। इसके दो बुनियादी सिद्धान्त है--अ्रहिसा और 
विकेन्द्रीकरण । इनपर हम कुछ विस्तार से चर्चा करे । 


आहसा 


महात्मा याधी की राय है कि लोकतन्‍्त्र की रक्षा अहिसा के द्वारा ही' 
हो सकती है, क्योकि जवतक वह हिसा का सहारा लेता रहेगा, वह गरीबो 
की रक्षा नही कर सकता और न उनका भला कर सकता । “लोकतत्त्र के 
बारे मे मेरी कल्पना यह है कि उसके अन्दर बलवान-से-बलवान के लिए जो 
ग्रवसर होते है वे कमजोर-से-कमजोर के लिए भी उपलब्ध हो। हिसा में 
यह कभी नही हो सकता ।”' “पद्चिम मे आज जो लोकतन्‍्त्र काम कर रहा 
है, वह नाजीवाद या फासिज्म का एक हलका-सा मिश्रण-मात्र है | बहुत-से- 
बहुत तो उसे नाजीवाद या फासिस्टवाद के सा म्राज्यवाद को छिपानेवाला 
आवरण मात्र कह सकते है ।” और “लोकतस्‍न्‍्त्र और हिसा साथ-साथ रह ही 
नही सकते । आज जो लोकतन्त्र का नाम धारण किये हुए राज्य है, उन्हे या 
तो ईमानदारी के साथ खुल्लमखुल्ला सर्व-सत्ताधारी वनना होगा या उन्हे 
सचमुच लोकततन्त्री ही बनना है तो हिम्मत करके अ्रहिंसा का अनुगामी 
बनना होगा ।' यदि ऐसा नही हुआ तो लोकतन्‍त्री शासन-पद्धति केवल 
काल्पनिक चीज वनी रहेगी । पूजीपति समाज तो शोषण की साक्षात प्रतिमा 
है, और शोषण-मात्र की आत्मा है हिसा। इसलिए शोषण को निर्मूल करने 
के लिए श्रहिसक समाज अथवा अ्रहिसक राज्य की स्थापना जरूरी है । निश्चय 
ही ऐसा समाज या राज्य आथिक समानता और स्वतन्त्रता के आधार 
पर ही कायम किया जा सकता है, क्योकि वर्गर आर्थिक न्याय के सच्चा 
राजनंतिक लोकतनन्‍्त्र सम्भव ही नही । 
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तो यह आथिक समानता और स्वतन्त्रता कैसे लाई जाय ? एक रास्ता 
वह है, जो सोवियत रूस ने अपनाया है, श्र्थात्‌ सारी सत्ता सर्वहारा-वर्ग 
के हाथ मे दे दी जाय और दूसरों की कमाई खानेवाले सभी लोगो को निर्म- 
मता से कुचल दिया जाय । सर्वहारा-वर्ग का जीवन भी इसमे इतने कठोर 
अनुशासन मे जकड़ दिया जाता है कि स्वतन्त्रता और लोकतलन्‍्त्र का कही 
अवशेष नही रह पाता । इस प्रकार बीमारी से बुरा उसका इलाज साबित 
होता है। जैसा कि बोरिज बृतकुस ने कहा है--- मनुष्य के व्यक्तित्व को 
खा जानेवाला हॉब्स का बताया राक्षस न तो पुराने राजाग्रो का राज था, 
न लोकतन्‍्त्र ही है। वह निवास करता है समाजवादी राज्य मे ।”” मैक्स 
ईस्टमन शुरू-शुरू मे सोवियत रूस का बडा प्रशसक रहा है, परन्तु बाद 
मे उसकी भी आखे खुल गई---“अ्रव मै इस नतीजे पर पहुचा हू कि जब 
एक सुसगठित अल्पसख्यक दल--सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधियों के नाम पर, 
रोम के वेभव की रक्षा के नाम पर, नॉडिक कौम की श्रेष्ठता के नाम पर 
या दूसरे किसी भी नाम पर हिसा के द्वारा सत्ता हथिया लेता है फिर वह 
सर्वताधारण जनता के साथ अपना सम्बन्ध किसी भी तरह बनाये रहे, वह 
निरकुश हो ही जाता है। उसकी सत्ता समाज के श्रग-ग्रग पर छा जाती 
है ।” ऐसे राज्य को आजकल लोग भले ही टोटेलिटेरियन स्टेट कहे, परन्तु 
उसमे अत्याचार के वे सभी तरीके है, जो कि काम मे लाये जा सकते है | यह 
अत्याचार भले ही युद्ध-प्रयत्त की सफलता और कार्यक्षमता के नाम पर 
किया जाय, वह मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतन्त्र और स्वाभाविक विकास का 
तो गला घोट ही देता है। जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, “हमे 
नही भूलना चाहिए कि राज्य का मूल्य अन्ततोगत्वा उसके निवासियों की 
जीवन की स्थिति पर ही निर्भर करेगा। जो राज्य अपनी जनता को 
दबाकर छोटा बना देता है, इस उद्देश्य से भी कि किसी भी अच्छे काम मे वे 
चुपचाप उसका साथ देते रहे, वह भ्रन्त मे पायगा कि ऐसे लोगो की मदद से 
वह कोई भी बडा काम नही कर सकेगा ।” इसलिए यह श्रत्यन्त जरूरी है 

१ 'इकोलामिक प्लेनिंग इन सोवियत रशा?, पृ० ७६ 
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कि लोकतन्‍्त्र का विकास अहिसा की पद्धति से ही हो । 
विकेद्रीकरण 

तब अहिसक लोकतत्त्र का शास्त्र क्या है ? वह है विकेन्द्रीकरण | 
हिसा अनिवार्य रूप से केन्द्रीकरण की तरफ ही ले जाती है। अहिंसा की 
आत्मा है विकेन्द्रीकरण । गाधीजी हमेशा इस प्रकार आर्थिक और राज- 
नैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर देते रहे है, जो न्यूनाधिक पररिमाण मे 
स्वावलम्बी और स्वशासित हमारी ग्राम-पचायतो के रूप मे इस देश मे रहा 
है। वे इन सस्थाओ को अहिसक सगठनो के नमूने मानते है। उन्होने यह 
कभा नही कहा कि इस प्राचीन पचायत-प्रथा को फिर उसी रूप मे पुनर्जीवित 
किया जाय । आज की बदली हुई परिस्थितियो के अनुरूप उनमे जरूरी फेर- 
बदल अवश्य ही करने होगे । फिर वे भी पूरी तरह निर्दोष थी, ऐसी बात भी 
नही है। परन्तु यह तो मानना ही होगा कि विकेन्द्रित ग्र्थ-व्यवस्था और स्वा- 
यत्त शासन के रूप मे उनमे एक आदर्श श्राथिक और राजनैतिक सगठन के 
बीज जरूर थे। इसलिए गाधीजी की यह निश्चित राय है कि भारत का भावी 
विधान मुख्यतः इन ग्राम-पचायतो के आधार पर ही बनाया जाय, 'क्योकि 
स्थानाय शासन मे वे स्वतन्त्र है। आथ्िक दृष्टि से भी स्वाश्रयी होती है। 
वे एक-दूसरे से कटी हुई नही, सुसम्बद्ध है। उनमे सीधा-सच्चा प्रजातन्त्र है। 
ग्रामोद्योगो पर आधारित अहिसक ग्रामीण अथे-व्यवस्था है और अपने क्षेत्र 
के सब मनुष्य आपस में एक-दूसरे से पूरी तरह परिचित होते है । गाधीजी 
कहते है, “राज्य वह सबसे अच्छा है, जहा शासन कम-से-कम होता है।”' 

राजनैतिक सत्ता को इस प्रकार विकेन्द्रित करके छोटी-छोटी इकाइयो 
मे बाटने की बात पर केवल गाधीजी ही धुन नही देते है, पश्चिम के 
अधिकाश प्रगतिशील विचा रक भी भ्रव इसी नतीजे पर पहुच रहे है । प्लूरा- 
लिस्ट,गिल्ड सोशलिस्ट,सिंडिकलिस्ट और अनाकिस्ट सभी प्रजातत्र मे सत्ता 
के विभाजन को तो आवश्यक ही मानते है। वे चाहते है कि यह विभाजन 
काम के आधार पर हो । आर्थिक औौर राजनंतिक क्षेत्र मे अत्यधिक केन्द्रित 
सत्ता को सब बुरा मानते है। प्राध्यापक जोड कहते है, “यदि आप चाहते 
. है कि सामाजिक कार्य भे जनता की श्रद्धा हो तो राज्य को विभाजित करके 
..._१ हरिजन! २५-८-३ ६४० 
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उसके कामो का बटवारा करना ही होगा ।” हर मत्ृष्य के लिए यह अन- 
कलता होनी चाहिए कि अनेक छोटी-छोटी सस्थाओ से उसका सम्बन्ध रहे 
ती उत्पादन, प्रशासन-सम्बन्धी विविध काम करती हो, उनमे काम करते 
हुए उसे एक बार फिर यह भान होने लगेगा कि वह निरथ्थक नहीं है। 
उसका भी कुछ महत्व है और यह कि वह समाज के लिए सचमुच कुछ 
कर रहा है।” तो इसका अ्रर्थ यह होगा कि सरकार के यन्त्र का आकार 
छोटा करना होगा । अच्छी प्रकार से उसे चलाया जा सके, इस हेतु से उसे 
स्थानीय रूप देना होगा । इससे अपनी राजनैतिक हलचलो का परिणाम 
लोग स्वय देख सकेंगे श्रौर उन्हे विश्वास हो जायगा कि जहा स्वशासन काम 
करता है, समाज पर उसका प्रत्यक्ष असर पड़ता है, वयोकि समाज भी तो 
आखिर वे ही है।' प्राध्यापक कौल कहते है, “लोकतन्‍्त्र केन्द्रीकरण के 
विरुद्ध है, क्योकि वह एक भावना है, जो तुरन्त और वही प्रकट होना 
चाहती है। जब-जब भी समाज को अपनी इच्छा प्रकट करने की जरूरत 
महसूस हो, उसे इसका अवसर मिलना ही चाहिए। “उसे एक बडे प्रवाह 
के रूप मे एकत्र करने और मोडने का प्रयत्न करने से उसकी अपनी स्वाभा- 
विक प्रेरणा मारी जाती है।” अपनी पुस्तक 'फेबियन सोशलिज्म' में 
प्राध्यापक कौल आझागे लिखते है--“यदि हम चाहते है कि अधिक-से-अधिक 
सत्री-पुरुपो मे राजनतिक चेतना जागे, वे हर चीज को समझने लगे और 
कुछ करने भी लगे तो हमे उसे कार्यकर्ताओ--मजदूरों की छोटी-छोटी 
इकाइयो--मे बाट देना चाहिए ।” प्राध्यापक आल्डस हकक्‍्सले लिखते है--- 
“अच्छी समाज-व्यवस्था की ओर जाना है तो उसका मार्ग लोकतन्त्र और 
उत्तरदायी स्वशासन ही है।” सत्ता के केन्द्रीकरण का अर्थ है व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता का कम किया जाना और जनता पर फौजी अनुशासन का 
अधिकाधिक लादा जाना। अवतक जहापर लोकतन्‍त्री शासन रहा है, वहा 
भी यह होने लगता है। हम कभी-कभी भूल जाते है कि आखिर लोकत्त्त्र 
मनुष्य के लिए है, लोकतन्त्र के लिए मनष्य नही । लोकतन्त्र तो एक साध्य 
का साधन-मात्र है। इसलिए मनृष्य समाज की सामाजिक और मानसिक 
१ भाइने पॉलिटिकल थ्योरीः, पृ० १२५०-२१ 
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आवश्यकताओ के अनुकूल उसे अपने अन्दर फेर-बदल करते रहना चाहिए। 
आधुनिक समाज-शास्त्र का यह सिद्धात है कि “छोटी-छोटी इकाइयो मे 
मनुष्य सवसे अधिक सुखी होता है।”' राय-लेन्डे आगे लिखते है कि 
“यदि हम इस 'मानव-तत्त्व' की उपेक्षा करेगे और छोटे-छोटे शातिप्रिय सघ 
नही बनावेगे तो नये ससार की रचना करनेवाली हमारी तमाम बडी-बडी 
योजनाएं चर-चूर हो जायगी ।” कार्ल मानहीम कहता है, “जहा सामा- 
जिक स्नेह-बन्धन नही होते वहा मनुष्य जी ही नही सकता--जैसे कि 
आरइस्टर कीडा बगैर सीप के नही जी सकता ।” प्राध्यापक गिन्सबर्ग के 
शब्दों मे वर्ग-भावना मनुष्यो को निकट लाती है और उनमे पारस्परिक 
वन्धु-भाव निर्माण करती है । सच्चा लोकतन्‍्त्र वही श्रच्छी तरह से काम कर 
सकता है, जहा इस प्रकार स्नेह की भावना और पारस्परिक वफादारी होती 
है। परन्तु आज के लोकतन्त्रो मे सत्ता का केन्द्रीकरण इतना बढ गया है कि 
वहा ये भावनाए पैदा हो ही नही सकती । इसीलिए तो प्राध्यापक ऐडम्स 
आधुनिक प्रतिनिधित्व राज्यों के दोषो का विश्लेषण करने के बाद हमे 
“बुराई की जड की तरफ ले जाते है” और कहते है कि “हमे साहस के 
साथ विकेन्द्रीकरण का अवलम्बन करके सत्ता को बाटना चाहिए। प्राध्या- 
पक लॉस्की विकेन्द्रीकरण की सलाह इसलिए देते है कि जहा अत्यधिक 
केनद्रीकरण होता है, “वहा नीचेवालो को केवल आज्ञापालन करना पडता 
है। और केवल श्राज्ञापालन के वातावरण मे स्वतन्त्र सर्जन हो ही नही 
सकता । वहा मनुष्य यन्त्रवत, निष्प्राण और जड बन जाता है, क्योकि 
केन्द्रीकरण मे तो टकसाली समानता होती है। वहा देश-काल का भान तो 

होगा नही ।”? विख्यात समाज-शास्त्री लेविस ममफोड्ड की सिफारिश है 
कि “देहात मे छोटी-छोटी सतुलित इकाइया हो ।” इन इकाइयो में स्वशा- 
सन का अधिक-से-अधिक अ्रवसर मिल सकता है। तब ये सच्चे और प्राणवान 
प्रजातन्त्र को लानेवाली प्रशिक्षण देनेवाली शालाए बन जाती है। नौकर- 
शाही मनोवृत्ति को दूर करनेवाली ये रामबाण श्रौषधिया होगी । स्थानीय 

१ दि फ्यूचर अवि टकोनामिक सोसाइटी?--राय स्लेंडे, प्र० २५१ 

२ माडने स्टेटः, पृ० २३५ 

3 “एन इन्ट्रोडकशन टु पालिटिक्स?, पृ० ५३ 
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प्रश्नों की वहा सबको जानकारी होगी । इसलिए उनपर चर्चा करके उनके 
सही हल ढूढने मे बडी मदद मिल सकेगी । लाडे ब्राइस कहते है, “प्रजातन्त्र 
का जन्म प्रारम्भ में इन छोटे-छोटे समाजो में ही हुआ। प्रजातन्त्र के 
साहित्यकारों और पैगम्बरो ने इसके सिद्धातो को यही से पाया । जनता 
की इच्छा का स्थानीय शासन पर किस प्रकार असर पडता है, इसका 
अध्ययन यही किया गया, क्योकि वहा जो-जो भी प्रइन विचारार्थ पेश होते 
थे उन सबको वे जानते थे ।”' गावो मे और छोटे-छोटे समाजो में स्थानीय 
शासन के लाभो का वर्णन करते हुए डॉ० बेनी प्रसाद लिखते है 

“स्वशासन की आदर्श इकाई वह छोटा-सा समाज होगा, जहा हर 
आदमी दूसरो को जानता है। जैसा कि श्ररस्तू ने कहा है, वहा सब एक-दूसरे 
के चरित्र से परिचित होते है । गावो मे या छोटे-छोटे कस्बो मे या ऐसे ही 
समाजो के स्वायत्त शासन मे सीधे प्रजातन्त्र के सब लाभ श्रापको दिखाई दे 
सकते है | वहा नागरिको मे आपको स्वदेश-प्रेम मिलेगा, जो आदमी को 
आपने स्वार्थ से ऊपर उठा देता है, उसमे सहयोग की आदते पैदा करता है 
और ऐसे करोडो लोगो को शासन-प्रबन्ध का प्रशिक्षण देता रहता है तथा 
जटिल सवालो के बारे मे विचार करके निर्णय करने की शक्ति प्रदान कर 
देता है। ऐसा अवसर उनको अन्यथा मिल ही नही सकता, क्योकि बडी- 
बडी प्रतिनिधि-सभाग्रों के सदस्य चुने जाने की या दूर की राजधानियो में 
बडी नौकरी पाने की वे श्राशा ही नही कर सकते | कस्बो और जिलो की 
स्वायत्त शासन-सस्थाए केन्द्रीय धारा-स भाग्रो और शासन का काम काफी 
हलका कर देती है। आजकल के बडे-बडे राज्यो में चुनाव-क्षेत्र बहुत बडे 
होते है। साधारण आदमी तो उनमे खो ही जाता है परन्तु यह छोटी-छोटी 
इकाइयोवाली पद्धति मनुष्य को खो जाने से बचा लेती है। ये चुनाव-क्षेत् 
मनुष्य के दिल में एक प्रकार का भय अथवा ऐसी तुच्छता का भाव पैदा कर 
देते है जैसा कि विशाल प्राकृतिक शक्तियो के सामने मनुष्य अनुभव करता 
है। इससे सारे समाज में जो देवाधीनता उत्पन्न हो जाती है, उसका ये 
स्वायत्त-सस्थाए बहुत अश्रच्छा इलाज है। 

3 'आइने डेमोक् सीजः भाग-२, पु० ४८६ 

दि डेमोक्र टिक प्रोसेस”, एृ० २४१--५० 


श्श्द गाधीवादी सयोजन के सिद्धात 


यूनान के नगर-राज्य 


यूरोप में यूनान के नगर राज्यो मे पूरा स्वायत्त-शासन था। सपूर्ण 
राजनेतिक सत्ता नगर के नागरिको के हाथो मे थी । लॉ ब्राइस लिखते 
है, “यह सस्था ससद, सरकार, धारा-सभा, न्यायदाता श्रौर देश मे शासन 
करनेवाली सबकुछ स्वय थी।” लोग नित्य एक-दूसरे के सपक में ग्राते 
रहते थे । इसलिए भ्रलग से किसी सगठित राजन तिक दल की जरूरत ही 
नही होती थी | फिर आज की भाति घुशाधार चुनाव-प्रचार की भी जरूरत 
नही होती थी, क्योकि मतदाता इतने थोडे होते थे कि उनकी सभा मे एक 
आदमी की आवाज अ्रच्छी तरह सुनी जा सकती थी और नेतृत्त्व या किसी 
अधिकारवाले पद के लिए जो भी उम्मीदवार होता उसके बारे मे अपनी 
निजी जानकारी के आधार पर लोग अनुकूल या प्रतिकूल राय दे सकते थे। 
ये नगर-राज्य छोटे-छोटे ही होते थे, क्योकि ऐसे राज्यो मे ही सार्वजनिक 
जीवन सम्भव था। प्लेटो की राय मे आदर्श राज्य वह था, जो व्यक्ति के 
शरीर से अधिक-से-अधिक समानता रखता हो । यदि शरीर के किसी अ्रग 
मे दर्द है तो सारे शरीर को पीडा होती है। ऐसी आदर्श सह-अनुभूति छोटे 
समाज मे ही सभव है। यूनानियो के लिए तो नगर एक प्रकार का सह- 
जीवन था। जैसा कि श्ररस्तू कहता था, “उसका सविधान एक कानूनी रचना 
के बजाय प्रत्यक्ष एक जीवन-पद्धति थी ।” 

मेरा मतलब यह नही है कि यूनान के राज्य सब तरह से परिपूर्ण थे । 
उनमे भी कुछ कमिया जरूर थी । उदाहरण के लिए उनकी गुलाम-प्रथा को 
कौन अच्छी कहेगा ? परन्तु हमे स्वीकार करना पडेगा कि उनका और 
खासतौर पर एथेन्स का मेल-जोलभरा और शान्त सह-जीवन सारे यूरोप के 
चितन और सस्क्ृति का महान शक्तिशाली उद्गम-स्थान बन गया। जैसा 
कि प्राध्यापक डेलाइसल वन्स कहते है, 'एथेन्स का जीवन और स्वाधीनता 
बडे निर्माणकारी थे। उन्होने कितनी ही चीजो को जन्म दिया है। सच तो 
यह है कि एथेन्स का इतिहास कलाकारो, कवियो और तत्त्वज्ञानियो के जीवन 
का इतिहास रहा है। ऐसा किसी दूसरे नगर के बारे मे हम नही कह सकते । 
थोडे समय मे स्थापत्य-कला, मूर्ति-कला, नाटक और तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी 
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ऐसी कृतिया कोई भी जाति संसार को प्रदान नही कर सकी है।”' 
भारत के ग्रामीण प्रजातन्त्र 


झद्योगिक ऋान्ति से पहले यूरोप के वहुत-से देशो के गांवो मे स्वायत्त- 
शासन प्रचलित था। प्रिन्स क्रोपाटकिन ने अपनी 'म्यूचुअल एड' नामक पुस्तक 
मे इन ग्रामीण समाजो का काफी अच्छा वर्णन किया है। चीन और जापान 
भी इन विकेद्वित आमीण सस्थाओ के पुराने-से-पुराने घर रहे है, परन्तु 
स्वायत्त स्थानीय शासन की इस ग्रामीण सस्था का “विकास ससार में सबसे 
पहले भारत ने ही किया और अधिक-से-अधिक समय तक उसने इसकी 
रक्षा भी की है।* 

सच तो यह है कि वैदिक काल से भारत मे गाव शासन की इकाई 
माने जाते रहे है । ग्राम के नेता को ग्रामणी कहा जाता था। इसका ऋग्वेद 
मे(१०. ६२ ११, १०७.५) उल्लेख है। जातको मे भी ग्राम-सभाओो का 
उल्लेख पाया जाता है। व्यापारियो के सघो को श्रेणी कहा जाता था। 
“वेदो के बाद के समय में भी ग्राम राजनेतिक शासन की इकाई माना जाता 
रहा है । विष्णु पुराण और मनुस्मृति मे शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम 
ही मानी गई है। धर्मं-सूत्रो और धर्म-शास्त्रो मे भी गण और पूग का 
उल्लेख बार-बार आया है। ये दोनो शब्द क्रभश ग्राम-सभा और नगर 
सभाश्रो के पर्याय प्रतीत होते है। श्रसख्य शिलालेखो, ताम्रपत्नो आदि के 
रूप मे पुरातत्व साहित्य मे भी स्थानीय स्वायत्त सस्था-प्रणाली के अस्तित्व 
के प्रमाण मिलते है । 

भारत मे यह ग्राम-पचायतो की प्रथा हिन्दू शासन-काल, मुस्लिम 
शासन-काल और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन से पूर्व पेशवाओं के काल 
तक पूरी तरह काम कर रही थी। राजवशो और साम्राज्यो के उत्थान- 
पतनो का उनपर कोई असर नही हुआ । इन छोटी-छोटी स्वशासित स्थानीय 
सस्थाओ ने उन दिनो मे कछुए की ढाल की भाति समाज की रक्षा की । 


१ 'पलिटिकल आइडियल्सःर, ए० ४१ 
+ “दि इकनमिक हिस्टरी अवि इण्डियाः--आर सी. दत्त 
3 'कारपोरेट लाइफ इन एन्शियेन्ट इणिडयाः--आर सी मजूमदार, पृ० १४१ 
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जब चारो तरफ राजनैतिक उथल-पुथल मचती और अस्थिरता छा जाती 
तब समाज इन सस्थाओ के सरक्षण मे अपनी राष्ट्रीय सस्क्ृति की रक्षा 
करता हुआ शान्ति से रह सकता था ।' राजा इन पचायतो से केवल जमीन 
का लगान और राज्य-कर वसूल कर लिया करते और तमाम स्थानीय बातो 
के प्रबन्ध मे ये सस्थाए स्वतन्त्र होती थी । सर जा वर्डवुड ने लिखा है-- 
“भारत जितनी धामिक और राजनेतिक क्रान्तियो मे से गुजरा है उतना 
ससार का कोई देश नही गुजरा है। परत्तु इन सवके बीच ग्राम-पचायते 
अपनी पूरी शक्ति से काम करती रही है। जमीन के मार्ग से सीथियन, 
ग्रीक, सारसेन,अफगान,मुगल और मराठो ने आकर अपने राज्य यहा कायम 
किये। इसी प्रकार समुद्र के मार्ग से पुर्तगीज, डच, अगरेज, फ्रासीसी और 
डेन एक के बाद एक आये और उन्होने भी अपने राज यहा कायम किये । 
परन्तु इनके आने-जाने का इन पचायतो के कार्य पर कोई भ्रसर नही हुआ। 
समुद्र मे आनेवाले ज्वार-भाटे से अ्रप्रभावित चट्टानो की तरह वे अविचलित 
रही । 7२ 

परन्तु विधि की इच्छा कुछ और ही थी। ईस्ट इडिया कम्पनी के भ्रति 
और विवेकशुन्य लालच ने इन ग्राम-पचायतो को धीरे-घीरे तोड दिया। 
पूरे गावो से इकट्ठा लगान लेने के स्थान पर उसने रैयतवारी---हर किसान 
से लगान लेने की पद्धति---विचारपूर्वक जारी कर दी। पचायत-प्रथा पर 
यह वजाघात था। इसके साथ-साथ न्‍्यायदान और शासन-प्रबन्ध से सम्ब- 
न्धित सारे अधिकार भी पचायतो से छीन लिये गए। फलत पचायते पूरी 
तरह निष्प्राण कर दी गई । 

सर हेनरी मेन ने भ्रपनी पुस्तक 'विलेज कम्यूनिटीज इन दि ईस्ट ऐड 
दि वेस्ट' मे लिखा है---“भारत की ग्राम-पचायते मृत नही, जीवित सस्थाए 
थी ।” वेडन पॉवेल ने 'इडियन विलेज कम्यूनिटी' मे इनका विस्तृत विवरण 
दिया है। प्राध्यापक अलतेकर ने 'हिस्द्री आँव विलेज कम्यूनिटीज इन 
वेस्टर्न इडिया' पुस्तक मे हमारी पचायतो की कार्यपद्धति का कीमती विव- 
रण है । परन्तु इस विपय का सबसे उत्तम ग्रन्थ तो डॉ०राधाकुमुद मुकर्जी 


१ “लोकल गवर्भट श्न एन्शियेन्ट इस्डिया?--राधाकुमुद मुकर्नी, पु० १० 
+ “इण्डर्ट्रियल आद स आँव डण्डिया?, पू० ३२० 
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का 'डेमोक्रैसीज आ्रॉव दि ईस्ट कहा जायगा। 

भारत के इन ग्रामीण गणतन्त्रो के सगठन का सविस्तर वर्णन करना 
इस पुस्तक में सम्भव नही । मै तो केवल इतना ही कहूगा कि स्वायत्त शासन 
की इस ग्रामीण सस्था का विनाश ब्रिटिश शासन के बुरे-से-बुरे कामो मे से 
एक है। अ्गरेजो ने यहा अपने ढग का स्वायत्त शासन स्थापित करने का 
यत्न जरूर किया है, परन्तु वह चीज विदेशी है,भा रतीय नही । इसी कारण 
वह बुरी तरह असफल रही। जैसा कि डॉ० ऐनी वेसेन्ट ने लिखा है, “अ्रधि- 
कारी पुराने नामो को रहने देते है, परन्तु पुरानी पचायतो' का चुनाव तो 
स्वयं गावो के गृहस्थ करते थे और पचायते गाव की जनता के प्रति जिम्मे- 
दार थी । परन्तु इन नई पचायतो के पच तो सरकारी अ्रधिकारियो के प्रति 
जिम्मेदार होते है। पहले की तरह लोगो के प्रति नही। भ्रब तो इन अफसरों 
को खुश रखना इनके लिए अधिक लाभदायक होता है ।* 

हम मानते है कि प्राचीन ग्राम-पचायते एकदम निर्दोष नही थी, फिर 
भी स्वायत्त शासन और सच्चे प्रजातन्त्र की दिशा मे वह एक अनूठा प्रयोग 
था। आजकल जो एक ही स्थान पर सत्ता का शअ्रत्यधिक केन्द्रीकरण हो 
गया है, उसके कारण नीचे सामाजिक जीवन नाम की वस्तु ही नही रह 
गई है और इससे वहा का राजनंतिक जीवन निष्फल और यन्त्रवत जड 
बन गया है | फिर व्यक्ति और समाज अथवा राज्य के हित कदम-पर-कदम 
टकराने लग गये है। लेकिन भारत की पचायत-पद्धति मे इन परस्पर-विरोधी 
हितो मे सफलतापूर्वक समरसता प्रदान कर दी गई और स्थानीय सामा- 
जिक तथा राजनेतिक जीवन को मानवीय और निर्माणकारी बना दिया 
गया । जैसाकि आचार्य विनोबा भावे ने लिया है, “इन ग्राम-सभाओरो मे 
हर झादमी अपने मन का राजा था और फिर भी अपने अन्य ग्राम-भाइयो के 
साथ वह अटूट वन्धन में बधा हुआ था ।”” इसमे जहा हर व्यक्ति को 
अपना पूरा विकास करने की स्वतन्त्रता थी वहा वह इस छोटे-से राज्य का 





१ “दि पालिटिकल इन्स्टिटयूशन्स एण्ड थ्योरीज आव दि हिंदूज” में डा० वी. के. 
सरकार ने लिखा है कि मध्ययुग में ग्राम-सभाओं को '५चायतें? कहा जाता था । 
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एक जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य भी होता था। ग्राम-पचायतो में राज- 
नेतिक सत्ता का जो विकेन्द्रीकरण होता था, वह स्वभावत पश्चिम के 
विकेन्द्रीकरण और सत्ता के विभाजन से बिल्कुल दूसरी प्रकार का था। 
भारतीय विकेन्द्रीकरण मे काम का तथा प्रदेश की बात का भी ख्याल होता 
था, जिससे समाज मे सन्‍्तोष और राजनेतिक जीवन मे प्रेरणा बनी रहती 
थी। 

भारत की प्राचीन ग्राम-पचायते उन बहुत-से दोषो से भी मुक्त होती 
थी, जो आधुनिक प्रजातन्त्री सरकारो मे पाये जाते है । आथिक प्रइन पैदा 
ही नही हो पाया था। इसलिए रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए वहा 
लगभग कोई गुजाइश नही थी। सगठित और आक्रामक पूजीवाद भी पैदा 
नही हुआ था, इसलिए इस लोकततन्‍्त्र के उसका गुलाम बन जाने का खतरा 
भी पैदा नही हुआ था। चुनाव-स्षेत्र छोटे-छोटेथे । इसलिए चुनाव प्राय सर्वे- 
सम्मति से और बडी स्वाभाविकता से हो जाते थे। गाव के जिन बडे-बूढो 
के प्रति सबके हृदय मे आदर होता, वे बिना किसी परेशानी के बडी आसानी 
से चुन लिये जाते थे और प्रचार मे एक पाई भी खर्च करने की जरूरत 
नही होती थी। विकेन्द्रीकरण अत्यत व्यापक होने के कारण और शासन 
स्थानीय होने के कारण ग्राम-सभागआओ मे काम की भीड भी अधिक नही होती 
थी । इस प्रकार भारत की वह प्रजातन्‍्त्री पद्धति, प्रत्यक्ष कार्यक्रम, भावा- 
त्मक, सफल और अहिंसक थी, जबकि आधुनिक लोकतन्‍्त्र अधिकाश से 
अप्रत्यक्ष, प्रेरणाहीन, अभावात्मक, निष्फल और हिसक है । इसलिए यह 
उचित होगा कि हम अपनी देशी सस्थाझ्ो को ही पुनर्जीवित करे और उन्ही- 
को स्वराज्य की शासन-पद्धति का आधार बनावे । डॉ० राधाकमल मुकर्जी ने 
ठीक ही कहा है कि पश्चिम की राजनैतिक पद्धतियो की नकल करने की 
अपेक्षा भारतीय पद्धति का विकेन्द्रित लोकतन्त्र न केवल हमारे लिए अधिक 
अनुकूल और जीवनदायी सिद्ध होगा, वल्कि वह मानव-जाति के इतिहास 
में एक मुल्यवान देन होगी, जो आज पश्चिम की श्राक्रामक सत्ताओ के भर 
वडे-बडे साम्राज्यो की विचित्र और उलझत-भरी हरकतो से परेशान है।” 
डॉ० मुकर्जी आगे लिखते है 

“भारतीय पद्धति समाज के लिए एक नये प्रकार के राजनैतिक यन्त्र का 
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आधार बन जायगी, जो विभिन्‍न स्थानीय कार्यकारी दलो से अ्रपना मेल बैठा 
लेगी और फिर वर्तमान ससद-पद्धति अथवा रोमानो-ट्यूटॉनिक जासन-पद्धति 
की अपेक्षा अधिक सतोष-जनक गासन-यन्त्र ससार को प्रदान कर सकेगी । 
यह सामाजिक और राजनैतिक प्रयोगो का युग है। अ्रत पूर्वी एशिया की 
जातीय और समन्वयात्मक सहज बुद्धि के आधार पर की गईं रचना इस युग 
के इन प्रयोगो के लिए सचमुच बडी समृद्ध और मूल्यवान सामग्री प्रदान 
करेगी। आवश्यकता इस वात की है कि एशियावासियो का यह वर्तमान 
चौद्धिक और नैतिक प्रयास मात्र जारी रहे। आज तो यन्त्र के समान जड़ 
और शोषण करनेवाले शासनतनन्‍्त्र के सस्थागत नियमो मे मानवता बदी 
पडी हुई है। आज सबसे अधिक जरूरत इस वात की है कि किसी नये 
सिद्धान्त के आधार पर शासन-विधान बनाये जाय, जिससे मनुष्य भौर 
उसके सम्वन्धों को नये स्वाभाविक और लचीले दलो की तरफ मोडा जाये 
ताकि वह अपनी बुद्धि और गुणो को अधिक मुक्त रूप से प्रकट कर सके।* 


विकेन्द्रीकरण का श्रथशास्त्र 


ग्रामीण समाजवाद में बहुत लाभ है, परन्तु देश को छोटे-छोटे विके- 
न्द्रित सहकारी मडलो मे सगठित करने मे भी सम्पत्ति के समान-वितरण मे 
वडी मदद मिल सकती है। आज का पूजीवादी समाज, जिसके अन्दर उत्पा- 
दन के साधन पूजीपतियो के हाथ मे रहते है, ससार मे स्थायी शान्ति और 
समृद्धि लाने मे असफल सिद्ध हुआ है । दूसरी तरफ समाजवाद ने पूजी- 
यतियो को बड़ी निर्ममता के साथ उखाड़ फेका है। रूस के साम्यवाद ने 
उत्पादन के साधनों पर अधिकार करके अपनी जनता के रहन-सहन का 
स्तर जरूर ऊपर उठा दिया है, परन्तु वह भी कोई निर्दोप वरदान नही है । 
उसमे सयोजन के जो महान यन्त्र खडे कर दिये हैं, उनके कारण वहा साधारण 
मानव या तो खो गया है या यन्त्रवत्‌ जड बन गया है। इसके अ्रतिरिक्त 
रूस ने भी श्रास-पास के देशों मे अपने पर फलाना शुरू कर दिया है। उस- 
का उद्दग्य शायद ऊचा भी हो, परन्तु अतर्राप्ट्रीय राजनीति मे सोव्यिन रूस 
नी कारंवाइयो को देखकर हम निश्चिन्त नही रह सकते। साम्राज्यवाद 
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चाहे पूजीवादी देशो का हो या रूस का, हम उसे अच्छा नही मानते । बडे 
पैमाने पर सपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो और साथ ही वहा सत्ता का केन्द्री- 
करण हो, उसके श्राक्रमणका री और सा म्राज्यवादी बनने की बडी सभावना 
रहती है। उससे हम न्याय पर आधारित नई समाज-रचना की आजा नही 
कर सकते, जिसके अन्दर छोटे-बडे सभी देशो को शान्ति, स्वतत्रता, कल्याण 
का आइवासन मिल सकता हो । 

तो फिर उपाय क्‍या है ? विकेन्द्रित ग्रामोद्योगोवाली पद्धति ही एक- 
मात्र रास्ता वता सकती है। भारत की ग्रामीण व्यवस्था मे एक सतुलित 
अर्थ-रचना का विकास हो गया था, जिसमे स्वतन्त्र व्यापार और पूरी तरह 
नियन्त्रित व्यापार इन दोनो छोरो को छोडकर एक मध्यम मार्ग को ग्रहण 
किया गया था। अनेक प्रयोगो के बाद पूजीवाद और साम्यवाद के बीच यह 
सुनहरा रास्ता उन्होने दृढ़ निकाला था। खेती के क्षेत्र मे भी उन्होंने एक 
ऐसी आदर्श सहकारी पद्धति दृढ़ निकाली थी, जिसके अन्दर श्रमी रो द्वारा 
गरीबो के शोषण' की शायद ही कोई गुजाइश रह जाती हो। जैसा कि 
गाधीजी कहा करते थे, उस पद्धति मे उत्पादन, वितरण और उपयोग सब 
साथन्प्राथ होते थे । कारीगरो के घरो मे या घरो के समान ही छोटे-छोटे 
कारखानो मे स्थानीय और तात्कालिक उपभोग के लिए ही चीजे बनाई 
जाती थी, दूर के बाजारों के लिए नही। इस प्रकार उत्पादन जब छोटे 
पैमाने पर और स्थानीय लोगो की जरूरते पूरी करने के लिए स्वावलम्बन 
की पद्धति पर ही किया जाता था तव स्वभावत पूजीपतियों को शोषण का 
मौका ही नही मिल पाता था। इससे अपने-श्राप एक प्रकार से आ्थिक 
समानता पैदा हो जाती थी। न किसीकी स्वतन्त्रता का अपहरण होता 
था और न किसीको दूसरे पर हावी होने का मौका मिलता था। इसलिए 
कहना होगा कि आज ससार मे गाधीजी को आदर्श के अनुसार गृहोद्योगो 
को पूजीवादी तरीको पर नही, सहकारिता के आधार पर सगठित करने 
की जरूरत है । यदि जापान की भाति कुछ पूजीपतियो को गृहोद्योगो के 
सगठन-सचालन का काम दे दिया जायगा तो कारीगरो का शोषण होता ही 
रहेगा। वे केवल मजदूर बने रहेगे । 

पुराने ग्रामीण समाजो मे अपने कुछ दोष भी थे। उदाहरण के लिए _ 
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जात-पात की प्रथा बडी कठोर और दुखदायी थी। उन भेद-भावो में कोई 
समभ की बात नही थी | तब कुछ घनपति सेठ भी होते ही थे। इन समाजों 
के बीच आर्थिक या राजनैतिक सम्बन्धो की बडी कमी थी । आज के स्तर 
को देखते हुए शायद उनका रहन-सहन भी अ्रच्छा नही था। फिर भी ये 
ग्रामीण गणतस्त्र बहुत गहरे चिन्तन और अनुभव के आधार पर बनाये गए 
थे और इनमे ऐसी झ्राथिक व्यवस्था के सिद्धान्त भरे पडे है कि यदि आज 
हम भी उनसे लाभ उठाना चाहे तो अनेक बुराइयो से हमे छुट्टी मिल सकती 
है, जो आज हमे दिन-रात परेशान करती रहती है । 

आज यन्त्रो ने मनुष्य को नगण्य कर दिया है। दिन-रात भीमकाय 
और शोर मचानेवाले यन्त्रो के साथ कारखानो मे काम करते-करते वह 
अपने-आपको भूल ही जाता है कि मै भी कुछ हू । इसके विपरीत छोटे-छोटे 
घरो में रखने लायक और कारीगरो तथा किसानो के बोफ को हलका करने- 
वाले यन्त्र हो तो गाधीजी उनका जरूर स्वागत करेगे। रोजी देने की दृष्टि 
से भी गृहोद्योगो का विस्तार बहुत लाभदायक होगा । आज पश्चिमी देशो 
से भी सयोजन का सबसे नया नारा है--सबको पूरा काम । क्या बड़े यन्त्रो- 
वाले कारखानो की सहायता से उत्पादन करने से हम अपने सब नागरिकों 
को पूरा काम दे सकते है ? श्रमरीका और इशग्लेड मे य॒न्त्रो का ही राज्य है। 
परन्तु वे भी अपने सब नागरिको को आज पूरा काम नही दे पा रहे है । 
वहा लाखो--शायद करोडो आज भी बेकार है। तब चालीस करोड की 
आबादीवाले इस देश मे हम और अधिक मिले और कारखाने खड़े करके 
कैसे अपनी आबादी को पूरा काम दे सकेगे ? आज देश के बडे-बडे और 
भारी उत्पादन करनेवाले तमाम कारखानो और मिलो मे मिलकर हम 
मुश्किल से वीस लाख आदमियो को काम दे पाते है। वम्बई योजनावालों 
की सिफारिशो के अनुसार यदि इन कारखानो की सख्या बढाकर पाच- 
गुनी कर दी जाय तो भी हम अधिक-से-प्रधिक एक करोड आदमियो को 
काम दे सकेगे | परन्तु जो शेष बचेंगे उनका क्या होगा ? आज तो भारत 
के किसान के पास भी पूरा काम नही है। अपनी आय को बढाने के लिए 
उसे स्वय किसी सहायक उद्योग की जरूरत है । इसलिए हमारे देश की 
वर्तेमान स्थिति मे सही उपाय ग्रामोद्योग का अधिक-से-अ्रधिक व्यापक 
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प्रचार ही है। उत्पादन को एक ही जगह केन्द्रित करने के बजाय देश के 
असख्य गावो मे उसे फैलाकर सुसगठित कर दिया जाय। हा, आधुनिक 
आशधिक सयोजन मे कुछ खास-खास और महत्वपूर्ण बडे उद्योग भले ही बने 
रहे, परन्तु गाधीजी की यह निश्चित राय रही है कि ऐसे कारखाने सरकार 
के ही हो भर सरकार ही उनको चलाये । 

हमे यह आशका नही होनी चाहिए कि ये ग्रामीण उद्योग आथिक 
दृष्टि से लाभदायक नही होगे। हेनरी फोर्ड इस युग के सबसे बडे उद्योग- 
पतियों में से एक रहे है। उनकी राय है कि “श्राम तौर पर बडे यन्त्र लाभ- 
दायक नही होते ।”? इसलिए उत्पादन को केन्द्रित करना कोई बुद्धिमानी 
की बात नही है। फोर्ड का कहना है कि “जिस चीज का उपयोग सारे देश 
मे होता है, उसे सारे देश मे बनाया जाना चाहिए । इससे परिवहन का खर्चा 
वचेगा और सारे देश के लोगो की खरीदने की शक्ति समान रूप से बढेगी। 
फोर्ड का अब अगला आदर्श “सम्पूर्ण विकेन्द्रीकरण ही है । इसमे यन्त्र छोटे- 
छोटे होगे और उन्हे ऐसे स्थानों पर रखा जायगा कि उनपर किसान और 
उद्योगपति दोनो साथ-साथ काम कर सकेगे। इससे कर्मचारी न केवल 
अधिक आजादी का अनुभव करेगे, बल्कि अ्रनाज और यन्त्रो का बना सामान 
भी श्रधिक सस्ता हो सकेगा ।”* लेविस ममफोड की भी राय यही है कि 
भिन्‍न-भिन्‍न चीजो का उत्पादन करनेवाले छोटे-छोटे सीधे-सादे यन्त्र बडे 
यन्त्रो की अपेक्षा अधिक लाभदायक होते है ।* 

पूजीवादी समाज बडे पैमाने पर केन्द्रित उत्पादन का ही पक्षपाती है। 
परन्तु उसने ससार को दो महासहारक महायुद्धों मे ढकेला है। इन युद्धो 
में धन-जन का जो नाश हुआ है,क्या यह केन्द्रित उत्पादन के सिर नही मढा 
जाना चाहिए ? अगर इस व्यावहारिक ढग से सोचे तो यान्त्रिक उत्पादन 
सचमुच बडा महगा साबित होगा १ 
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विकेन्द्रीकरण का तत्त्व-ज्ञान 


एक बात और भी हमें समझ लेनी चाहिए । केवल आर्थिक और राज- 
नैतिक लाभो के कारण ही गाधीजी विकेन्द्रीकरण की सलाह नही दे रहे 
है। विकेन्द्रीकरण मे जो सादे जीवन भर उंच्च विचार का आदर है, भ्रसल 
में वह गाधीजी को बहुत प्रिय है। विख्यात विज्ञान-शास्त्री आाइन्स्टीन की 
भी यही राय है कि “परिग्रह, बाह्य सफलता, प्रसिद्धि और ऐश मेरे लिए 
हमेशा तिरस्कार की वस्तुए रही है। मै तो मानता हू कि दम्भ-रहित सीधा- 
सादा जीवन ही हर आदमी के लिए---उसके शरीर और मन के लिए 
भी--उत्तम होता है।”* 

परन्तु सादगी का अर स्वेच्छापूर्ण गरीबी और सदा लगोटी लगाये 
'रहना नही है । जरूरते और कम-से-कम आवश्यक सुख के साधनो के बारे 
में गाधीजी का माप काफी ऊचा है, परन्तु उनके 'सुखी जीवन' में ऐश के 
लिए कोई स्थान नही है। रहन-सहन के स्तर को नही, स्वय जीवन को ऊचा 
बनाने की उन्हे चिन्ता सदा रही है। 

सादगी के आदर्श के साथ-ही-साथ मानवी मूल्यो का प्रइन जुडा हुआ 
है, जो धातु के टुकडोवाले बाजारू मूल्यो से बिल्कुल भिन्न वस्तु है। गाधीजी 
के लिए तो मानव ही सबसे प्रमुख है, प्रोटोगोरस के शब्दों मे “वही सब 
चीजो का मापदण्ड है।” मुद्रा की अ्र्थ-व्यवस्था के स्थान पर वह “जीवन की 
अर्थ-व्यवस्था' के समर्थक है। सामाजिक और आर्थिक पुर्नानर्माण के इस 
सानवी पहलू पर खादी और ग्रामोद्योग की हलचल मे खास तौर पर जोर 
दिया गया है। “खादी-भावना का अर्थ है ससार के प्रत्येक मानव के साथ 
सहानुभूति ।”* आज के व्यवसायी के लिए तो सबसे बडा भगवान पैसा है। 
परन्तु गाधीजी के लिए आत्मा की कीमत देकर अखिल विश्व का वैभव 
भी हेय है। 

गांधीजी के विकेन्द्रीकरण के तत्व-ज्ञान मे दूसरी मौलिक बात है 
शरीर-श्रम की पवित्रता । “सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि करोडों 
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लोगो ने हाथो से काम लेना ही छोड दिया है।”* गाधीजी के विचार मे 
तो श्रम ही जीवन है। वह अ्रभिशाप नही, वरदान है। 
आदमी थोडा भी विचार करेगा तो ज्ञात हो जायगा कि सादगी, 
सानवी मूल्य और श्रम की पवित्रता के आद्शों की जड मे अहिसा है, जो 
गाधी-विचार का मूलाधार है। वह लिखते है---“जब अहिसा पर आधा- 
रित जीवन का चित्र मैं अपनी आखो के सामने खीचने लगा तो मैने देखा 
कि वह सादा-से-सादा हो--बेशक जहातक कि वह मनुष्यता को शोभा दे 
और उच्च विचारो के अनुकूल हो । अहिसा पर आधारित जीवन समाज 
की तो छोटी-छोटी इकाइयो या गावो में ही सम्भव है, जहा लोग प्रेम से 
एक-दूसरे के साथ स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते है और शान्ति तथा गौरव 
से रहते है। अहिसा पर आधारित सभ्यता की ओर जाने का सबसे 
सीधा रास्ता है भारत की आम-पचायते, जो झ्रभी-श्रभी तक यहा काम कर 
रही थी। मै स्वीकार करता हू कि वे एकदम निर्दोष नही थी। मै यह भी 
जानता हू कि मैं जिस अहिंसा की बात करता हु और जो मेरी कल्पना मे 
है वह भी उनमे नही थी, परन्तु इसके बीज उसमे जरूर थे।”' इसलिए 
गाधीजो बडे जोर के साथ '्राम-प्रधान! सम्यता का समर्थन करते है। 
“मेरी कल्पना की ग्राम-व्यवस्था मे शोषण है ही नही और शोषण ही तो 
हिंसा की जड है ।”? 
गाधीजी अहिंसा को ससार की सबसे बडी शक्ति मानते है। जीवन 
का वह सर्वोच्च धर्म है। “गुरुत्वाकर्षण का नियम जिस प्रकार पृथ्वी को 
अपने मार्ग पर स्थिर रख रहा है, उसी प्रकार सामाजिक जीवन का आधार 
यह अहिंसा धर्म है ।”* अथवा जैसे कि टी० एच० ग्रीन ने कहा है--“राज्य 
का आधार वल नही, सकल्‍्प है ।”* पिछले दो महायुद्धों ने पूरी तरह सिद्ध 
कर दिया कि मानव-जाति का उद्धार हिंसा के मार्ग से कदापि नही हो 
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सकता और जैसा कि राष्ट्रपति ठ््‌ मन ने कहा था कि श्रब यदि कही और 
एक महायुद्ध हुआ तो मानव-जाति नही बचेगी। विज्ञान ने जो अद्भुत 
प्रगति की है, उसने इस बात को आाइने की तरफ साफ बता दिया है। श्राज 
ससार को हिसा और अहिसा के बीच नही, वल्कि हिसा और विज्ञान के 
बीच चुनाव करना है। हम दोनो को लेकर नही चल सकते । इसका ज्वलन्त 
प्रमाण है एटम बम । हिसा और विज्ञान साथ-साथ चलते रहे तो उसका 
परिणाम क्या हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह एटम बम है। कहा 
जाता है कि अमरीका ने एक और किस्म के बम का आविष्कार किया है, 
जिसके मुकावले मे यह एटम बम निरी आतिशबाजी का-सा खेल होगा । 
इसलिए सम्यता और मानवता के लिए अब हमारे सामने सिवा इसके 
कोई चारा नही रह गया है कि हिसा की नीति को पूरी तरह से छोड दिया 
जाय । एटम बम के द्वारा ससार का विनाश क रने के बजाय हमे एक छोटे- 
से-छोटे कण मे सम्पूर्ण विश्व का दर्शन करने की कला सीख लेनी होगी । 
यदि हम ऐसी कला प्राप्त नही करेंगे तो ससार का विनाद्य निश्चित है ॥ 


सामाजिक पहलू 


सामाजिक दृष्टिकोण से देखे तो भी विकेन्द्रित ग्रामीण समाज-व्यवस्था 
की तरफ ही हम पहुचते है। झराधुनिक शहरों के घनी जनसख्यावाले 
जीवन की अपेक्षा ग्रामो का खुला जीवन राष्ट्रीय स्वास्थ्य और स्वच्छता 
को दृष्टि से बडा जरूरी है। शहरो मे बडी गडबडी और शोर होता है। 
भले ही धीरे-धीरे, परन्तु मनुष्य की स्तायु-प्रणाली पर उसका विपरीत 
असर जरूर पडता है, जो शरीर और मस्तिष्क दोनो के लिए ही बडा हानि- 
कर होता है। हमारा शहरी जीवन इन दिनो यत्रों के कारण बड़ा निरा- 
सन्‍्द और जड बन गया है। इसमें आनन्द और चैतन्य तभी ञ्रा सकेगा जब 
सब मनुष्यों को खुले खेतो और घरो में रक्खे हुए यन्त्रो पर स्वतन्त्रता- 
पूर्वक काम करने का अर्थात्‌ ग्रामीण जीवन का लाभ मिलेगा । 

राष्ट्र के स्वास्थ्य की दृष्टि के अलावा 'गावो को लौटो' आन्दोलन 
जीव-जगत मे मनुष्य-जाति को जिन्दा रखने की दृष्टि से भी आवश्यक है| 
पश्चिम के अनेक झ्रोद्योगिक देगों मे पाया गया है कि पिउले कुछ दशकों 
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मे वहा की आवादी बराबर घटती जां रही है। माल्थस को ससार की 
आबादी के वहुत अधिक बड जाने का भय था, परन्तु आधुनिक प्राणि- 
शास्त्रज्ञो को यह चिन्ता सता रही है कि ससार की आवादी कम और 
उत्तरोत्तर कमजोर भी होती जा रही है । समाज-विज्ञन यह तो बताता ही 
है कि गावो की अपेक्षा शहरो के लोगो की प्रजनन-शक्ति कम होती है। 
गावो मे बच्चे ऐसी परिस्थितियों मे बडे होते है कि जहा प्राणियों और 
पौधो मे प्रजोत्पत्ति होती रहती है। वे जानते है कि यह सृष्टि का नियम ही 
है भर नगर-जीवन केवल पूजीवादी समाज की ही विशेषता नही है। 
समाजवादी राज्यो को भी, मनुष्य-जाति कैसे जिन्दा रखे, इस समस्या का 
मुकाबला करना ही पडेगा। 
ग्रामीण जीवन मे सामाजिक सुरक्षा और शान्ति भी होती है। पुराने 
जमाने मे गावो के लोग अपने आपको एक विशाल परिवार के रूप मे मानते 
थे। एक व्यक्ति की मुसीबत सारे गाव की मुसीबत मानी जाती थी। यदि 
किसीके यहा चोरी होती तो शेष समाज उसकी पूर्ति कर दिया करता। 
किसीका मकान जल जाता तो गाव के लोग, जिसके पास मकान की जो 
सामग्री होती वह उसे देकर उसका मकान खडा कर देते । यदि किसी परि- 
चार का मुखिया एकाएक मर जाता तो उसके बच्चो के पालन का भार 
सारा गाव उठा लेता। जनम-मरण को खुशी और दुख में सारा गाव 
शामिल होता। समाज में श्रम-विभाजन और पेशो की व्यवस्था इतनी 
अच्छी थी कि कोई बेकार नही रह पाता था। यह सच है कि आपस में 
ईर्ष्या-हेष और छोटे-मोटे भगडे भी होते रहते थे, परन्तु उसका अर्थ यही 
था कि गाव की शान्ति इमशान की शान्ति नहीं थी। वह भी जीवन की 
एक स्वाभाविकता थी। 


जीवन का आनन्द 


गावो की ओर लौट जाने से जीवन मे आनन्द भी फिर लौट आयगा । 
अपनी पुस्तक 'कॉरपोरेट लाइफ इन एन्शियेट इडिया' मे डॉ० मजूमदार ने 
भ्रत्यन्त प्राचीन काल में भारत के गावो मे मनोरजन के साधनो का उल्लेख 
किया है। वैदिक काल मे मनोरजन-मण्डलिया होती थी, जिनको लोग वाद 
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मे 'गोष्ठी' कहने लगे थे | दिन-भर कठिन परिश्रम करने के बाद शाम को लोग 
किसी जगह एकत्र होते और सगीत, नृत्य, कहानियो, विविध-चर्चाओ और 
नये-तये स्थानीय समाचार सुनाकर अपना दिल बहलाया करते थे। मौये- 
काल में त्योहारो और उत्सवो के प्रसगो पर सगीत-समा रोह वगरा किये 
जाते । जीवन के दूसरे पहलुओ की भाति इनमे भी गावो के लोग भाईचारा 
और सहकारिता की वृत्ति से प्रेरित होते थे। इनमे भाग न लेना एक 
प्रकार से पाप-सा समभा जाता था। ये प्राचीन परम्पराए गावो मे आ्राज 
भी जारी है। आज भी गावो मे मेले लगते है। उनके अपने नाच, नाटक, 
दगल, भजन-कीतेन होते ही रहते है और इस प्रकार वे अ्रपने जीवन को 
आनन्दमय बना लिया करते है। 
इस प्रकार गावो मे कठोर परिश्रम और ईमानदा री की कमाई के साथ- 
साथ मनोरजन के साधन भी सीधे-सादे होते थे । इसके विपरीत बडे-बड़े शहरों 
मे ग्रामोफोन, सिनेमा और रेडियो जैसे मनोरजन के निर्जीव और यात्रिक 
साधन होते है। यहा काम मे सजीव स्वतन्त्रता भी नही होती । मजदूर को 
यत्र की गति के साथ काम करना होता है। वह भी यत्र के समान जड़ 
तथा निष्प्राण बन जाता है। जीवन मे कोई आनन्द नही होता। काम से 
छुट्टी मिली और मनोरजन करना चाहा तो वहा भी वही निर्जीव शोर 
और हलचले । इस प्रकार उसका दिल भी यत्र की तरह जड वन जाता है । 
विचारो मे कोई नवीनता नहीं आ पाती । वह जीवन का प्याला झ्राकण्ठ 
पीना चाहता है, परन्तु मिलता है उसे मृत्यु का पान । 


कला और सोन्‍्दरय्य 


ग्राजकल के शहरी अपनी कला और सौन्दर्य पर गवें करते है, परन्तु 
उत्तका जीवन बनावटी और उन्तकी सभ्यता गमलो की सभ्यता है । उनकी 
कला टकसाली और छापेखानो की यान्त्रिक कला होती है। उसमे न जान 
होती है, न गहराई । धन-कुबेरो के राज मे कला और सौन्दर्य भी चादी के 
टुकडो पर आके जाते है। वहा मोरमुकुट के सौन्दर्य को कौन जाने | सीधे- 
सादे सौन्दर्य की दृष्टि से उन गगनचुम्बी भवनों मे, जिनपर आज के शहर 
गे करते है, कोई आ्राकषंण नही होता । वे निरे कवूतर-खाने है। गावो 
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के लोग खुले मंदानो और स्वास्थ्यप्रद मकानो मे रहते है। मैं उन अधेरे 
और पुराने खण्डहरो जैसे मकानो की बात नही कर रहा हू, जो प्राचीन 
वैभव के केवल अवशेष है। ग्रामीण तो प्रकृति की प्रत्यक्ष गोद मे रहते है । 
गावो के का रीगर समाज की प्रत्यक्ष जरूरतों के लिए काम करते है, जो 
कि एक महान नैतिक सिद्धान्त है। इसलिए अपने काम मे उन्हे आनन्द भी 
आता है । “नतीजा यह होता है कि वे अच्छी और सुन्दर चीजे बना लेते 
है । काम करते-करते वे गाते है|” स्त्रिया भी भोर मे चक्की पर पीसते 
हुए गाती है । सिर पर घडे रखकर जव वे कुए पर पानी भरने जाती है तो 
सहेलियो के साथ अक्सर नाचने भी लग जाती है। दीवारो पर अपनी 
ग्रामीण कलम और रगो से जो चित्र बनाती है, उनमे कितना सौन्दर्य होता 
है। उनके गीतो और कविताओो मे कितना जीवन और बल होता है। 
उनके नाचो और नाटको मे जो वास्तविकता होती है, उनकी वनाई चीजो 
मे जो विविधता और अप्रतिम सौन्दर्य होता है, वह तथाकथित सभ्यो के 
साहित्य और काव्यो मे कही ढूढने पर भी चही मिल सकता । 

भारत जैसे प्राचीन देश मे कला और सस्क्ृति अरण्यो, कोपडो और 
गावो से शहरो मे फैली है । सपूर्ण चिन्तन और भावनाओं का स्रोत ऋषियों * 
के भ्रन्त करण रहे है, जो ग्रामीण वातावरण मे रहते थे । रामायण और 
महाभारत जैसे महान ग्रन्थ विश्व-विद्यालयो के प्राध्यापको अ्रथवा पण्डितो 
ने नही लिखे हे । अजन्ता के भित्ति-चित्रो जैसी अमर कला-कृतिया कला- 
भवनो के आचार्यो या सचालको की बनाई हुई नही है। सर्जेन से उन्हे इतना 
गहरा और सच्चा प्रेम था कि इन सन्त कलाकारो ने भावी सतति की जान- 
कारी के लिए अपने नामो तक का कोई चिह्न उनमे नही छोडा है | 'कला 
कला के लिए! और 'कला जीवन के लिए' इस प्रकार की सूक्ष्म चर्चाओं में 
भी वे नही उलभे । उनके लिए तो स्वय जीवन ही सबसे वडी कला थी। 


राष्ट्र की सुरक्षा 


विकेन्द्रीकरण तथा ग्रामीकरण विदेशी आक्रमणों से देश की सफलता- 
पूर्वक रक्षा के लिए भी वहुत जरूरी है। वही आधुनिक युद्धो का जवाब है। 
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केन्द्रित उद्योग तो हवाई हमलो के लिए बडे आसान निश्ञान बन जाते है। 
थोडे-से बम सारे राष्ट्रीय जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकते है। इस प्रकार 
एक देश, जिसके बडे-बडे उद्योग गिनती के खास-खास शहरो मे बटे हुए 
होते है, युद्ध की दृष्टि से बडा असुरक्षित रहता है। चीन, जो जापान के 
आजक्रमणो का वर्षो तक मुकाबला कर सका, इसका मुख्य कारण उसके श्ौद्यो- 
गिक सहकारी सगठन ही थे। इन सहकारी सस्थाओ ने चीन के लगभग सभी 
गावो को अपनी जरूरतो मे स्वावलम्बी बना दिया, क्योकि देश के कोने- 
कोने मे इनका जाल वहा फैला हुआ है। “इन दिनो युद्ध बहुत सहारक हो 
गये है । इनका खतरा सदा बना रहता है और एक बार छिड जाने पर 
उनका अन्त कब होगा, इसका कोई ठिकाना नही होता । ऐसी स्थिति में 
खाने और पहनने की जरूरत की चीजे हर स्थान पर मिल जानी चाहिए। 
यदि इन्हे दूर से लाना पडेगा तो कठिनाई के समय में समाज को बडा कष्ट 
होगा। इसलिए जब विकेन्द्रीकरण युद्ध की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है तो 
देश में विकेन्द्रित उत्पादन की जो सुन्दर प्रणाली पहले ही से चल रही है 
उसकी उपेक्षा करना निरा पागलपन ही होगा ।” 


प्रन्तर्राष्ट्रीय सौहादे 


विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम के बनाये रखने के लिए अनेक योज- 
नाए सुफाई जाती है। लीग आॉव नेशन्स के कवनेट (सविधान ) मे अन्तर्रा- 
प्ट्रीय फगडो को बातचीत अथवा पच-फैसले के द्वारा निपटाने की बात कही 
गई है, परन्तु फासिज्म के आजत्रमण के सामने वह सारी इमारत ढह गईं। सान 
फ्रासिसको की परिषद्‌ ने अब विश्व-शान्ति के लिए एक नया चार्टर बनाया 
है। परन्तु उसका सार है शेष ससार पर तीन बडो का प्रभुत्व । अमरीका, 
सोवियत रूस और ब्रिटेन अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस दल के मुखिया होगे और 
यदि इन मित्रो का ही आपस मे भगडा हो गया तो यह पुलिस दल क्‍या 
करेगा ? 

कई प्रसिद्ध विचारको का सुझाव है कि शतर्राष्ट्रीय अराजकता को 
मिटाने के लिए सपूर्ण ससार का एक ही राज्य बना दिया जाना चाहिए। 
एलीकलवस्टंन ने हाल ही मे सयुकत राष्ट्रसघ से अपील की है कि जल्दी- 
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से-जल्दी एक ऐसा व्यावहारिक शतर्राष्ट्रीय सगठन बना लिया जाय कि ५ 
जो प्रभुसत्ता-सपन्न राज्यो से अलग हो । वह एक ऊचे कानून पर आधा- 
रित हो। सारे राज्य समान रूप से उसके अधीन हो । विश्व-पुलिस 
उसकी अपनी हो, ताकि सामूहिक रक्षा-व्यवस्था के द्वारा सब सुरक्षित रहे 
भौर सभी राष्ट्र-विरोधी हो जाय तो भी अ्रकेले राष्ट्र को खतरा न रहे ।* 
सर विलियम बीवरिज अपनी पुस्तक दि प्राइस फॉर पीस” मे किसी 
ऐसी सत्ता की स्थापना का समर्थन करते है, जो सब राष्ट्रो से ऊपर हो 
आर उसे बडे तीन राष्ट्रो का सैनिक समर्थन हो । सुमनर वेल्स चाहते है 
कि भौगोलिक आधार पर'* एक विश्व-सगठन बनाया जाना चाहिए। 
इन सारी योजनाञ्रो मे दो बाते पहले से ही मान ली गई है--सामूहिक 
सुरक्षा और नि शस्त्रीकरण । परन्तु इनमे समस्या के हल का प्रारम्भ सही 
जगह से नही होता । 

यह बताने के लिए शायद किसी तक की जरूरत नही है कि तमाम 
युद्धो का बुनियादी कारण आथिक शोषण और ससार के वाजारो पर 
अधिकार करने का अत्यधिक लालच है। पिछले महायुद्ध के वाद अ्रव मित्र- 
राष्ट्र अपना निर्यात-व्यापार बढाने की योजनाए बडी तेजी से बना रहे है, 
ताकि उनके घर मे रहन-सहन का स्तर गिरने न पावे। बाजारों के लिए 
की जा रही यह सा म्राज्यवादी दौड निश्चय ही उनमे ईर्ष्या और भगडे 
पैदा करेगी, जिसका परिणाम होगा एक नया विद्वयुद्ध । यह कितना 
भयकर और सहारक होगा, इसकी तो कल्पना करते भी डर लगता है। 
इसलिए ससार से युद्धो को मिटाना है तो पूजीवाद को और उसके परि- 
णाम---साम्राज्यवाद को समाप्त करना ही होगा। प्राध्यापक लास्की 
कहते है, “राष्ट्रो के वीच शान्ति कायम करना है तो पहले एक राष्ट्र के 
अन्दर शान्ति स्थापित होनी चाहिए, और राष्ट्रो के भ्रन्दर तवतक शान्ति 
स्थापित नही हो सकती जवतक कि वितरण की पद्धति पूर्ण नही होगी । 
ऐसी पद्धति केवल सहकारी सिद्धान्तो पर सचालित विकेन्द्रित औद्योगीकरण 

१ टोटल पीस?, एृ० १६३ 

+ टाग्म फॉर डिसीजन? 

3 प्हेयर ड वी गो फ्रोम हीयर? 
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में ही श्रच्छी तरह काम कर सकती है। लालची साम्राज्यवाद पर प्रभाव- 
कारी प्रहार तो गृहोद्योग ही कर सकते है, और श्रतर्राष्ट्रीय शाति का 
यही उपाय है। इसलिए आज ससार को सैनिक नि शस्त्रीकरण की 
नहीं, आथिक नि'शस्त्रीकरण की जरूरत है “राज्यो के अन्दर स्थानीय 
और प्रादेशिक चीजो के प्रति जितना भी अधिक प्रेम बढेगा उतना ही 
ससार को छिन्न-भिन्‍न करनेवाली आक्रमणकारी राष्ट्रीयता को बढने का 
ग्रवसर कस मिलेगा ।”! 


पहले अपनी संभालें 


विधि की यह एक विचिन्न विडम्बना है कि मिन्रराष्ट्रो ने पराजित 
जमंनी के लिए विकेन्द्राकरण का नुस्खा बताया है। पॉटसडम की बैठक मे 
तीन बडो' ने निश्चय किया किसारे जमनी मे प्रजातन्नी सिद्धान्तो पर 
स्थानीय स्वायत्त शासन की पद्धति जारी कर दी जाय और खेती तथा 
शातिपूर्ण गृहोद्योगो पर खास तौर पर जोर दिया जाय । 

दूसरो के विचार जो कुछ भी हो, मै तो मानता हु कि आथिक और 
राजनंतिक क्षेत्रो मे यदि यह विकेन्द्रित शासन-पद्धति स्थापित कर दी 
जायगी तो हिटलर के देशो मे जरूर वह शाति और स्थायी समृद्धि ले 
आयेगी। ध्यान देने की बात है कि शातिपूर्ण गृहोद्योगो की स्थापता उस 
भूमि में स्थापित की जा रही है, जिसने हिसा को उसकी तकंशुद्ध परमा- 
वधि को पहुचा दिया जाय ? परन्तु दु ख की बात यही है कि यह विकेन्द्री- 
करण जमंतनी मे अन्दर से पैदा नही हुआ । वह दूसरो ने उसपर लादा है। 
फिर भी विजेता बहुत खुशिया न मनाये। मै तो मिन्रराष्ट्रो से कहगा, 
“बेच्चराज, पहले श्रपना इलाज तो कर लीजिये ।” बडे अहकार के साथ जो 
इलाज उन्होने जर्मनी के लिए बताया है, यदि उसपर स्वयु मित्रराष्ट्र भी 
अमल करने लग जाय तो ससार मे निश्चित रूप से स्थायी शाति की 
स्थापना हो जाय, क्योकि इससे श्राक्रमण की वृत्ति ही चली जायगी, नहीं 
तो ससार फिर ऐसे सकट फी ओर चल पड़ेगा, जैसा पहले कभी उसने नही 
देखा है। 
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हमारे आलोचक शायद पूछे कि “आप भारत को वह उपाय क्यो बता 
रहे है, जो जर्मनी को अनत काल तक गुलाम बनाये रखने के लिए उसपर 
लादा गया है ?” इस प्रश्न का मेरा सीवा जवाब यह है कि यदि स्वतत्र 
भारत इस पद्धति को अपने यहा स्वेच्छा से शुरू कर देगा तो न केवल वह 
अपने यहा शाति स्थापित कर लेगा, वल्कि सारे ससार मे शान्ति फैला देगा। 
जमनी पराजित, पद-दलित और भ्रपमानित देश है । छिपे-छिपे वह कोशिश 
करता रहेगा कि वह खूब सारी शक्ति का सचय कर ले और फिर से ससार 
पर छा जाय । भारत की स्थिति भिन्‍न है। वह एक दीप-स्तम्भ के समान 
होगा, जो शोषण भ्रौर सा म्राज्यवाद के श्रधेरे मे भटकनेवाले राष्ट्रो का सदा 
मार्ग-दर्शन करता रहेगा। वह न दूसरे देशो का शोषण करेगा, न दूसरो को 
अपना शोषण करने देगा | 


क्या इसमें पुरानापन है ? 


गाधीवाद की सबसे अधिक घिसी-पिटी आलोचना यह है कि यह तो 
घडी के काटे को पीछे हटाता है और हमे मध्ययुग मे ले जाता है। परन्तु ऐसे 
आक्षेप वे ही लोग करते है, जिन्होने उनकी वात को समभा ही नही है। 
गाधीजी यह जरा भी नही चाहते कि ये ग्रामीण समाज आपस मे एक-दूसरे 
से अथवा शेष देश और ससार से कोई सम्बन्ध ही नही रक्खे। यह न तो 
सम्भव है और न इष्ट ही। गाधीजी चाहते है कि ग्राम-राज्य स्वराज्य 
शासन की प्राथमिक इकाइया हो और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक 
मामलो मे उन्हे श्रधिक-से-अधिक स्वतत्रता रहे । वे तहसील, जिला, प्रान्त 
और समस्त देश की लोक-सभा से समुचित शाति से सम्बद्ध रहे । 

यदि किसीका यह ख्याल है कि प्राचीन काल मे या मध्ययुग मे भी 
ग्राम-पचायते एक-दूसरे से विल्कुल भिन्न-भिन्न रहती थी, उनका आपस में 
कोई सम्बन्ध नही होता था तो यह गलत है । मनुस्मृति,महाभारत, कौटिल्य 
का अर्थशास्त्र और सस्क्ृत के भ्रन्य अनेक ग्रन्थों मे हम देखते हे कि हर गाव 
मे, इसी प्रकार दस-दस, सौ-सौ, हजार-हजार गाव पर एक-एक अधिकारी 
होता था, जो अपने नीचेवाले प्रदेश के काम-काज की देख-भाल करता रहता 
था। यह सच है कि प्रत्येक गाव अपने आतरिक प्रवन्ध मे अधिक-से-अ्रधिक 
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स्वाधीन होता था, बशर्ते कि वह राष्ट्र की सुरक्षा और कार्यक्षमता मे बाधक 
नही होता हो । ये ग्राम राज्य धी रे-धी रे अपने ऊपर के सघटनो मे सघ-पद्ध ति 
से विलीन हो जाते । इस प्रकार एक के ऊपर एक स्वायत्त लोक-शासन के 
स्तर बिल्कुल ऊपर तक बनते जाते । डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने इन विविध 
शासकीय स्तरो की सस्थाओ के नाम बताये है, जिन्हे सभा, महासभा 
तथा नात्तर कहा जाता था। इस शासन-व्यवस्था का सबसे उत्तम वर्णन 
चोल-सा म्राज्य के शासकीय सगठनों के रूप मे पाया जाता है, जिनका श्रधिक 
उल्लेख राजाओं के श्रनेक शिला-लेखो मे आया है। सबसे छोटी बुनियादी 
इकाई था गाव और नगर जिन्हे क्रय उरु और नगर कहते थे। ऊपरवाले 
संगठन को नाड्‌ अ्रथवा कुरम कहते थे। कुरम के ऊपरवाले स्तर के सगठन 
का नाम था कोट्टम अथवा विसाया और उससे ऊपर या प्रान्त का सगठन, 
जिसे मण्डल श्रथवा राष्ट्र कहा जाता था, साम्राज्य का सबसे बडा भाग 
होता था। श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने भी अपनी पुस्तक 'हिन्दू पॉलिटी' 
में जनपद-व्यवस्था का वर्णन दिया है, जिसके अ्रधीन अनेक छोटी-छोटी 
प्रादेशिक सभाए होती थी। इन सारे प्रमाणों से साफ सिद्ध होता है कि 
हमारी ग्राम-पंचायतो की पद्धति कही किसी ग्सभ्य और जगली जातियो 
के सगठन का अ्रवशेष नही थी, बल्कि वह सघ-पद्धति'पर बनाया गया एक 
सुव्यवस्थित शासकीय सगठन था । आज यदि हम इस पद्धति को ग्रहण 
करना चाहे तो स्वभावत वह बहुत अधिक व्यवस्थित और सुसगठित होगा । 
परन्तु इसमें मूल चीज है सत्ता का विकेन्द्रीकरण और व्यवस्थित वितरण । 
हमारी भावी शासन-व्यवस्था में इसका हमे सबसे अ्रधिक ध्यान रखना 
होगा, क्योकि सेकडो वर्षों से अनेक उथल-पुथलो का सामना उसने किया है 
शोर अ्रभी-अभी तक टिकी रही है । यह सगठन मध्ययुगीन नही, आनेवाले 
युग के भ्रादर्श राज्य के लिए एक नमृने की आदरशं-व्यवस्था होगी। 
डॉ० राधाकृष्णन कहते है कि “ग्रामो की तरफ लौट चलो का मतलब फिर 
से जगली अवस्था मे लौट चलने से नही है। भारत की प्रकृति के अनुकूल 
जीवन बनाने का एकमात्र तरीका यही है, जिसने उसे जीवन का हेतु और 
श्रद्धा प्रदान करके उसे सार्थक बनाया। मानव-जाति को सभ्य बनाये रखने 
का भी वही एक मार्ग है। भारत किसानो श्र मजदूरो का, ग्रामीण समाज 
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का, वनो मे बसे आश्रमो का और तपोवनों का देश हे । इसने ससार को 
बहुत-सी अच्छी और महान्‌ बाते दी है। किसी मनुष्य या देश का बुरा,नही 
किया और न किसीपर अपनी सत्ता लादनी चाही ।* 

इतने पर भी यदि कोई हठी आालोचक गाधीजी के विचारो को पिछडे 
हुए और मध्ययुगीन कहता रहेगा तो मै साफ-साफ कह दूगा कि जनाब, यह 
पिछंडापन हमारी झ्राज की सभ्यता और आधुनिकता से हजार गुता अच्छा 
है, जो शोषण, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और आत्मा का नाश करनेवाले 
बडे-बडे युद्धों को लाई है । अगर इन्ही सब चीजो का नाम प्रगति है तो ऐसी 
प्रगति को दूर से ही नमस्कार है। 


श्रन्तर्राष्ट्रीयता श्र विदव-बन्धुत्व 


हम बडी शान से श्रन्तर्राष्ट्रीयता की बाते करते है और गाधीजी के 
ग्रामवाद की खिलली उडाते है, परन्तु क्या हमने कभी यह भी समभने का 
यत्न किया है कि गाधीजी का यह ग्रामवाद हमारे तथाकथित श्रन्तर्राष्ट्री- 
यता से कही आगे वढा हुआ है ”? वह केवल अन्‍्तर्राष्ट्रीयता नही, विष्व- 
बन्धुत्व भी चाहते है। अपने गाव, प्रान्त, देश और ससार के केवल मानव 
मात्र से नहीं, बल्कि इस अनत विश्व के साथ तादात्म्य अनुभव करने की वे 
हमसे अपील करते है, परन्तु यह तादात्म्य सिद्ध करने के लिए जमीन और 
आसमान के बीच निरतर उडते रहने की जरूरत नही है । अपनी छोटी-सी 
भोपडी मे शाति से बैठकर भी हम विश्व के साथ तादात्म्य सिद्ध कर सकते 
है । अन्तर्राष्ट्रीयवा और विश्व-बन्धुत्व मन की अवस्थाए है। इनका सम्बन्ध 
देश और काल से नही। ग्राम और विश्व के साथ मनुष्य एकसाथ एकता 
अनुभव कर सकता है। गाधीजी का मत है कि हमारे भौतिक जीवन का 
श्राघार गाव हो और विश्व-बन्धुत्व हमारा सास्क्ृतिक अ्रथवा श्राध्यात्मिक 
धाम हो । उनके स्वदेशी-घर्मं का यह सार है । गाधीजी मानवता श्र विश्व 
की सेवा करना चाहते है, परन्तु अपने निकटतम पडोसी और देश की सेवा 
के द्वारा । वह कहते है, “मेरा स्वदेश-प्रेम सीमित भी है भौर व्यापक भी ।” 
“सीमित इस प्रकार कि अत्यत नम्रता के साथ मैं श्रपता ध्यान अपनी जन्म- 

१ 'मद्ात्मा गाधी--एस्सेज एँड रिफ्लेक्शन श्रॉन दिज लाइफ एण्ड वर्क? 
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भूमि पर केन्द्रित कर देता हु और व्यापक इस श्रथ॑ में कि मेरी सेवा मे 
दूसरो के साथ होड भ्रथवा विरोध का भाव नही है। इस ससार मे जो कुछ 
भी है उसके साथ में अपने-भ्रापको एकरूप कर देना चाहता हु ।”' 


नई सभ्यता 


ग्सल बात यह है कि गाधीजी का मार्ग कोई मध्ययुगीन जीवन की 
पद्धति नही, बल्कि एक नई सभ्यता है। वर्तमान सभ्यता की बुराइयो को दूर 
करते के लिए बहुत-से 'अचूक' उपाय सुझाये गए है, परन्तु अन्त मे जाकर 
सभी एक बात--हिंसा या जबरदस्ती--पर जोर देते है । वाल्टर लिपमन 
कहते है--“आाधुनिक ससार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की 
गअभिलाषा से भगडनेवाले सब दलो का रूप यद्यपि अलग-अलग है तथापि 
शस्त्रो का खजाना तो सबका एक-सा ही है। उनके सिद्धान्तो मे कोई भेद 
नही और सबके युद्ध-गीतो की तान समान है, केवल शब्द कही-कही दूसरे 
है । सब मनुष्य के श्रम और जीवन पर जबरदस्ती करना चाहते है। उनका 
सिद्धान्त यह है कि मनुष्य का दुःख और श्रव्यवस्था दूर करने का उपाय 
यही है कि उन्हे अधिकाधिक बलपूर्वेक सगठित किया जाय |” वह कहते है 
कि “राज्य-सत्ता की मदद से ही मनुष्य को सुखी बनाया जा सकता है ।/* 
यह राज्य-सत्ता आज मुख्य वस्तु बन गई है, यही प्रबल प्रवाह है और जो 
इस बात॑ को नहीं माचता--सर्वग्राही सत्ता और सर्वव्यापी समठन मे 
विश्वास नहीं करता--“बह दब्बू और प्रतिक्रियावादी है या उसे एक 
ऐसा भूखे समझ लीजिये, जो प्रवाह के विरुद्ध तैरने की बेकार बेवकफी 
करता है ।” महात्मा गाधी अ्रकेले एक पुरुष है, जो पिछले कुछ दशको से 
लगातार भअ्रहिंसा और विकेन्द्रीकरण का उपदेश दे रहे है । पूर्व के सन्‍तो की 
बातों मे जो सादगी, सजीवता और वास्तविकता होती है, वह उनमे है । 
डॉ० राधाकमल मुकर्जी लिखते है--- 

“राजनैतिक भविष्य के बारे मे हमारी दृष्टि पूर्व की परम्परा का 
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श्रनुसरण करती है.। इसमे मूक जनता पर बुद्धिजीवियो, धनपतियो,राजाओ 
या सर्वहारां सत्ता द्वारा कोई बात जबरदस्ती से नही लादी जायगी | यह 
होगा किसानो का जनतन्‍्त्र | पुराने समय से कम श्रर्थात्‌ धन्धो और पेशो 
के आधार पर जो स्थानीय समाज बने हुए है, उनको लेकर ग्राम, जिला 
और प्रान्तो के स्तर पर उत्तरोत्तर व्यापक बनते जायगे श्र इन सबका 
मिलकर राष्ट्र का एक सर्वोच्च सघ बन जायगा । यह एक ऐसा प्रजातन्त्र 
होगा, जिसके श्रन्दर गावो के मन्दिरो और तरुतल-वास की प्राणवान 
पवित्र सस्क्ृति फिर से जी उठेगी और फिर भी उसमे भ्राधुनिक नागरिकता 
झऔर सामाजिकता का नवजीवन भी होगा ।”* 

अपने एक वक्तव्य मे इस नई सभ्यता की कल्पना गाभीजी ने दी है, 
जिसे वह अपनी भाषा में रामराज्य कहते है 

“धामिक भाषा मे आप उसे पृथ्वी पर भगवान का राज्य कह सकते 
है। राजनैतिक भाषा मे वह पूरा प्रजातन्त्र होगा । उसमे गरीब, श्रमीर, 
वर्ण, जाति और लिग का कोई भेद नही होगा । वहा जमीन और राज्य-सत्ता 
पर समाज का अधिकार होगा। न्याय तुरन्त दिया जायगा, न्याय सच्चा 
और सस्ता होगा, इसलिए आराधना ( धर्म ), वाणी और लेखनी की 
स्वतन्त्रता होगी । इस सवका आधार होगा नैतिक सयम, जिसका पालन 
लोग समभ-बूभकर करे। ऐसे राज्य का आधार सत्य और अहिंसा ही हो 
सकते हैं और उसमे सुखी, स्वावलम्बी और समृद्ध ग्राम-समाज ही होगे ।”* 

मैं मानता हू कि वेधानिक शासन-सम्बन्धी गाधीजी की यह कल्पना 
निरा सपना नही है, बल्कि देश के अन्दर चल रहे आशथिक सघर्पों और 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्धो से वचने का एक व्यावहारिक और स्थायी हल है। जो 
इन कल्पनाओो को अव्यावहारिक सपने कहकर इनकी हँसी उडाते है वे 
जरा आधुनिक सर्वग्रासी युद्धों से होनेवाले अवर्णनीय विनाश की कल्पना 
ता करे। यदि हम सचमुच चाहते है कि ऐसे सर्वग्रासी महायुद्ध किसी भी 
हालत मे फिर नही हो तो हमे अपने आर्थिक श्लौर राजनतिक सस्थानों 
और सगठनो को नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से बदलने का निदचय 


१ ंमोक्रोसीज श्राव दि ईस्टः, पू० ४६३४-४४ 


ध्ट् हिन ०५ छः 
? दि हिन्दू, २? जून, १६४५ 


राजनैतिक पहलू 


रन की हु कि जान“ की ड्‌ट 
करना होगा । ये तथाकथित प्रगतिशील योजनाएं जप गकलओी पर 
नही ले जा सकती। जैसा कि सर विलियम बीवरिज ने / भव सपने 


के सुवर्ण-युग और वर्तमान ससार के बीच नही, बल्कि सुवर्ण-युग और ठेठ 
नरक के बीच चुनाव करने का क्षण हमारे सामने आ्राज उपस्थित है ।”* 
हम नरक को पसन्द करना चाहते है या गाधीजी के रामराज्य को ? श्रद्धा 
और दृढता के साथ हमे तुरन्त चुनाव कर लेना चाहिए, नही तो इस सरब्व- 
नाश के ज्वार को हम किसी प्रकार रोक नही सकेगे । 


खण्ड ४ 


सर्वोदिध और समाजवादी नमृना 
१ रँ 
समाज का समाजवादी स्वरूप 


आखिल भारत राष्ट्रीय काग्रेस ने अपने झावडी-प्रधिविशन मे समाज 
के समाजवादी नमूने के बारे मे महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किया, तबसे 
काग्रेस के कार्यकर्त्ता शौर दूसरे कई लोग, जिन्हे श्राथिक सयोजन मे दिल- 
चस्पी है, स्वभावत पूछते रहते है कि इस 'समाजवादी नमूने का असली 
अथ क्या है ? इसलिए इस प्रस्ताव का पूरा भ्रर्थ समभने के लिए हमे उसका 
जरा विस्तारपूर्वक अध्ययन करना होगा प्रस्ताव इस प्रकार है 

“विधान की धारा मे लिखित काग्रेस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
तथा भारतीय सविधान की प्रस्तावना मे बताये उद्देश्यो श्रौर राज्य के 
नीति-सम्बन्धी मार्ग-दर्शक सिद्धान्तो के परिपालन के लिए यह जरूरी है कि 
सारा सयोजन समाजवादी स्वरूप के समाज की स्थापना के हेतु से हो, जिस- 
में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और सचालन समाज के हाथो मे हो, 
उत्पादन उत्तरात्तर तेजी से बढ़ता जाय और राष्ट्र की सपत्ति का वितरण 
न्यायपूर्वक समानता के आधार पर हो ।” 

काग्रेस का उद्देश्य है---“भारत मे समान अवसर और समान राज- 
नंतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारो पर झ्राधा रित सहका री सम्मिलित 
राज्य (कोआपरेटिव कामनवेल्थ) की स्थापना |” भारतीय सविधान की 
प्रस्तावना में बताये उद्देग्यो मे एक यह भी है कि सबके साथ “ सामाजिक 
आधिक और राजनैतिक न्याय हो तथा सवको समान दर्जा और अ्रवसर 
मिले ।” राज्य का नीति-सम्वन्धी मार्ग-दर्गक सिद्धात भी यह हे कि राष्ट्र 
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की सरकार हर प्रकार से जनता के कल्याण की साधना करेगी अर्थात्‌ ऐसी 
समाज-रचना की स्थापना श्रौर गक्ति-भर रक्षा करेगी, जिसमे राष्ट्र के 
जीवन से सम्बन्धित सभी सस्थाओ्ो और अगो में सामाजिक, आथिक और 
राजनैतिक न्याय का पालन हो।” (धारा ३८) । घारा ३६ मे लिखा है, 
“राज्य ऐसी नीति का अवलबन करे, जिसमे राज्य के समस्त नागरिकों 
को--पुरुषी और स्त्रियों को भी--समाच रूप से अधिकार होगा कि उन्हे 
जीविकोपाज॑न के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो । समाज की साधन-सपत्ति के 
स्वामित्व और विनिमय के अ्रधिकार का वितरण भी इस प्रकार हो कि वह 
सपूर्ण समाज के लिए हितकर हो ।” मार्गे-दर्शेक सिद्धान्तो मे यह भी लिखा 
है कि “राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था ऐसी न हो, जिसके परिणाम-स्वरूप सपत्ति 
का केन्द्रीकरण हो और उत्पादन के साधनों का उपयोग कोई समाज के 
अहित मे कर सके |” धारा ४० राज्य को आदेश देती है कि वह “प्राम- 
पचायतो के सगठन का प्रवन्ध करे और उन्हे ऐसे सव अधिकार और सत्ता 
प्रदान करे, जिससे वे स्वशासित इकाइयो के रूप मे श्रपता काम कर सके । 
आगे चलकर धारा ४३ शासन को आदेश देती है कि “वह समुचित कानून 
वनाकर या उपयुक्त आर्थिक व्यवस्था की स्थापना द्वारा या अन्य उपायो 
ह्वारा ऐसा प्रवन्ध करे कि खेती मे, उद्योगो में या अन्यत्न काम करनेवाले 
कर्मचारी अथवा मजदूर को अपने निर्वाह के योग्य वेतत मिले और काम 
करने की वे सब सुविधाए हो, जिनसे वह अपनी रहन-सहन का स्तर ठीक 
रख सके, उसे पर्याप्त विश्राम और अवकाश मिल सके और सामाजिक 
तथा सास्क्ृतिक कार्य करने के अवसर भी मिलते रहे ।” खासतौर पर 
“ग्रामीण क्षेत्रों मे राज्य व्यक्तिगत तौर पर या सहकारिता की पद्धति पर 
चलतनेवाले ग्रामोद्योगो को प्रोत्साहन देगा।” धारा ४६ में “समाज के 
पिछड़े हुए शौर कमजोर अगो अर्थात्‌ जन-जातियों या अनुसूचित जातियो 
की शिक्षा-दीक्षा की विशेष रूप से चिन्ता रखने का राज्य को आ्ादेग है। 
कांग्रेस और भारतीय सविधान मे लिखित इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 
आवडी-अ्रधिवेशन मे पारित समाजवादी समाज के नमूनेवाले प्रस्ताव मे 
कहा गया है कि देश मे आर्थिक सयोजन के द्वारा ऐसे समाज की स्थापना 
की जाय, जिसमे उत्पादन के सभी मुख्य साधनों पर समाज का ही स्वामित्व 
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हो | वही उनका सचालन भी करे, उत्पादन तेजी से हो भर उत्तरोत्तर 
बढ़ता रहे और राष्ट्रीय सपत्ति का वितरण भी न्याययुक्त हो ।” 
समाजवादी नमूनेवाले प्रस्ताव के श्र्थ को ठीक तरह से समभने के 
लिए यह जरूरी है कि उसी श्रधिवेशन मे पारित झाथिक नीति-सम्बन्धी 
प्रस्ताव पर भी हम विचार करे। इस प्रस्ताव मे श्राथिक और सामाजिक 
स्तर पर पर्याप्त प्रगति करने के लिए कहा गया है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट 
रूप से यह हो कि उत्पादन खूब बढे, रहन-सहन का स्तर ऊचा हो जाय, 
बेकारी उत्तरोत्तर घटती रहे और अत्त मे देश से वह एकदम मिट जाय | यह 
सब दस वर्ष मे हो जाना चाहिए । प्रस्ताव मे श्रागे कहा गया है कि “राष्ट्र 
का लक्ष्य है कल्याण-राज्य की स्थापना और समाज का ढाचा समाजवादी 
बनाना। यह तो राष्ट्रीय श्राय मे काफी वृद्धि करने से श्र चीजो के खूब 
उत्पादन तथा रोजी के साधनों और सेवाओ, समाजोपयोगी प्रवृत्तियो के 
पर्याप्त विस्तार से ही सम्भव होगा। इसलिए शासन की अ्र्थनीति का लक्ष्य 
हर चीज की विपुलताऔर उसका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए ।” इन 
उद्देश्यो की सिद्धि के लिए प्रस्ताव “भारी उद्योगो की स्थापना और छोटे तथा 
गृहोद्योगो के व्यापक विस्तार पर जोर देता है ।” प्रस्ताव मे श्रागे कहा गया 
है कि “समाजवादी नमृनेवाले समाज मे सपोजन और विकास के कार्यों मे 
शासन को महत्वपूर्ण योग देना होगा | राज्य को खास तौर पर बिजली, 
परिवहन इत्यादि सम्बन्धी वडी-बडी योजनाओ के प्रारम्भ और सचालन का 
काम करना होगा, सामाजिक प्रवृत्तियो, वृत्तियो और साधनो का नियन्त्रण 
करना होगा, उद्योगो की स्थापना और विकास मे अराजकता पैदा न होने 
पावे, इस हेतु से उसमे महत्वपूर्ण जगहो पर नियन्त्रण कायम करने होगे। 
निजी व्यापारिक कोठियो और सस्थानों की स्थापनाओं पर प्रतिबन्ध 
लगाने होगे और श्रम तथा उत्पादन के मानदण्ड कायम करके उनकी रक्षा 
करनी होगी ।” प्रस्ताव मे यह भी साफ कर दिया गया है कि सरकारी 
क्षेत्र को उत्तरोत्तर अधिक काम करना होगा--खास तौर पर बुनियादी 
उद्योगों की स्थापना में। गैर-सरकारी भ्रर्थात्‌ स्वतस्त्र सस्था में-- 


उदाहरणार्थ सहकारी समितिया, छोटे-छोटे उद्योग-सस्थान, आदि का भी 
महत्व होया ही । 
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ह॥ 


यह भी याद दिलाई गई है कि हमे “शातिपूर्ण और लोकतत्री तरीकों 
से दूरगामी परिणाम लानेवाले सामाजिक, भ्राथिक झौर श्रौद्योगिक परि- 
वत॑त तेजी से श्रौर सफलतापूर्वक लाने है ।” इस प्रकार जब हम झ्रावडी- 
प्रस्ताव का, काग्रेस के विधान के उद्देश्यो का और भारतीय सविधान के 
निर्देशक सिद्धान्तो का सूक्ष्म अध्ययन करते है तो हमे पूरी तरह से ज्ञ।त हो 
जाता है कि समाजवादी नमूने के समाज की स्थापना का भ्रसली श्रर्थ क्या 
है। इस समाजवादी नमूने मे जिन-जिन बातो का समावेश होता है, सक्षेप 
में वे इस प्रकार है 

१. समाजवादी नमूनेवाले समाज का बुनियादी उद्देश्य है ऐसे समाज 
और ग्रर्थ-व्यवस्था की स्थापना,जो समान अवसर और सामाजिक, आाथिक 
गौर राजनैतिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। 

२ इस समाज में जात-पात, धर्म, लिंग और आ्आाथिक, सामाजिक 
प्रतिष्ठा-सम्बन्धी कोई भेद-भाव नही होगा, हर आदमी को काम दिया 
जायगा और काम करने लायक हर नागरिक--पुरुष या स्त्री---को जीवन- 
वेतन मिलेगा। दूसरे शब्दों मे समाजवादी समाज-रचना मे बेकारी नही 
रहेगी । सबको रोजी मिलेगी । 

३ देश की साधन-सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर राज्य का 
सम्पूर्ण स्वामित्व होगा या उसका पूरा नियन्त्रण होगा । इनका उपयोग वह 
राष्ट्र के अधिक-से-अधिक हित के कामो मे करेगा । 

४ समाज ऐसी अथ्थे-रचना का निर्माण करेगा, जिससे कही सम्पत्ति 
और उत्पादन के साधनो का केन्द्रीकरण और उनका उपयोग समाज के 
अहित मे नही हो सकेगा । 

५ देश की सम्पूर्ण सम्पत्ति को और उत्पादन को बढाने के व्यवस्थित 
और तीत्र उपाय किये जायगे । 

६ यह भी जरूरी है कि राष्ट्र की सम्पत्ति का वितरण न्यायपूर्वक 
हो और वर्तमान आर्थिक विषमताए कम-से-कम कर दी जाय । 

(७) यह सामाजिक और आशिक परिवत्तंन गातिपूर्ण और प्रजा-3 
तान्निक तरीको से लाया जाना चाहिए । 

(८) समाजवादी समाज-रचना मे आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का 
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दृढता के साथ विकेन्द्रीकरण करना होगा, श्रर्थात्‌ सारे देश मे अपना प्रबन्ध 
खुद करनेवाली ग्राम-पचायतो की स्थापना करनी होगी और गृहोद्योगो का _ 
व्यापक रूप से विस्तार करना होगा । 

इस दृष्टि से देखे तो कांग्रेस की भ्रथ-तीति का हम मात्र कट्टरपथी 
गौर सख्त अर्थ करेगे तो वह उचित नही होगा । हम सारे प्रश्त की तरफ 
शुष्क सैद्धान्तिक दृष्टि से नही, वल्कि मूलत यथार्थ दृष्टि से देखते 
है । हमारा उद्देश्य एकदम साफ है। उसमे भूल के लिए गृजाइश नही है। 
वह कोई स्थिर और अ्रपरिवर्ततीय नही, विकासशील नीति है । वर्तमान 
स्थिति मे हमारे देश के अन्दर सबको रोजी देने, अधिकतम उत्पादन बढाने 
और भ्राथिक तथा राजनैतिक न्याय स्थापित करने का एक निश्चित तरीका 
होगा | लोगो की माली हालत को यदि हम सुधारना चाहते है तो हमे 
अपने कार्यक्रम को श्जौर अभ्रपने तरीको को भी बदलना होगा | यह नीति 
न्यूनाधिक परिमाण मे महात्मा गाधी के सिद्धान्तो पर ही श्राधारित है भौर 
समाजवादी समाज-रचना का आधार सोटे तौर पर सर्वोदय ही है। परन्चु 
काग्रेस ने सर्वोदिय शब्द का प्रयोग इसलिए नही किया है कि वह इस उच्च 
शब्द को राजनीति में घसीटना नही चाहती, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि 
देश की वर्तमान स्थिति मे जहातक भी सम्भव है, वह सर्वोदिय के झादर्श का 
ही अनुगमन करना चाहती है। समाजवादी समाज-रचना का श्र्थ अत्यधिक 
केन्द्रित सत्तावाली और फौजी अनुशासन मे जकडी हुई समाज-रचना 
कदापि नही है। पश्चिम मे समाजवाद का जो भअ्रर्थ किया जाता है वह 
हमारा अभिलषित लक्ष्य नही है। बडे पैमाने के उत्पादन पर भ्राधारित 
केन्द्रित सत्तावाली अर्थ-व्यवस्था हिसा-शक्ति और वर्ग-सघर्ष को जन्म देती 
है, जवकि काग्रेस शान्ति, लोकतन्त्र और अ्रहिसा को मानती है श्रौर वह 
इस देश मे अधिनायक-तन्त्री और केन्द्रित सत्तावाली समाज-रचना की 
स्थापना का दृढता के साथ विरोध करती है । 
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' २ 
समाजवादी समाज-रचना और श्रौद्योगीकरण 


झावडी-अधिवेशन के समाजवादी समाज-रचना-सम्बन्धी प्रस्ताव को 
ध्यान मे रखते हुए यह समझ लेना जरूरी है कि आनेवाले वर्षों मे काग्रेस 
देश में किस प्रकार उद्योगों का विस्तार करना चाहती है। श्राथिक नीति- 
सम्बन्धी हमारे प्रस्ताव मे कहा गया है कि हम दस वर्ष के अन्दर-प्रन्दर देश 
से बेकारी बिल्कुल मिटा देना चाहते है, इस उद्देश्य की हम तभी पूर्ति 
कर सकेगे जब समाजवादी समाज-रचना की स्थापना के लिए हम किस 
प्रकार का औद्योगिक सगठन बनाना चाहते है। उसका सही नक्शा हमारे 
सामने हो । यह मानना होगा कि अभी तक हम अपनी श्रर्थ-नीति को 
साफ भौर निश्चित नही कर सके है, यहातक कि पहली पचवर्षीय योजनाश्रों 
से लिखी योजना-भ्रायोग की सिफारिशो को भी हम पूरी तरह कार्यान्वित 
नही कर सके । एक तरफ तो औद्योगिक उत्पादन के जो लक्ष्य हमने निर्धा- 
रित किये थे, उनसे हम कई उद्योगों में आगे बढ गये है, परन्तु देश में 
बेकारी तो बढ ही रही है। इसलिए श्रौद्योगीकरण के बारे मे हमारे जो 
- बुनियादी सिद्धान्त है, उनको फिर से भ्रस दिग्ध भाषा मे रख देना जरूरी है। 

सन्‌ १६४८ में भारत सरकार ने अपनी श्रर्थ-तीति पर एक वक्तव्य 
प्रकाशित किया था। फिर राष्ट्रीय सयोजन पर कांग्रेस के प्रस्ताव है झौर 
पचवर्षीय योजनाओं मे भी कई बाते कही गई है। इन सबको एक साथ 
पढने से उद्योगो के सम्बन्ध मे हमारी नीति का एक स्पष्ट चित्र हमारी आखो 
के सामने खडा हो जाता है। सक्षेप मे वह इस प्रकार है 

१, हमारी श्रौद्योगिक नीति के मूल उद्देश्य ये है . 

(भर) अधिक-से-प्रधिक उत्पादन, 
(आरा) सबको रोजी देना, 
(इ) आथिक और सामाजिक न्याय । 

२ कुछ उद्योग, जैसे लोहा भौर इस्पात, यन्त्र और पुरजे, बिजलीं, 
परिवहन, सचार इत्यादि राष्ट्र के लिए कुजी है। इनको जल्दी-से-जन्दी 
बनाना जरूरी है; परन्तु इनपर स्वामित्व राज्य का होगा शौर वही इनका 
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संचालन करेगा। निजी व्यापारियों के हाथो मे इन बुनियादी उद्योगो को 
देना सुरक्षित नही । इन उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के लिए यदि भ्राज हमारे 
पास आवश्यक पूजी नही है तो कम-से-कम इनका नियन्त्रण राज्य को पूरी 
तरह से अपने हाथ मे ले ही लेना चाहिए और आधुनिकतम नमूने की यन्त्र- 
सामग्रीवाले नये उद्योगो को बनाने के लिए राज्य को अपने सारे साधन 
लगा देने चाहिए। 

३े जहातक उपभोग्य चीजो के अर्थात्‌ कपडा, चीनी, कागज, तेल, 
चावल आदि के उद्योगो से सम्बन्ध है, इन्हे सहकारी समितियो के रूप मे 
विकेन्द्रित करने का पूरा प्रयत्त किया जाय | उद्देश्य यह नही है कि उप- 
भोग्य सामग्री के जो उद्योग श्रभी चालू है उन्हे एकदम बन्द कर दिया 
जाय, बल्कि बडे पैमाने के उत्पादनवाले उद्योगो मे, छोटे उद्योगो में तथा 
गृहोद्योगो मे श्रलग-अलग क्या-क्या उत्पादन हो, इसका पूरा निश्चय हो 
जाना चाहिए ताकि इनके बीच प्रतिस्पर्धा श्र सघर्ष न होने पावे । निजी 
क्षेत्र मे काम करनेवालो को अवश्य ही राष्ट्रीय सयोजन की मर्यादाओ के 
अन्दर आवश्यक स्वतन्त्रता और अवकाश मिलते रहने चाहिए । 

४ जैसी कि योजना-श्रायोग की सिफारिश है, अधिक-से-श्रधिक 
उत्पादन करने और वेकारी को मिटाने के उद्देश्य से हमे उत्पादन की नीति 
निश्चित करके उसका कार्यक्रम भी बना लेना चाहिए। उदाहरण के लिए 
कुछ प्रकार के कपडो का उत्पादन पूरी तरह से खादी और हाथ-करघो के 
क्षेत्र मे ही हो। इसी प्रकार तमाम खाद्य तेल गावो मे घानियो में ही 
निकले । चावलो की हाथकुटाई के उद्योग को प्रोत्साहन और सरक्षण देने 
के लिए चावल की मिलो को सगठित रूप से कम किया जाय, बल्कि उनकी 
एकदम बन्दी भी की जाय । दफ्तरो मे लगनेवाला सब प्रकार का कागज 
हाथकागज के उद्योग के लिए सुरक्षित कर दिया जाय। चमडे के सामान 
में हिन्दुस्तानी पद्धति के चप्पल बाटा के जैसे बडे कारखानो में न बनाये 
जाय । जबतक बडे पैमाने पर उपभोग्य वस्तुए पैदा करनेवाले कारखानो 
पर हम इस प्रकार के कठोर प्रतिबन्ध नही लगावेगे, तबतक छोटे उद्योगों 
को और ग्रामोद्योगो को विकास का मौका नही मिल सकेगा श्र हम पूरी 
तरह के वेकारो और आशिक बेकारो की समस्या को हल नही कर सकेगे । 
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भारत सरकार का अनुमान है कि अगली पचवर्षीय योजना मे हमको लग- 
भग सवा करोड आदमियो को रोजी देनी होगी, जिसके लिए पाच-छ 
हजार करोड रुपये व्यय करने होगे । राष्ट्र के लिए इतनी बडी रकम हम 
यदि कही से प्राप्त कर भी सके तो भी जबतक छोटे-छोटे उद्योगो और 
ग्रामोद्योगो का सहारा नही लेगे, इतने आरदमियों के लिए काम मिलना 
गसम्भव होगा। 

५ समाज मे आर्थिक न्याय और समानता को बढाने के लिए निजी 
क्षेत्र के कारखानो के प्रबन्ध मे क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होगे । जमीन के 
प्रवन्ध मे जो सामन्त-पद्धति के विचौलिये थे, उनको तो हमने हटा दिया। इसी 
प्रकार का जो सामन्तवाद उद्योग के क्षेत्र मे है, उसे भी हमे हटाना होगा । 
कम्पतनियो-सम्बन्धी कानून का सशोधित मसविदा ससद मे पेश हुआ श्ौर 
वह स्वीकार भी हो गया । हम आशा करे कि गहरी क्षेत्र मे बडी आयवालो 
की आ्राय को घटाने मे बहुत बडी हृद तक वह मददगार होगा और इससे 
ग्राधिक विषमताए घटेगी । 

६ समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था मे उत्पादन के प्रमुख साधनो पर समाज 
का ही स्वामित्व होगा और सचालन भी उसीके हाथो मे होगा । इसलिए 
बुनियादी उद्योगो की स्थापना में सरकारी क्षेत्र उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
भाग लेता रहेगा । फिर भी राष्ट्र की श्र्थ-रचना मे निजी क्षेत्र का भी महत्व 
वरावर बना रहेगा, जिसमे औद्योगिक सहकारी सस्थाए, ग्रामोद्योग तथा 
गृहोद्योग भी रहेगे । इनको आवश्यक और उचित स्वतन्त्रता तथा अवसर 
मिलेगा, परन्तु राष्ट्र के व्यापक हितो की रक्षा के हेतु इनपर राष्ट्र का 
सुनियोजित नियन्त्रण भी रहेगा। 

७ पश्चिम मे समाजवाद का अर्थ है अत्यधिक केन्द्रित उद्योग । इन- 
पर स्वामित्व राष्ट्र का होता है, परन्तु भारत में हम इस प्रकार की सैनिक 
ढग के आधिपत्यवाली व्यवस्था नही चाहते । इसके विपरीत हम तो अपने 
आाधथिक और सामाजिक लक्ष्यों को शातिपूर्ण और लोकतात्रिक तरीकों से 
हल करना चाहते हे | यह उद्योगो को दृढतापूर्वंक और व्यवस्था के साथ 
विकेन्द्रित करके उन्हे देश के विभिन्नि भागों में फैला देने से होगा | हम 
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अपने उद्योगों की रचना ठेठ नीचे से गांवो भ्रौर गहरो में छोटे-छोटे उद्योगों 
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और गृहोद्योगो की स्थापना द्वारा करना चाहते है, जिससे अधिक-से-अधिक 
जनता उत्पादन में भाग ले सके । 

८ भारत अपने उद्योगो की रचना इस आधार पर करना चाहता 
है, जिससे राष्ट्र मे अ्रधिक-से-अधिक स्वावलबन आये । आथिक और राज- 
नैतिक दृष्टि से भी विदेशी बाजारो और बाहरी आर्थिक सहायता का मोह- 
ताज रहना देश के लिए किसी भी प्रकार लाभदायक नही है। हमारी 
अपनी जरूरते भी अवश्य ही खूब वढनेवाली है| उन्‍्हीको ध्यान में रखते 
हुए हम अपना श्रौद्योगिक विकास करे। बाहर से केवल वे ही चीजे हम 
मगाये, जो अनिवाय रूप से आवश्यक है। हमारी सारी उद्योग-नीति 
स्वदेशी के सिद्धान्त पर आधारित हो । 


रे 
समाजवादी स्वरूप और सामाजक ऋ्रांत 


समाजवादी समाज-रचनावाले काग्रेस के प्रस्ताव ने देश में श्लौर विदेशों 
में भी बहुत-से लोगो का ध्यान अपनी तरफ ग्राकषित किया है। इस प्रस्ताव 
ने लोगो मे उत्साह श्रौर स्फूरति की एक नई लहर पैदा कर दी है, परन्तु हमे 
यह अ्रच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि केवल झाथिक प्रगति से समाज- 
वादी समाज की स्थापना नही हो सकेगी । उसके लिए पहले समाज के वर्ते- 
मान ढाचे मे क्रातिकारी परिवर्तन करने होगे । उसे उन तमाम बुराइयो से 
मुक्त करना होगा, जो समाज मे अनेक प्रकार के भेद और असमानताए पैदा 
कर रही है । समाजवादी समाज-रचना की कल्पना भारतीय सविधान की 
प्रस्तावना और राज्यनीति-सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तो पर श्राधारित को 
गई है। इस प्रस्तावना मे सामाजिक न्याय श्रौर सबके लिए समान दर्जा 
तथा अ्रवसर हो, इसपर वडा जोर दिया गया हे । निर्देशक सिद्धान्तो में 
स्त्रियों और पुरुषो को समान माना गया है और बच्चो के हितो का भी पूरा- 
पूरा ख्याल रखने पर बडा जोर दिया गया है । सविधान मे राज्य को श्रादेश 
हे कि उसके प्रदेशों मे समस्त नागरिकों के लिए समान कानून होगे श्रोर 
चोदह वर्ष के श्रन्दरवाले वच्चो के लिए शिक्षा निशुल्क्र तथा अनिवार्य 
होगी । राज्य को यह भी श्रादेश है कि पिछडी हुई तथा अनुसूचित जातियों 
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की शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति के सुधार पर राज्य खास तौर पर अधिक 
ध्यान दे और इस बात का ख्याल रकखे कि उनके हितो की पूरी तरह रक्षा 
हो, समाज मे उनके साथ अन्याय तथा उनका शोषण न होने पावे। 
निर्देशक सिद्धान्तो मे “शराब तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकर मादक द्रव्यो--- 
दवा की बात अलग है---के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगा देने का भी उल्लेख 
है।! 
आवडी-अधिवेशन के उपर्यक्त समाजवादी समाज-रचनावाले प्रस्ताव 
का हेतु काग्रेस के उद्देश्य को पूरा करना तथा “भारतीय सविधान की 
प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धान्तो मे लिखित उद्देश्यो की पूर्ति करना है । 
इन निर्देशक सिद्धान्तों से यह एकदम साफ है कि समाज के वर्तमान 
ढाचे को, जितना तेजी से सम्भव हो, हमे बदलना होगा। श्री उच्छग- 
रायजी ढेवर ने काग्रेस के साठवे अधिवेशन मे अपने अध्यक्षीय भाषण मे 
राष्ट्र के नवनिर्माण के काम मे समाज-सुधार के लक्ष्यो को प्राप्त करने पर 
बडा जोर दिया। उन्होने कहा कि “जबतक स्वय समाज के अन्दर लोक- 
तन्नी सिद्धान्तो का आदर और अमल नही होगा तबतक राजनेतिक लोक- 
तत्र असम्भव ही है।” उन्होने साफ-साफ कहा कि जबतक भारत के प्रत्येक 
नागरिक को समान अवसर नही मिलेगे तबतक सच्ची समानता की हम 
कल्पना भी नही कर सकते । “जात-पात के प्रति निष्ठा और राष्ट्र-निष्ठा 
साथ-साथ चल नहीं सकती ।” जात-पात के भेद-भाव राष्ट्र-निष्ठा और 
राष्ट्रीयता के लिए घातक है, इसलिए हमे एक वार दृढ निश्चय करके इन 
भेदभावों को सिटा ही देना चाहिए। 
काग्रेस मे पेश किये गए अपने प्रतिवेदन मे श्री नेहरू ने आवडी मे बडे 
जोर के साथ कहा था कि हम भारत को एक महान सम्मिलित सहकारी 
राज्य बनाने जा रहे है । उसका शअ्र्थ यही है कि “सबको समान अवसर 
मिलेगा और सामाजिक न्याय की स्थापना होगी । इसलिए सकीणं प्राती- 
यता या जातीयतां को दबाया “जाना चाहिए और जात-पात की बुराई 
को जडमूल से उखाड फेकना चाहिए।” 
आवडी-अधिवेशन मे स्त्रियों और बच्चो के कल्याण पर एक विशेष 
प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था । उसके अन्दर उन तमाम प्रतिगामी रूढियो, 
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रिवाजो और वदिशो की निन्‍्दा की गई है, जो स्त्रियो के विकास मे वाधा पहु- 
चाती है और राष्ट्र की सेवा के विविध कार्यक्रमो मे भाग लेने से उन्हे रोकती 
है। प्रस्ताव मे कहा गया है कि राष्ट्र के हित मे यह आवश्यक है कि स्त्रियों 
को अपना विकास करने और राष्ट्र की सेवा करने का पूरा अवकाश मिले। 
उन्हे उत्तराधिकार का श्रधिकार भी दिया जाय ताकि कानून तथा समाज 
मे वे किसी प्रकार घाटे मे न रहे । विभिन्‍न राज्यो की सरकारो ने स्त्रियो 
आर बच्चो की भलाई के जो अनेक काम किये है, काग्रेस ने उनकी सराहना 
की और हिन्दुओ मे सुधार के वारे मे ससद मे जो विधेयक पेश किया गया 
है, उसका स्वागत किया है। झावडी-अधिवेशन ने बुनियादी शिक्षा पर भी 
एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किया है और स्वतत्र भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य 
और सामाजिक उद्देश्यो की सिद्धि के लिए वर्तमान शिक्षा-पद्धति मे दूर- 
गामी परिवतंन करने की आवश्यकता वताई है। काग्रेस ने बुनियादी शिक्षा 
को भारत मे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का भावी नमूना बताया है। 
उसने तमाम राज्य-सरकारो से अनुरोध किया है कि वे जितनी भी जल्दी 
सम्भव हो, इस नीति पर अमल शुरू कर दे, ताकि दस वर्ष के अन्दर-अन्दर 
देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मे वह पूरे जोर के साथ व्यवस्थापूर्वक 
काम करने लग जाय । काग्रेस ने आचारय॑ विनोवा भावे के भूदान और 
सम्पत्ति-दान-आन्दोलन का भी स्वागत किया और इसे “एक नेतिक 
प्रवृत्ति माना है, जिसके द्वारा वह शान्ति के साथ समाज मे स्वेच्छापूर्वक 
आशिक तथा सामाजिक क्रान्ति करना चाहते है ।” एकता और एकीकरण- 
वाले प्रस्ताव मे समाज-सुधार पर जोर दिया गया है ताकि व्यक्ति और 
समाज की प्रगति और विकास में वाघा पहुचानेवाली रुकावटो को हराया 
जा सके। “भारत मे जो महान विविधता है और सास्क्ृतिक समृद्धि है, 
उसकी तो रक्षा की जाय, परन्तु सस्क्ृति की दृष्टि से यह जरूरी है कि भारत 
मन और वुद्धि से एक होकर रहो |” प्रस्ताव मे जात-पात के और साम्प्र- _ 
दायिक भेद-भावो को मिटाने पर बहुत जोर दिया गया है। “इससे न केवल 
देश मे फूट फेैलती है, वल्कि समानता के आदर्ण की ओर वबढने मे भी रुका- 
बे पैदा होती है ।” 

जात-पात तथा साम्प्रदायिकता ऐसी गहरी सामाजिक बुराइया है, 


सर्वोदय और समाजवादी नमूना १६३ 


जिनका सुकाबला हमे हर सोचे पर करना होगा । छुआछत और जात-पात 
के प्रन्‍ान को हल करना उतना आसान नही है। देश की जनता के हृदय से 
इस बुराई को निर्मूल करने के लिए राष्ट्रपिता ने दो बार अपनी जान की 
बाजी लगा दी। भारत के सविधान से हर तरह की छुम्राछत को एकदम 
हटा दिया गया है। “छुआछूत को लेकर यदि किसीपर कोई असम्थता 
लादी गई तो कानून मे वह एक अपराध माना जायगा और उसपर सजा 
है।” ससद मे छुआ्माछत पर इस आशय का एक कानून बन गया है कि जो 
लोग इस सामाजिक बुराई को किसी प्रकार भी दरगुजर करेगे वे भी झप- 
राधी माने जायगे | फिर भी हमे यह याद रखना होगा कि जबतक हम दूढ 
निश्चय के साथ छुप्राछत और जात-पात की बुराइयो के पीछे नही पड़ 

जायगे, वे मिटनेवाली नही है । भारत मे जातीयता और साम्प्रदायिकता 
के मूलभूत कारणो का हम विश्लेषण करे तो ज्ञात होगा कि हमारे जीवन के 
अनेक अगो मे इनके लक्षण मौजूद है । हम जिन उपनामो का उपयोग करते 
है वे जातियो और उपजातियो के ही सूचक है । हमारे उत्तराधिकार-सबधी 
कानून भी जाति-सम्वन्धी विचारो पर आधारित है। हमने वालिग मता- 
धिकार शुरू किया है, परन्तु देश मे जातीयता और साम्प्रदायिकता के भेद- 
भावो की आग को इसने वढाया ही है। शिक्षा के क्षेत्र मे अरभीतक जातियो 
की भ्रलग-अलग ससस्‍्थाए है ही । अव तो ये नाम हट जाने चाहिए। सर- 
कार नतो इन सस्थाओ्रो को मान्यता ही दे और न आर्थिक मदद ही । 

आ्राज भी ऐसे कई प्रपत्र (फॉर्म) है, जिनमे उम्मीदवार से जात-पात का 

उल्लेख मागा जाता है। बहुत-से लोगो को ये वाते गौण लगेगी, परन्तु देग मे 

समाजवादी समाज-रचना करने की वात जब हम सोचते है तो उसमे ये 
उपेक्षणीय नही है | जात-पात के भेदभाव को बढानेवाले जितने भी कारण 
है उन सबका हमे परीक्षण करना होगा । राजनैतिक नेताओ्रो तथा समाज- 
सुधारको का कतंव्य है कि वे इन सबको जडमूल से उखाड़कर फेक दे । इस 
सुधार के काम मे शिक्षा-सस्थाए वडा काम कर सकती है । उदाहरण के 
लिए कोई स्कूल या कॉलेज अपने विद्यार्थी को अपने नाम के साथ जात-पांत- 
सूचक चिह्न न लगाने दे । इसी प्रकार जातीय या साम्प्रदायिक जिक्षा- 
सस्थाएं समय की जरूरत के प्रतिकूल है । त्रत उन्हे झ्व नही रहना चाहिए । 
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फिर समाजवादी समाज-रुचना का प्रारम्भ स्वय हमे अपने जीवन मे 
करना चाहिए। जबतक हम अपने देनिक जीवन भौर सोचने के तरीको में 
भी आवश्यक परिवर्तन नही कर लेगे, अभीष्ट नये समाज की रचना में हम 
सफल नही हो सकेंगे । े 
है 


समाजवादी समाज : सात सिद्धांत 


मेरा ख्याल है, समाजवादी समाज के सात बुनियादी सिद्धान्त है। 
पहला सिद्धान्त है--प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि उसे रोजी श्रर्थात्‌ 
रोजी कमाने का साधन--काम--दिया जाय और देश मे कोई बेकार न 
रहे । जबतक काम करने योग्य हर आदमी को पर्याप्त रोजी कमाने के 
लिए काम नही दिया जाता तबतक समाजवादी समाज की स्थापना 
असम्भव है। बेकारी और समाजवाद साथ-साथ रह ही नही सकते । जो 
हो, भारत मे आज हम ऐसे समाजवादी समाज की कल्पना नही कर सकते, 
जिसके अन्दर किसी भी बेकार मनुष्य को अपना नाम दर्ज करा देने पर 
बगैर काम किये घर बेठे बेकारी का मासिक भत्ता मिलता रहे। बेकारी 
के भत्तेवाली समाज-व्यवस्था को हम ठीक नही मानते । महात्मा गांधी ने 
हमे सिखाया है कि वेकारी अर्थात्‌ निष्करियता से मनुष्य का केवल मानसिक 
और शारीरिक ह्वास ही नही होता, बल्कि नैतिक पतन भी होता है। इस- 
लिए भारत अपने यहा ऐसे समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, जिसके 
अन्दर हर पुरुष और स्त्री अपने खरे पसीने की कमाई ही खाना पसन्द 
करेगा। गीता ने भी कहा है कि जो मनुष्य बगैर परिश्रम किये खाता है वह 
चोर हे और जो समाज इस दुरवस्था को बरदाइत कर लेता है, वह श्रसम्य 
और अनैतिक है। 

समाजवादी समाज का मूलभूत दूसरा सिद्धान्त है राष्ट्रीय सम्पत्ति का 
अधिक-से-प्रधिक निर्माण | समाजवादी समाज की स्थापना के लिए 
केवल इतना काफी नही है कि आप काम करने-योग्य लोगो को रोजी दे । 
इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि समाज के आथिक जीवन का संगठन 
हम इस प्रकार करे कि उपभोग्य सामग्री के कुल उत्पादन मे भी काफी 
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वद्धि हो ताकि लोगो के रहन-सहन का स्तर ऊचा उठ सके। यह सोचना 
गलत है कि लोगो को पूरा काम देने के लिए यदि छोटे-छोटे उद्योगों और 
आमोद्योगो की स्थापना की जायगी तो उससे लोगो के रहन-सहन का स्तर 
गिर जायगा, क्योकि प्रति व्यवित उत्पादन बढाने के लिए कारीगर बिजली, 
बल्कि अ्रणु-शक्ति का भी उपभोग कर सकेगे। उत्पादन को यदि औद्योगिक 
सहकारी सगठनों मे विकेन्द्रित कर दिया जायगा तो केन्द्रित उत्पादनवाले 
बड़े कारखानो की अपेक्षा महगा नही पडेगा। दूसरी बातो मे यदि कही 
पक्षपात नही किया जाय तो कुल मिलाकर छोटे-छोटे उद्योगो में पैदा की 
जानेवाली चीजे बडे कारखानो के उत्पादन की अपेक्षा सस्ती ही पडनी 
चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजवादी समाज-रचना तभी सफल 
हो सकेगी जब सबको रोजी देने के फलस्वरूप राष्ट्रीय सम्पत्ति के उत्पादन 
में अधिकाधिक वृद्धि भी हो। केवल गरीबी के वितरण से कल्याण-राज्य 
कायम नही हो सकता । 

समाजवादी समाज-रचना का तीसरा सिद्धान्त है राष्ट्र मे अधिकतम 
स्वावलम्बन । एक राष्ट्र अपने उत्पादन को बढाकर दूसरे श्रविक सित पड़ोसी 
देशो को अपना माल वेचकर भी अपने लोगो को पूरा काम दे सकता है। 
किन्तु ऐसी सकीर्ण राष्ट्रीयता को और पिछड़े राष्ट्रो के शोषण को हमारा 
समाजवाद अच्छा नही मानता । अतर्राष्ट्रीय व्यापार हम जरूर चाहते 
है, परन्तु वह स्वच्छ और निर्दोष हो। पडोसी देशो को हानि पहुचाकर 
हम अपना निर्यात-व्यापार नही बढाना चाहते । हमारे आर्थिक संयोजन 
का आधार ऐसा न हो । जो समाज अपने देश के बाहर दूसरो का योजना- 
पूर्वक शोषण करके अपने देश मे समाजवाद की स्थापना करने का ढोग करता 
है, वह सही अर्थों मे समाजवादी नही कहा जा सकता। 

समाजवादी समाज का चौथा मूल-भूत सिद्धान्त है सामाजिक और 
आधिक न्याय । कोई भी राप्ट्र तवतक समाजवादी नही कहा जा सकता, 
जवतक कि उसके सगठन के अन्दर समानता और न्याय नही होगा । उदा- 
हरण के लिए भारत मे जबतक हम छञ्माछत को परी तरह नही मिटा 
देते तवतक समाजवादी राज्य की स्थापना की बाते करना भी व्यर्थ है। यह 
सामाजिक बुराई भारत की सस्कृति और सम्यता पर सबसे बड़ा कलक है। 


१६६ गाधीवादी सयोजन के सिद्धात 


जो समाज-रचना मनुष्य मनुष्य के वीच भेद-भाव बरतती है और अपने ही 
एक अ्रग को जानवरो से भी बुरी हालत मे डाल देती है, उसमे जडमूल से 
ऋन्ति होनी ही चाहिए। इसी प्रकार हमारे समाज को समाजवादी रूप देने 
के लिए स्त्रियो को भी ऊपर उठाना होगा । शराबखोरी और वेश्यावृत्ति 
को भी मिटाना ही होगा । अन्य जितनी भी प्रकार की सामाजिक अ्समान- 
ताए और अन्याय है, उत्तको हटाने के बाद भारतीय समाज मे आर्थिक 
समता को भी बढाना होगा । कहने की जरूरत नही कि इस समय हमारे 
समाज में गरीबों और अमीरो के बीच बहुत बडा अतर है । समाजवादी 
समाज की नीव डालने से पहले इस गहरी भौर चौडी खाई को पाटना बहुत 
जरूरी है। कर-जाच-श्रायोग (टेक्‍्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ) ने सुझाया 
है कि समाज में १ ३० से अधिक विषमता नही होनी चाहिए। इस विष- 
मता को घटाकर शायद १२० तक ले आना अधिक उचित होगा। मृत्यु- 
कर, भारतीय सविधान की धारा ३१ को बदलना, जो जायदाद से सम्बन्ध 
रखती है, कारखानो की व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाले कम्पनी लॉ में बुनि- 
यादी परिवत्तेन करना, इम्पीरियल बैक का राष्ट्रीयकरण और भ्राय-कर की 
ऊची दरो को बढाना, ये सव समाजवादी समाज की दिद्या मे ले जानेवाले 
कदम है । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीचवाली इन असमानताओो को भी 
बगेर किसी भेद-भाव के मिठाना ही होगा। आचार्य विनोबा भावे द्वारा 
जारी किये गए भूदान और सपत्तिदानवाले आन्दोलन केवल भारत मे ही 
नही, बल्कि समस्त ससार मे समानता पैदा करने के लिए आवश्यक बाता- 
वरण तैयार करने मे बहुत सहायक हो रहे है । 

समाजवादी समाज की पाचवी बुनियादी कल्पना यह है कि हमारे सारे 
तरीके शान्तिपूर्ण, अहिसक और लोकतात्रिक हो। समाजवादी और साम्य- 
वादी देशो ने समाजवाद लाने के लिए वर्ग-सघषे, हिसा श्रौर सत्ता के केन्द्री- 
करण से काम लिया है। भारत इस मार्ग का अनुसरण नही करना चाहता। 
महात्मा गाघी हमेशा कहा करते थे कि साधनों की शुद्धि उतनी ही महत्व 
की चीज है, जितनी साध्यो की शुद्धि । अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
यदि गलत साधनों का प्रयोग किया जाता है तो अच्छे लक्ष्य स्वय अपविन्र 
और प्रशुद्ध हो जाते है। भारत की स्वाधीनता भी वह द्वेप और मारकाट के 
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द्वारा नही लाना चाहते ये। बहुत सोच-विचार के बाद ही भारत ने शान्ति 
और लोकतत्र के मार्ग को पसन्द किया है। इसलिए उसने लोकतात्रिक 
तरीको से ही अपने सब नागरिकों को रोजी देने का तथा अ्रधिक-से-अधिक 
उत्पादन करने की योजना करने का निर्चय किया है। यह सचमुच एक 
महान और शायद सबसे बडी चुनौती है। हमारी पहली और दूसरी पचवर्षीय 
योजनाए इसीलिए खास तौर पर लोकतात्रिक और वैधानिक प्रगति पर 
आधारित की गई है। भारत ने निश्चय कर लिया है कि हर हालत में 
वह इन ग्रादर्शो पर ही चलेगा । हिसा और मारकाट का रास्ता नहीं 
अपनायेगा। हमे निश्चय है कि अपने करोडो श्रमजीवियो को खुशहाल 
बनाने के इस महान्‌ और शानदार कार्य से उसे सफलता अ्रवश्य मिलेगी । 
समाजवादी समाज का छठा सिद्धान्त है सत्ता और सम्पत्ति का 
विकेन्द्रीकरण । यह विकेन्द्रीकदरण भारत झ्रौद्योगिक सहकारी समितियों 
झौर ग्राम-१चायतो की स्थापना द्वारा करना चाहता है। अहिसक और 
लोकतात्रिक समाज के लिए यन्त्रो पर श्राधारित और शअ्रत्यधिक केन्द्रित 
उत्पादन की पद्धति का सयोजन सम्भव ही नही है। अ्रत्यधिक केरिद्रित' 
उत्पादन के लिए मुद्दीमर आदमियो के हाथों मे सत्ता और सम्पत्ति का 
केन्द्रीकरण' अनिवार्य हो जाता है। भारत को ऐसी हिसा पर भ्राधारित 
कठोर सेनिक भ्नुशासनवाली पद्धति कतई पसन्द नहीं। भारत मे ग्राम- 
पचायते बहुत प्राचीन काल से काम करती आई है । उसकी सस्क्ृति और 
सभ्यता का वे एक अभिन्‍न अग रही है। हमारे पूर्वजों ने अत्यन्त सोच- 
विचार और अनुभव के बाद उनको कायम किया है। पश्चिम के भी बहुत- 
से महान विचारक अ्रब इसी नतीजे पर पहुच रहे है कि यदि लोकतनन्‍्त्र को 
सफल बनाना है तो उसकी इकाइया छोटी-छोटी ही होनी चाहिए। इस- 
लिए यदि भारत में हमे समाजवादी समाज-रचना की योजना बनानी है 
तो लोकतल्त्र को छोटी-छोटी इकाइयो में वाटचा परम आवश्यक है । व्यक्ति 
और समाज के हितो का सबसे उत्तम सामजस्य ऐसी छोटी-छोटी सामा- 
जिक इकाइयो मे ही हो सकता है। हम न तो यह'चाहते कि समाज की 
वेदी पर व्यक्ति के हितो का वलिदान हो और न हम यह बरदाश्त कर 
सकते है कि व्यक्ति अपने स्वार्थो के लिए समाज के हितो की हत्या करे। हम 
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ऐसे समाज की रचना करना चाहते है, जिसमे किसी प्रकार का शोषण 
न हो और जिसके भ्रन्दर व्यक्ति और समाज के हितो का सफल समन्वय 
हो । जाहिर है कि विकेन्द्रित लोकतन्त्र मे ही ये उद्देश्य सिद्ध हो सकते है। 
भारत अपने समाजवाद की इमारत नीचे से उठाना चाहता है। वह मानता 
है कि यह चीज ऊपर से लादी नही जा सकती । 
हमारे समाजवादी राज्य का सातवा सिद्धान्त 'सर्वोदिय' (अन्टू दिस 
लास्ट) का आदशे है। गाधीजी यह कहते हुए कभी थकते ही नही थे कि 
आखिरी अर्थात्‌ सबसे नीचेवाले आदमी की तरफ हमे सबसे पहले ध्यान 
देना चाहिए। शहरो की सडको को चौडी करने और उन्हे डामर की बनाने 
के लिए तो हम बडी अधी रता दिखाते हैं, परन्तु गावो मे सादी सडके भी 
बनाने की हमे चिन्ता नही होती । शहरो मे बडे-बडें मकान और दफ्तरो 
की इमारते वनाना हमे जरूरी मालूम होता है, परन्तु गावो के लोगो के 
लिए सीधे-सादे सुन्दर मकान वनाने की बात भी हम नही करते | आजाद 
हुए हमे इतने वर्ष हो गये, परन्तु देश मे झाज भी ऐसे अनेक भाग है, 
जिनका विकास नही हो पाया है । श्राज भी इतनी पिछडी हुई श्रावादिया 
है, जिनकी तरफ हमारा ध्यान श्रभीतक नही गया है। समाजवादी समाज- 
रचना मे उन लोगो की जरूरतो की तरफ सबसे पहले ध्यान देना होगा, 
जो सबसे अ्रधिक गरीब और गिरे हुए है। 
भारत मे समाजवादी समाज की स्थापना के लिए ये सात सिद्धान्त 
जरूरी हैं । ये राष्ट्र-पिता गाधीजी का सिखावन के अनुरूप ही हैं । सर्वोदिय 
मे इन सबका समावेश हो जाता है और भारत इनपर चलने का निश्चय 
कर चुका है। इसलिए हमारा कतंव्य है कि हम अ्रपनी पूरी शान्ति और 
बुद्धि से इनके अनुसार चलने का यत्न करे । यदि हम दूसरे देशो के समाज- 
वादी या पूजीवादी सिद्धान्तो की नकल करने का प्रयत्न करेगे तो हम सही 
रास्ते को छोडकर भटक जायगे। भगवान की दया से हमे एक अत्यन्त 
महान सास्क्ृतिक विरासत मिली है। इस पुण्य-पुरातन देश मे उन्ही मानवी 
आदशों के आधार पर हम अपने समाजवाद की इमारत खडी करना 
चाहते हैं । 
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5 हर 
समाजवादी राज्य की ओर 


पूर्व या पश्चिम के किसी देश में प्रचलित समाजवाद की हम नकल 
करना नही चाहते । दूसरे देशो के जीवन के तरीकों की इस प्रकार नकल 
करना कभी लाभदायक नही हो सकता। प्रत्येक देश को अपनी चिजी 
प्रकृति, विशेषता भौर परिस्थितियों के अनुसार ही अपने जीवन का तरीका 
बनाना होता है। भारत अधिनायकतंत्री---अ्रथॉरिटेरियन-त रीको से नही, 
लोकतन्यी तरीकों को अपनाना चाहता है। प्रधान मतन्नी ने स्वय कई 
वार कहा है कि “मेरा विचार है कि कुल मिलाकर शान्तिपूर्ण लोकतल्त्र 
का तरीका अधिक फलदायी होता है । समय की दृष्टि से तो उसमे लाभ है 
ही, परन्तु परिणाम की दृष्टि से वह और भी अधिक लाभदायी होती है ।” 
महात्मा गाधी ने भी तो हमे तथा ससार को यही पाठ पढाया था। 
गलव साधन झ्त में जाकर सही साध्यो को भी अशुद्ध वना देते है और 
झाधथिक तथा सामाजिक कान्तियो मे जल्दबाजी और अ्रधीरता के कारण 
जव-नव भी हिंसा से काम लिया गया है, अन्त मे वह हानिकर ही सिद्ध 
हम्मा है। पिछले वर्षो मे सयोजन की लोकतान्त्रिक पद्धति के हारा भारत 
ने आधिक जछ्षेत्र मे श्राश्चर्यंजनक प्रगति की है। अपनी इस प्रगति की तुलना 
एम समृदत राज्य अमरीका और सोवियत रूस सहित ससार के किसी भी देश 
के साथ झर सपते है । हमे भूलना नही चाहिए कि अ्रम रीका के पास विद्ाल 
ऋू-प्रदेश और अपार प्राकृतिक साधन पडे थे। फिर भी उसे प्रथम श्रेणी का 
भौयोथिय राष्ट्र बनने मे पूरे सी वर्ष लग गये। इसी प्रकार सन्‌ १६१७ की 
ग्ससबर की फ्रान्लि के दाद अपनी पहली पच्रवर्षीय योजना रस ग्यारह वर्ष 
चार दंगा सका था। चीन की नई साम्यवादी सरकार भी झायथा कर रही है 
दि शाशपताद दी नींद ठो मणूत करने में उसे श्रभी पन्द्रह-बीस वर्ष और 


सम जापयसे | एसलिए यह सोचना गलत है कि अधिनायक-तन्त्र के सयोजन 
लोगपा गा भू सयोगन शी झपेकज्षा छधिक जल्दी फलदायक होता है। हमे 
पसचप्र ८ शि धमिनाणणननन्‍्ती त्रीयो की भघपेक्षा शान्ति का मार्ग 
पर स्थाये एप देसा है । 
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परच्तु भारत जिस प्रकार का समाजवादी राज्य चाहता है, उसका 
रूप क्या होगा, यह समझ लेना बडा जरूरी है । अपनी योजना का साफ- 
साफ चित्र हमे हमेशा अपनी आखो के सामने रखना चाहिए । हमारी 
आशिक नीति के बुनियादी उद्देश्य ये है---१ अ्रधिक-्से-प्रधिक उत्पादन, 
२ बेकारी का निर्मूेलत ३ और सामाजिक तथा आर्थिक न्‍्याय। हम 
भारी उद्योगो के---खास तौर पर बुनियादी भारी उद्योगो के--वि रोधी नही 
है, परन्तु ऐसे उद्योगो पर यथा-सम्भव स्वामित्व राज्य काही हो। 
सचालन भी उनका राज्य ही करे । यदि ऐसे उद्योगो का निकट भविष्य में 
राष्ट्रीयकरण नही हो सकता है तो उनपर राज्य का पूरा नियन्त्रण तो 
अवश्य हो। राज्य अपने साधनों का उपयोग पुराने यन्त्रोवाले वर्तमान 
उद्योगों को खरीदने मे नही, नये उद्योग खडे करने मे ही करे। हा, पुराने 
उद्योगो का राष्ट्रीयकरण राष्ट्र की दृष्टि से हितकर हो तो बात दूसरी है। 
जहातक उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगो से सम्बन्ध है, इन्हे औद्योगिक सह- 
कारी समितियो के रूप मे विकेद्वित कर देने का हर प्रकार से प्रयत्न कर 
दिया जाय। राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की एक बैठक मे प्रधान मन्त्री ने 
कहा था कि बडे उत्पादनवाले कारखानो मे अधिक मजदूरो को काम नही 
दिया जा सकता। यदि हम चाहे कि हम अपने तमाम बेकारो को बडे कार- 
खानो में ही काम दे तो ऐसे कारखाने खडे करने के लिए इतनी भ्रधिक पूजी 
की आवश्यकता होगी, जिसकी गिनती “खगोल्‌ विद्या के श्रको में ही हो 
सकती है ।” इसीलिए उन्होने कहा कि “मुझे जरा भी शका नही है कि 
बेकारी की समस्या को हम छोटे और गृहोच्योगो के द्वारा ही हल कर सकते 
है ।” उद्योगो के क्षेत्र मे यन्‍्त्रो के उपयोग के भी हम विरोधी नही है, परन्तु 
विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि 
जिससे हम अधिकतम उत्पादन, वेकारी-निवारण और आशिक तथा सामा- 
जिक न्याय इन तीनो प्रश्नो को एक साथ हल कर सके । दूसरे शब्दों में हम 
जेसे-तैसे नही, इस प्रकार उत्पादन वढाना चाहते है, जिससे राष्ट्र को लाभ 
हो। प्रसन्‍नता की वात है कि अवर श्रर्थात्‌ नये ढग का सुधरा हुआ चरखा 
एक करोड आंदमियो को काम देने की क्षमता रखता है, जिसके लिए केवल 
डेंढड्सौ करोड रुपये की पूजी लगानी होगी । इस चरखे की मदद से हर मनुष्य 
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साधारणत' बारह ञ्राने रोज घर बैठे कमा सकेगा। पूरी और आशिक 
बेकारी की समस्या को हल करने के लिए हमे इस प्रकार के यन्त्रो की जरू- 
रत है, जिनमे अधिक-से-अधिक मनुष्यों को काम दिया जा सकता है। 

आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि बिहार और देश के अन्य भागों 
मे बाढ़ो ने जो बरबादी की है, उससे उन्हे इतना दुख नही हुआ जितना 
गृहोद्योगो और ग्रामोद्योगो के विनाश से होता है। आज भी कितने ही ग्रामो- 
द्योगो की हत्या हमारी आखो के सामने हो रही है। खादी और हाथ-करघों 
पर काम करनेवालो की हालत बडी शोचनाय हो रही है, यद्यपि पिछले कुछ 
भहीनो मे उसमे कुछ सुधार हुआ है। चावलो की हाथकुटाई के उद्योग की 
हत्या मिले कर रही है। तेल की मिले तेलघानी उद्योग का खून कर रही 
है और चीनी की मिले गुड और खण्डसारी के ग्रामोद्योग का प्राण ले रही 
है । हमारा मतलब यह नही है कि कपडा, तेल, चावल और चीनी की वत्तें- 
मान मिलो को एकदम बन्द कर दिया जाय, परन्तु ग्रामोद्योग, छोटे उद्योग 
और बडे उद्योगो के क्षेत्र निश्चित कर दिये जाय, उदाहरणार्थ जैसा कि 
योजना-ग्रायोग का सुझाव है, खाद्य तेलो का क्षेत्र पूरी तरह से घानियो के 
लिए सुरक्षित रहे और मिलो मे केवल अखाद्य तेल उत्पन्त किये जाय । इसी 
प्रकार पोषण की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि चावलो की कुटाई का 
काम पूरी तरह से हाथ से ही हो । कपडे के क्षेत्र मे भी कुछ किस्मे खादी 
ओर हाथकरघो पर ही बने । हम यह निश्चय कर ले कि अन्त मे हाथ-करघों 
पर केवल सादा या अम्वर चरखे पर कता सूत ही काम मे लिया जाय । हमे 
विश्वास है कि इन प्रइनों को अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अपने 
हाथ मे लेगा और भारत सरकार भी इस बोर्ड की सिफारिशो के प्रकाश मे 
ही अपने झ्रतिम निर्णय करेगी । 

समाजवादी समाज के आदर को कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति मे भी हमको आयूल परिवर्तंत करना होगा, क्योंकि आज एक 
तरफ तो शिक्षितो मे लगातार वेकारी बढ रही है और दूसरी तरफ हमारी 
पंचवर्षीय योजना के अतर्गंत कई महत्वपूर्ण योजनाओ के लिए हम प्रशिक्षित 
व्यक्तियों की कमी बहुत अनुभव कर रहे हैं । उदाहरणार्थ ग्रामीण क्षेत्रो के 
लिए हमे डॉक्टरो और इजीनियरो की पूरी फौज की जरूरत है। प्रधान 
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मन्नरी ने राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के सामने ठीक ही कहा था कि हमारी 
ग्रामीण योजनाओं को पूरी करने के लिए हम इतना नही ठहर सकते कि 
डॉक्टरो और इजीनियरो को पूरी शिक्षा देने मे वर्षो लगा दे | थोडे और 
लम्बे समय के प्रशिक्षण वर्ग साथ-साथ चलाये जा सकते है। प्रधानमत्री ने 
तो यहातक कहा कि “इन लोगो को आधी और चौथाई शिक्षा देकर 
भी गावो में भेजा जा सके तो इसे मै पसन्द करूगा, क्योकि इससे इस सक्रमण 
काल मे ग्रामो की कुछ तो सहायता हो सकेगी ।” मतलव यही है कि जरूरत , 
बहुत भारी है और उसको जल्दी-से-जल्दी पूरी करने का ध्यान हमे रखना 
ह्ठै। 
६ 
समाजवादी संयोजन में लोकतन्‍्त्र की दृष्टि 


योजना-श्रायोग ने अ्रपती सलाह के लिए कुछ वैज्ञानिकों का एक मडल 
नियुक्त किया है। इनकी बैठक का समारम्भ करते हुए श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने पचवर्षीय योजना के श्रमल मे लोकतन्‍्त्र की दृष्टि हो, इसपर बडा 
जोर देते हुए कहा कि इसके लिए हमे किसानो, मजदूरो, बुद्धिजीवियो और 
समस्त जनता का दिली सहयोग प्राप्त करना चाहिए। उन्होने कहा कि 
आप यह तो आशा नही कर सकते कि खेतो मे काम करनेवाले किसानो 
और मजदूरो को आपकी योजना की तफसीलो की जानकारी होगी । फिर 
भी यह जरूरी है कि हम जो कुछ कर रहे है उसे वे समझे और पसन्द करे, 
और हमे वतावे कि हम ठीक कर रहे है या नही । श्री नेहरू ने वैज्ञानिको 
से कहा, “लोकतत्त्री देशो मे लोग किन वातो को चाहते है, इसका वे ध्यान 
रवखे । इसका यदि आप ध्यान नही रकक्‍खेंगे तो श्रापको सफलता नही 
मिलेगी और योजना का सारा प्रयास बेकार होगा। वह समाप्त हो 
जायगी ।” उन्होने यह भी कहा कि सयोजन के सिद्धात प्रत्येक देश की जरू- 
रतो और उसके निवासियो की पूर्व-परम्पराओ, परिस्थितियों और प्रकृति 
तथा आकाक्षाओ को देखकर ही कायम किये जाने चाहिए। 

लोग अक्सर पूछते है कि क्या आर्थिक सयोजन लोकतत्त्र मे सम्भव 
है। कुछ भ्रथंशास्त्रियो और राजनी तिज्ञो का यह पक्का विश्वास है कि सयो- 
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जन मे कड़े नियन्त्रण बगैर सम्भव नही और ऐसा कडा नियन्त्रण लोगो की 
श्राजादी छीन लेता है, वे गुलाम बन जाते है। दूसरे विचारको का ख्याल 
है कि श्राथिक सयोजन सही मानो मे सफल तभी होगा जब वहा लोकतन्‍्त्र 
का--प्राजादी का--वातावरण होगा । सोवियत रूस का सयोजन डिक्टे- 
टर शाही का, जोर-जबरदस्ती का, सयोजन है। ऐसे कड़े नियन्त्रणवाले 
केन्द्रित सयोजन मे व्यक्ति आजादी नही अनुभव करता । उत्पादन के लक्ष्यो 
को पूरा करने, वितरण का प्रवन्ध करने और सब लोगो को पूरा काम देने 
की सारी जिम्मेदारी और सत्ता शासन अपने हाथ में ले लेता है। वहा 
व्यक्ति की स्वत्तन्त्रता के लिए कोई स्थान ही नही होता । वह राज्य-सयोजन 
के महान यन्त्र का एक पूर्जा-मात्र बन जाता है। इसी प्रकार का सयोजन 
चीन जैसे दूसरे साम्यवादी देशो मे भी चल रहा है। बेशक, स्थानीय परि- 
स्थितियों के अनुसार, छोटे-बड़े मामूली फेर-फार अवश्य होते है। उधर 
सयुक्‍त राज्य श्रमरी का, फ्रान्स और यूरोप के दूसरे देशो मे खेती और उद्योगों 
के उत्पादन, मजदूरी देने और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों मे जब जहा 
जैसी जरूरत हुई, टुकडो मे सयोजन से काम लिया गया है। उदाहरणाथे 
सयुकत राज्य अमरीका में जब बहुत बडी मन्दी आई तो उसका मुकाबला 
करने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्रीय राहत अधिनियम---नेशनल 
रिकवरी एक्‍्ट--वनाया। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन मे वीवरिज समाज-सुरक्षा 
योजना वनी थी। दूसरे कई देशो मे भी राष्ट्रीय जीवन के सीमित क्षेत्रों मे 
सयोजन के प्रयोग किये गए है, परच्तु लोकतन्‍त्र मे देश-व्यापी रूप भे संयोजन 

का विशाल प्रयोग करने का साहस ससार मे एकमात्र भारत ही कर रहा 
है। जब पहली पचवर्षीय योजना बनी तो लोगो को उसकी सफलता के 
बारे मे बडी शंकाए थी, परन्तु उसने अनेक क्षेत्रों मे अपने निर्धारित लक्ष्यों 

से भी अधिक सफलता प्राप्त करके दिखा दी और जनता के हृदय मे एक 

प्रकार के आात्म-विश्वास और स्वावलम्बन की भावना भर दी । 

दूसरी पचवर्षीय योजना भी काफी आगे बढ गई है और समाजवादी 

स्वरूप के समाज की तीव डालने की झाशा दिला रही है। उसपर ठीक 

प्रकार से अमल होने से वह राष्ट्रीय श्राय को २५ प्रतिशत बटा देगी और 

घहरी तथा त्रामीण क्षेत्रों मे कुल मिलाकर करोड़ सवा करोड़ अधिक 
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मनुष्यो को रोजी दिला सकेगी। वह कई भारी और महत्वपूर्ण उद्योग 
खडे कर देगी, जो भावी आथिक विकास के सुदृढ आधार का काम करेगे। 
इसके अलावा सारे देश मे बह छोटे-छोटे और गृहोद्योग भी फैला देगी । 
औद्योगिक विकास के अलावा दूसरी पचवर्षीय योजना मे खेती की उपज 
को बढाने पर भी वहुत ज़ोर दिया गया है। इससे जहा एक तरफ देश के 
निवासियों के लिए भरपूर अन्न हो जायगा, वहा दूसरी ओर अन्नो के 
अलावा उपज बेचकर विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकेगी, जिससे वाहर 
से यन्त्र-सामग्री और अन्य प्रकार का कच्चा माल मगाया जा सकेगा । दूसरी 
पचवर्षीय योजना के अतरगंत हमारी अनेक नदी-घाटी योजनाए पूरी हो 
जायगी और वे हमारे कारखानो के लिए भ्रधिकाधिक विजली देने लग 
जायगी। ये सारी सफलताए, खासतौर पर भारत जैसे अविकसित देश के 
लिए, वडी आनन्ददायक होगी | प्रधान मन्त्री लोगो से हमेशा श्रपील करते 
रहते है कि वे नवीन भारत के निर्माण के महान पुरुषार्थ मे शरीक हो। इस 
महान साहसिक कार्य की विशेषता यह है कि यह लोकतलन्‍्त्र के शान्तिपूर्ण 
तरीको से किया जा रहा है । 

यह सोचना भूल है कि डिक्टेटरशाहीवाले देशो मे जितनी तेजी से 
प्रगति होती है, उसकी तुलना मे यह लोकततन्‍्त्री पद्धति घीमी है। उदाहर- 
णार्थ हमसे प्राय कहा जाता है कि चीन मे आर्थिक विकास की गति भारत 
की अपेक्षा कही तेज है। यह सच भी है कि कुछ व।तो मे चीन हमसे आगे 
है, परन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि कई अनेक बातो मे चीन से भारत 
आगे है । चीनी गणराज्य के प्रधानमन्त्री श्री चाऊ एन लाई ने अपने बम्बई 
के एक भाषण मे कहा था कि “राष्ट्रीय विकास के अनेक क्षेत्रों मे भारत 
ने बहुत काम किया है ।” उन्होने कहा था कि कई वातो मे भारत चीन से 
आगे है और चीन के लोगो को चाहिए कि वे अपने भारतीय मित्रो से 
नम्नतापूर्वक ये वाते सीख ले । इन दो देशो के बीच पिछले दो हजार वर्षो 
से दोस्ती चली आई है। इन दो महान्‌ देशो को परस्पर के साथ आर्थिक, 
सास्क्ृतिक और दाह निक सम्वन्ध स्थापित करने के अनेक अवसर मिले है। 
परन्तु आज ये दोनो देश भिन्‍त आथिक और राजनैतिक विचार-धाराश्रो 
को मानते है । भारत दृढता के साथ लोकतन्‍त्र और अहिसक क्रान्ति की 
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राह पर चल रहा है। और चीन डिक्टेटरशाही के मातह॒त अपने मार्ग पर 
जा रहा है। फिर भी दोनो देश एक-दूसरे से काफी नई-नई बाते सीख सकते 
है, परन्तु भारतवासियों को जरा भी यह आशका नही होनी चाहिए कि लोक- 
तन्त्री सपोजन डिक्टेटरशाही सयोजन की श्रपेक्षा धीरे-धीरे काम करता है। 

फिर भी यह अ्रति आवश्यक है कि लोकततन्‍्त्र मे सयोजन खेती तथा 
उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की पद्धति से हो | बडे-बडे बुनियादी उद्योग राष्ट्र 
के ही हो और वही उनका सचालन भी करे, परन्तु उपभोग्य वस्तुग्नो के 
उद्योग सहकारिता के आधार पर, जितना भी सम्भव हो, व्यापक रूप से 
विकेन्द्रित कर दिये जाय । राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल नीचे से हो, इस दृष्टि 
से प्रत्येक गाव या कुछ गाव मिलकर अपनी जरूरतो के बारे मे स्वाश्रयी 
बनने श्र अपनी बुद्धि से ही हर काम को करने की कोशिश करे। इस दृष्टि से 
राष्ट्रननिर्माण मे पचायतो और सहकारी समितियो का भाग अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण होगा । यदि ऐसा नही किया गया तो लोकतन्‍्त्र मे भी सयोजन अत्या- 
चार और सेनिक ढंग की जबरदस्ती का एक कारण बन सकता है। हमे 
सदा यह ध्यान रखना है कि लोकतन्‍्त्र मे सयोजन वही सफल माना जा 
सकेगा, जिसमे खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को श्रपनी शक्ति का भान 
होने लग जाय और वे अपनी निजी सूक-बूक से हर काम करे। अभी तक 
शासकीय कार्यक्रमों मे लोग सहयोग देते रहे है। श्रव॒ सामुदायिक विकास- 
योजनाएं ऐसा प्रयत्व कर रही है कि लोगो की योजनाश्ो मे सरकार 
सहयोग दे । देश मे समाजवादी स्वरूप के समाज का निर्माण करने का यही 
एकमात्र लोकतान्रिक तरीका है। केन्द्रीकरण से और नौकरशाही तरीकों 
से बचने का हमे हमेशा ध्यान रखना होगा। यदि ऐसा नही करेगे तो हमारे 
मार्ग मे बडी कठिनाइया आयगी और बडी-बडी मुसीवर्तों का सामना करना 
होगा । 

* ७9 +$ 
नीचे से संयोजन 

भारत के सविधान के निर्देशक सिद्धान्तो मे से एक यह है कि 

“स्वभासन की इकाइयो के रूप मे राज्य प्राम-पचायतो का संगठन करेगा।” 
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गाधीजी ने भी आर्थिक और राजनैतिक सत्ता को विकेन्द्रित करना लाभ- 
दायक माना और इस हेतु से ग्राम-पचायतो को पुनर्जीवित करने की सलाह 
दी है । उनका तो सच्चे स्वराज्य का सपना यह है कि “सारे देश मे स्वाव- 
लम्बी स्वशासित छोटे-छोटे ग्राम-राज्य कायम हो जाय |” सौभाग्य से 
सारे राज्यों ने अपने-अपने यहा ग्राम-पचायतो की स्थापना के सम्बन्ध मे 
कानून वना दिये है। इनकी रचना और अधिकार अवश्य हर राज्य मे 
अलग-अलग प्रकार के है, परन्तु उन सबमे ऐसे बीज है, जिनके हरा हम 
बिल्कुल नीचे से छोटी-छोटी स्वायत्त ग्राम-सभाओ के आधार पर अपने 
नवीन लोकततन्‍्त्र की इमारत खडी कर सकते है । 

झ्राज पश्चिम के तमाम अग्रगामी राजनीतिज्ञ और समाज-सुधारक 
भी मानने लग गये है कि यदि लोकतनन्‍्ब को आज एक सामाजिक और 
आर्थिक सगठन के रूप मे सफलतापूर्वक काम करना है तो उसे विकेन्द्रित 
रूप मे ही काम करना होगा। अध्यापक जोड ने कहा है कि “यदि समाज 
की कर्तृत्त्व शक्ति मे मनुष्य की श्रद्धा फिर से जगानी है तो राज्य के छोटे- 
छोटे टुकडे करने होगे और उसके अधिकारो को भी बाट देवा होगा।” 
डॉ० बूडिंग भी मानते है कि “छोटे-छोटे सुगठित गणराज्यों मे ही सच्ची 
सभ्यता की रक्षा हो सकती है । आधुनिक समाज-शास्त्र भी इस सिद्धान्त 
को मानता है कि “छोटी-छोटी इकाइयो मे मनुष्य बडा सुखी रहता है।” 
आधुनिक समाज के दोषों का विश्लेषण करते हुए प्राध्यापक एडम्स कहते है 
कि “बुराई की जड मे जाकर देखिये श्रौर साहस के साथ विकेन्द्रीकरण और 
सत्ता के बटवारे का मार्ग ग्रहण की जिये। श्रम रीका का प्रसिद्ध समाज-शास्त्री 
लेविस ममफोड्ड भी “गावों मे छोटी-छोटी सामाजिक इकाइया ही बनाने 
की सलाह देता है। आज भी अ्रमरीका मे ग्रामीण और सहकारी जीवन के 
निर्माण मे छोटी-छोटी इकाइया बडा काम कर रही है। प्रगति के पथ पर 
कैेन्टुकी ऑन दि मार्च' सर्वोदिय,के मार्ग पर चलनेवाले स्त्री-पुरुपो की 
वडी दिलचस्प कहानी है। 'छोटे कस्वो का पुनरज्जीवन” मे बडे जोर के 
साथ कहा गया है कि 


3 'स्माल टाउन रिनेसा? 
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“ग्रणवान लोकतन्‍्त्र के पमपने और एक शक्ति के रूप मे बढाने के 
लिए आवश्यक वातावरण केवल छोटी-छोटी इकाइयो में ही मिल सकता 
है।” न्यूया क॑ के पास अपने 'जीवन-विद्यालय' मे डॉ० बोरसोदी छोटी 
इकाइयो मे विकेन्द्रित जीवन के विकास का प्रयोग कर रहे है। झोहियो 
में यलो स्प्रिग्स मे डॉ० मॉर्गन का सामाजिक जीवन के निर्माण का प्रयत्न 
भी लोकतन्त्री जीवन की रक्षा का और उसे स्थायित्व प्रदान करने का एक 
साहसभरा प्रयत्न है। 

इस प्रकार ग्राम-पचायतो की कल्पना कोई मध्ययुग की पिछडी हुई 
कल्पना या कबाइली जीवन का अवशेष नही है। जैसा कि डॉ० राधाकृष्णन 
ने कहा है, "ग्रामीण जीवन को अपनाने का अर्थ जगली अ्रवस्था को लौट 
जाना नही है, भारत की प्रकृति के अनुकूल, जो जीवन है उसकी रक्षा 
करने का वह एकमात्र तरीका है ।” डॉ० राधाकमल मुकर्जी ने अपने 'डेमो- 
क्रेसीज इन दि ईस्ट” मे लिखा है कि किस प्रकार “ग्राम-पचायते नवीन 
समाज का सुन्दर नमूना पेश कर सकती है। इनमे अलग-अलग धन्‍न्धो मे लगे 
हुए ग्रामीणजन हिल-मिलकर प्रेम से रहेगे और भावी राज्य के निर्माण मे 
इस केन्द्रित ससदीय लोकततन्त्र की अपेक्षा कही अधिक और सन्‍्तोषजनक 
योग देंगे ।” ग्रामीण जीवन का यह तरीका पुराना, बेकार तथा त्याज्य नही 
है। शासन और झ्राथिक सगठन की बुनियादी इकाई के रूप मे वह विज्ञान के 
इस युग के अनुरूप ही है। इतनी सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद 
केन्द्रीकरण की अपेक्षा विकेन्द्रीकरण का आश्रय लेने मे ही समाज का 
कल्याण है। यह सोचना भी गलत है कि ग्राम-पचायतो का जीवन अकेला 
तथा एकातिक होगा। प्राचीन काल मे भी लोगो का जीवन ऐसा नही था । 
सारे स्तरों पर समाज की कडिया बराबर एक-दूसरे से जुडी हुई थी । सच 
तो यह है कि विज्ञान और लोकतल्त्र की प्रगति का स्वाभाविक परिणाम 

यही होता चाहिए कि आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का अधिकाधिक 
विकेन्द्रीकरण और वितरण हो। 

लोकतन्त्र मे राष्ट्रीय सयोजन तभी सफल होगा जब योजनाओं का 
निर्माण पा लोगो पर ऊपर से लादने के वजाय ठेठ नीचे से लोग 
स्वय शुरू करेगे। इसलिए सच्चे आर्थिक संयोजन का मार्ग यही है कि नीचे 
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से सुसगठित व्यवस्थित छोटी-छोटी इकाइया गावो और छोटे-छोटे कस्वो 
में भी वनाई जाय | प्रसनन्‍्तता की वात तो यह है कि हमारे देश की पच- 
वर्षीय योजनाओ में इस वात का अर्थात्‌ आर्थिक क्षेत्र मे विकेन्द्रीकरण का 
ध्यान रक्खा गया है | सामुदायिक विकास योजनाए और राष्ट्रीय विकास- 
* खण्डो की योजनाए इसी दिशा से लिये गए सही कदम है । इनकी छोटी- 
छोटी बातो मे भले ही थोडा-वहुत मतभेद हो। स्थानीय योजनाञ्ोवाले 
भाग हमारी राय मे इस राष्ट्रीय योजना का सूल है । परन्तु ये स्थानीय 
योजनाएं तभी सफल होगी जब इनपर अमल करने के लिए सक्षम और 
सुगठित पचायते देश-भर मे होगी । यदि इस प्रकार अपने राष्ट्रीय जीवन 
के निर्माण का काम हम नीचे से ग्राम-पचायतो के निर्माण से लेकर सच्चे 
दिल से करेंगे तो हमारे देश के नागरिक जीवन और न्याय-प्रशासव मे भी 
प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देगा । 

ग्राम-पचायतो की प्राचीन परपरा इस देश मे आजकल की तरह दल- 
पद्धति की नही, सपूर्ण समाज को एक मानकर चलनेवाली सुगठित लोक- 
तत्न की थी। पचो को प्रत्यक्ष परमेश्वर के समान माना जाता था। 
पचायतो के चुनाव प्राय सर्वसम्मति से होते थे। जहापर सब एकमत 
नही हो पाते थे वहा पचिया डालकर छोटे बच्चे से एक पर्ची उठवा ली 
जाती थी। लोकतत्र की स्वस्थ परम्पराओ के आधार पर यदि हम देश का 
निर्माण करना चाहते हैं तो हमे अपनी पचायतो को फिर से जीवित करना 
होगा और उनके निर्माण और सचालन मे सर्वसम्मति से काम करने की 
पद्धति शुरू करनी होगी । आशा है, देश के राजनेतिक दल इस प्रइन पर 
गभीरतापूर्वक विचार करेंगे और ग्रामपचायतो को दलगत राजनीति के 
अखाडे नही बनायगे। हम सबको चाहिए कि अपनी पुरानी पचायत-सस्था 
को पुनरुज्जीवित करे और उसेदल और सम्रदायो के विचारो से अलग और 
ऊपर रखकर सस्कारशील, उदार पद्धति से पचायतो को चलाये, तभी 
हम भारत का उसकी सच्ची प्रकृति के अनुरूप निर्माण कर सकेंगे । 

लगभग सभी राज्य-सरकारो ने ग्राम-पचायतो और न्याय-पचायतो 
की स्थापना के बारे मे आवश्यक कानून भी वना दिये है। हा, प्रत्येक स्थान 
की विशेष परिस्थिति और परम्पराओ के अनुसार इन कानूनो मे विविधता 
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काफी है । अरब यह जरूरी है कि इन पचायतों के काम के अनुभव को एकत्र 
किया जाय और प्रशासन, न्‍्यायदान और राष्ट्र के आथिक सयोजन की 
दृष्टि से इन्हे सबसे उत्तम साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है, इसका 
प्रयत्त किया जाय। पग्राम-पचायतो और न्याय-पचायतो के पारस्परिक 
सम्बन्ध अलग-अलग राज्यो मे अलग-अलग प्रकार के है। कुछ राज्यो मे 
न्याय-पचायते ग्राम-पचायतो की उपसमितियो के रूप मे काम कर रही है। 
दूसरे कई राज्यो में ये स्वतत्र रूप से अलग-अलग काम कर रही है 
ग्रौर दोनो मे शायद ही कोई सम्बन्ध है। इसी प्रकार प्रशासन और कर 
लगाने सम्बन्धी पचायतो के अधिकार भी अलग-अलग राज्यों मे अलग- 
अलग है । 

भारत सदियो से पचायतो का घर रहा है। वेदों, जातको, धर्म-सूत्रो, 
महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र-ती तिसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मुस्लिम 
शासको तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कागजो मे उनके विस्तृत उल्लेख पाये 
जाते है। कितने ही राजवशो और साम्राज्यो का उत्थान और पतन हुआ, 
परन्तु ये छोटे-छोटे गणराज्य निर्बाध रूप से अपना काम करते रहे। हा, 
ब्रिटिश राज्य मे जरूर इनको बहुत बड़ा धक्का लगा । इसका कारण श्रग्नेजो 
का अत्यधिक लोभ था। वे सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथो मे रखना 
चाहते थे, इसलिए लगान की बसुली भी अपने ही हाथो मे उन्होने ले ली । 
परल्तु अब पुराने धागो को फिर से एकत्र किया जा रहा है और हमे 
निश्चय है कि गाधीजी के सपने के नवीन भारत के निर्माण में पचायते बड़ा 
महत्वपूर्ण काम करेगी । पिछले कुछ दशको मे पचायते बड़ी दुर्देशा मे पहुच 
गई थी और लोग उनकी क्षमता और प्रतिष्ठा मे विश्वास खो चुके थे । 
इसलिए ग्रामीण समाज मे इनकी शक्ति और उपयोगिता के बारे मे पूरा 
विश्वास उत्पन्न होने मे स्वभावत कुछ समय लगेगा। फिर भी निराशा का 
रत्तीभर भी कारण नही है । 

पश्चिम के लोकतत्र मे अनेक खामिया है । उसमे यात्रिक जडता और 
सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण हो गया है। अपनी इस प्राचीन विरासत 
को यदि हम फिर से अपना ले तो भारत अपना और दूसरे अनेक राष्ट्रो का 
भी अपने उदाहरण द्वारा काफी भला कर सकेगा। सत्ता और सपत्ति की 
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विकेन्द्रित व्यवस्था और वर्ग-पक्ष-मुक्त (सारे समाज को एक मानकर) 
प्रबन्ध मे इस पद्धति के दो बडे गुण है। गाधीजी ने कहा है, “केन्द्र मे बीस 
आदमी बैठ जाय और शासन-प्र वन्ध करे यह लोकतत्र नही है। सच्चे लोक- 
तत्र मे तो गावो मे बैठकर लोग नीचे से काम करते है ।” गावो मे स्वस्थ 
ओर शक्तिगाली ग्राम-पचायतो की स्थापना होगी और वे सूफ-बू क से काम 
करने लगेगी । तब लोकतत्र की पद्धति का झ्राथिक सयोजन सफल होगा। 


प्प 
संयोजन ओर सर्वोदय 


“विनोबाजी के सर्वोदिय की कल्पना हममे से बहुतो को कुछ भजीव-सी 
भले ही लग रही हो, परन्तु मूलत देखा जाय तो आज हम इस बारे में 
जितने भी शब्दो का प्रयोग करते है उन सबसे यह शब्द शऔर कल्पना भी 
दोनो श्रधिक अच्छे है। सच तो यह है कि मैं उसका उपयोग केवल इस- 
लिए जान-बूककर नही कर रहा हू कि हम अभी अपनेको उस योग्य नही 
पाते और हमे सकोच होता है कि उस उच्च कल्पना और पवित्र शब्द 
का कही दुरुपयोग न हो जाय ; श्राज सारे भारत मे एक मथन-सा चल 
रहा है। कही पचवर्षीय योजना को सफल बनाने की धुन है तो कही 
खेती को सुधारने की चिन्ता है, कही छोटे-बडे उद्योग कहा-कहा खोले जाय 
इसकी चिन्ता है तो कही समाज-सुधार श्रौर समाज-कल्याण की भाग-दौड 
चल रही है। कही भाषा के विवाद जोर-जोर से चल रहे है, तो कही 
राजनतिक और आशिक प्रश्नो की गरमा-गरम चर्चाए चल रही है। कही 
फूट है तो कही एकता की कोशिशे और अपीले जारी हो रही है । मतलब 
यह कि आज देश मे इस प्रकार एक तूफान-सा आया हुआ है, परन्तु इन 
सबके बीच विनोवा की दुर्बल मूर्ति चट्टान की भाति दृढ़ता के साथ खडी 
है।यो दीखने मे वह सौम्य और शान्त है, परन्तु अपने अन्दर वह लम्बे 
अतीत की सारी शक्ति समेटे हुए है और उनकी झाखो मे भविष्य का स्वप्न 
भी मानो साकार खडा है ।”? 


9१ पढ़रपुर सर्वोदय-सम्मेलन के लिए प्रधानमन्त्री नेहरूजी का सन्देश | 
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पढरपुर सर्वोदिय सम्मेलन के समक्ष भाषण देते हुए विनोबा ने बडा जोर 
देकर कहा कि सयोजन ठेंठ नीचे से गाव से ऊपर की ओर होना चाहिए। 
दिल्‍ली मे बैठकर देश के लाखो गावो के लिए जो योजना बनेगी, वह सही 
नही होगी। इसी बात का समर्थत करते हुए नेहरूजी ने दिल्ली की 
एक पत्रकार-परिषद में कहा था--/सच्चा सयोजन सरकार के किसी 
अग के द्वारा हो ही नही सकता ।” भ्रगर सच्चा और व्यावहारिक सयोजन 
व्यापक तौर पर करना है तो उसमे लोगो का--ठेठ गावो के लोगो का--- 
सहयोग होना चाहिए। “जाहिर है कि यदि आपकी योजनाए ठेठ गावों 
तक पहुचना चाहती है तो यह काम नौकरशाही ढंग से केवल ऊपर बैठकर 
नही बन सकता । खेर, नौकर तो रहेगे ही। हर राष्ट्र मे होते है, उनकी 
निन्‍दा करने मे कोई लाभ नहीं। केवल वे ही अपने मनमाने ढग से काम 
करते रहे तो वह बुरा--खतरनाक--होता है। परन्तु वे जनता की इच्छा के 
अनुसार और उसके अनुक्‌ल काम करेगे अर्थात्‌ दोनो सहयोग से काम करते 
है और एक-दूसरे की मदद करते है तब काम श्रच्छा होता है।” 

आाबू मे सामुदायिक विकास योजनाओं के बारे मे हुई परिषद ने भी 
गावो की विभिन्‍न सस्थाओ भ्र्थात्‌ ग्राम-पचायतो, सहकारी समितियों 
और शालाओो का सहयोग लेने पर बडा जोर दिया गया था। श्री बलवत 
राय मेहता के सभापतित्व मे योजना-कार्यो के बारे मे जो समिति बनाई 
गई है, उसने भी विकास-खण्डो की पचायतो तक शासन को विकेन्द्रित करने 
पर जोर दिया है और कहा है कि ग्राम-पचायतो को काफी अधिकार दिये 
जाने चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से भी हमको इस प्रश्न पर गम्भी रतापूर्वक 
विचार करना चाहिए। भारत एक बहुत विशाल और कम विकसित देश 
है। इसकी आबादी और क्षेत्र भी बहुत है। केन्द्रित सत्तावाले शासन 
या योजना-आयोग के लिए यह अ्रसम्भव है कि वह एक-एक गाव की हालत 
ओर जरूरतो को जानकर उसके सर्वागीण विकास की पूर्ति कर सके। 
शक्ति, सिचाई, परिवहन, सचार और बडे-बडे भारी उद्योगो की योजनाओं 
में भी लोगो को अवश्य दिलचस्पी है। परन्तु इससे कही अधिक दिलचस्पी 
उन्हें उन योजनाश्रो मे होती है, जो उनकी प्रत्यक्ष जरूरतों से सम्बन्ध रखती 
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है और जो उनकी आखो के सामने चलती हैं। इसलिए इस प्रकार की 
योजनाओो के क्षेत्र को अधिक बढाना चाहिए और लोगो को प्रोत्साहन और 
अनुकलताए प्रदान करनी चाहिए कि वे स्वय अपनी योजनाए बनावे और 
प्राथमिकता के अनुसार उन्हे कार्यान्वित भी करे। प्रसन्नता की बात है कि 
लगभग तमाम राज्य-सरकारे अब यह प्रयत्न कर रही है कि स्थानीय 
योजनाए ग्राम-पचायते ही बनावे और वे ही उन्हे पूरी भी करे । 

परन्तु हम अपने सही उद्देश्य को तभी पा सकेगे जब राष्ट्र के सयोजको 
की वृत्ति नौकरशाही से भिन्‍न होगी। हम सवर्कों यह पक्‍की गाठ बाघ 
लेनी चाहिए कि लोकतन्‍्त्र मे सयोजन तभी सफल होगा जब लोग अपना 
सयोजन खुद अपने लिए करेगे। फिर लोकततन्त्र का मुख्य तत्व यही है कि 
लोगो का आदर हो । जवतक उनके हाथो मे काफी अधिकार नही होंगे. 
और उन्हे अपनी जिम्मेदारिया पूरी करने का अवसर नही दिया जायगा। 
तबतक उनमे नागरिक कतंव्यों का भाव, उसके लिए आवश्यक सूभ-बूझ 
और अभिक्रम नही जागेगा । लोकततन्न मे सयोजको का सबसे पहला कत॑व्य 
थह है कि वे मानव का विकास करे। जैसा कि प्रधान मन्‍्त्री ने कहा 
था, सबसे महत्व की बात तो यह है कि आप मानव की तरफ कितना 
ध्यान देते है। यदि लोकततन्त्र मे मनुष्य को अपने विकास का अवसर नही 
मिलता, उसके व्यक्तित्व को दबा दिया जाता है तो वहा सयोजन में . 
सफलता की अ्रधिक आशा नही की जा सकती ।” 

इसका मतलब यह नही कि हम गावों को अलग-अलग रहने दे और 
देश के शेष भाग से उनका कोई सम्बन्ध न हो। प्राचीन काल मे भी ऐसा 
नही था। उनका आपस में तथा ऊपर की बडी श्रर्थात्‌ जिले और प्रान्त के 
स्तर की सस्थाओ से बरावर सम्बन्ध था। ग्राम-पचायत के ऊपर खण्ड 
पंचायत, जिला पचायत और राज्य-सरकार होगी । परन्तु ऊपर की पचा- 
यत का मुख्य काम देख-भाल, मार्ग-दर्शंत और समन्वय का ही होगा । ग्रामो 
और कस्वो को यह समझा दिया जाय कि अपने विकास-कार्यो के लिए उन्हे 
अपने ही धन-जन के साधनो पर निर्भर रहना चाहिए। उदाहरणाथ, आशिक 
या पूरी वेकारी की समस्या को प्रत्येक स्थान के लोग खुद ही हल करे। 
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दिल्‍ली के योजना-आयोग से यह आशा न करे। अगर लोगो से कह 
दिया जाय कि अपने-अपने गावो की बेकारी को मिटाने की योजना और 
उसका अमल उन्हे खुद करना होगा तो लोग अपनी स्थानीय योजनाओ मे 
अपने बेकार मनुष्यो के लिए काम पैदा कर लेगे और उन्हे पूरा भी करवा 
लेगे | बहुत हुआ तो इसके लिए जिले को एक इकाई मान लिया जाय । 
मगावो का पूरा विकास केन्द्रीय सत्ता करे यह आशा करना व्यर्थ है। 
इसलिए सर्वोदिय का आदर्श आथिक और राजनैतिक सत्ता के अधिक- 
से-अधिक विकेन्द्रीकरण द्वारा सबका कल्याण साधन है। गाधीजी हमेशा 
कहा करते थे कि वह स्वराज्य निकम्मा होगा, जो हर गाव मे स्वतन्त्रता 
का तेज नही जगा सके प्रधान मन्त्री और सासुदायिक विकास-योजनाओं 
के मन्त्री भी यही मानते है। यद्यपि हम 'सर्वोदय' शब्द का प्रयोग नही करते 
है फिर भी हमारी सारी विकास-योजनाञ्ो का लक्ष्य तो उसी आदर्श को 
जल्दी-से-जल्दी प्राप्त करना है। यह भी माना कि सर्वोदिय के नमूने की 
समाज-रचना हम जल्दी नही कर सकेगे, परन्तु हमारे लक्ष्य के बारे मे कोई 
अम नही होना चाहिए। भारत सर्वोदिय के नमृुने के लोकततन्‍्त्र की स्थापना 
करना चाहता है श्रौर उसका संयोजन विकेन्द्रीकरण, सहकारिता और शाति 
के सिद्धान्तों पर होगा। इस विषय से किसीको भ्रम न रहे। इसलिए 
विकेन्द्रीकरण, हिसा भर अन्त सघष की दिशा मे जहा-कही भी काम होता 
दिखाई दे, उसे दृढ़ता के साथ रोक दिया जाना चाहिए। 
पश्चिम के देशो मे अथवा अधिराज्यवाले (टोटलिटेरियन ) देशो मे 
सयोजन की जिन पद्धतियों से काम लिया जा रहा है, उनकी नकल यहा 
भारत मे करने की जरा भी जरूरत नही है। अनादि काल से हमारी भ्रपनी 
निराली सस्कृति रही है। हमे अपना सयोजन उसीके अ्रनुकूल करना 
चाहिए। बेशक हम दूसरे देशो से भी ग्रहण करने लायक बाते जरूर लेगे' 
झौर उनके अनुभव से लाभ उठावेगे, परन्तु हम अपने मूल आधार को 
छोडकर बाहर की हवा मे नही उडेगे और अपने-झ्रापको नही खोयेंगे। 
यदि हम अपने घर को ही देखेंगे और साथ ही दूसरो की अच्छी बातो के 
लिए अपने दिमाग को खुला भी रख सकेगे तो आशा है, हम कोई राजनैतिक 
ओर आराथिक पद्धति भी दूढ निकाले, जो हमारे लिए उपयोगी हो और 
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दूसरो के लिए भी मार्गे-दर्शक हो सके । 
६. 
नेतिक मूल्यों की-भ्रावश्यकता 


कारखाने, उत्पादन की वृद्धि और उसका उपयोग ये सब देश की प्रगति 
के लिए आवश्यक है, परन्तु प्रगति केवल यही समाप्त नही हो जाती । 
“हरेक सभ्यता की जड मे कुछ नैतिक सिद्धान्त होते है और प्रत्येक राष्ट्र को 
अपने जीवन-व्यवहार मे कुछ नेतिक पैमानों का मानदण्डो पालन करना 
होता है। यदि किसी राष्ट्र मे या उसके निवासियों मे इनकी कमी है तो 
विज्ञान और यन्त्र-झ्वास्त्र की सारी प्रगति---उसे भी हम अवश्य चाहते है--- 
कोई मूल्य नही रखती। अन्त मे जाकर किसी भी राष्ट्र या उसके निवा- 
सियो की प्रतिष्ठा का नाप उनकी नीतिमत्ता और आचा र-व्यवहा र से ही 
होती है। 

देश मे इस समय जो हिसा और अनुशासनहीनता बढती जा रही है 
ओर व्यवहार मे आचार का स्तर गिरता जा रहा है, उसकी यदि हम उपेक्षा 
करेगे तो भारी हानि उठावेगे । अपने उद्देश्यो की सिद्धि मे साधन-शुद्धि पर 
गाधीजी वडा जोर देते थे। हम साधनों की शुद्धि का जितना आग्रह 
रक्‍्खेगे उतने ही हम अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति मे सफलता पा सकेंगे। दूसरे 
भार्ग गलत होगे और उनसे राष्ट्र की केवल हानि ही होगी। वे राष्ट्र की 
नैतिक प्रतिष्ठा और पैमानो को गिराने के अतिरिक्त देश मे फूट और कलह 
ही फैलावेगे। 

भारत ने आथिक सयोजन का एक साहसभरा प्रयोग बडे पैमाने पर 
इस लोकतलन्त्र मे शुरू किया है। यह कदम शअत्यन्त महत्वपूर्ण है---न केवल 
भारत के लिए, वल्कि समस्त ससार के लिए | अत स्वभावत इसकी सफ- 
लता पर सबकी आझ्राखे लगी हुई है, परन्तु इसका स्थायी प्रभाव केवल 
हमारी भौतिक सफलताओ पर नही, वल्कि इसपर भी निर्भर करेगा कि 
हमने इसके साथ-साथ अपना नैतिक और आध्यात्मिक वल कितना बढाया। 
सयोजन मुख्यत मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार से सम्बन्ध रखता है। 
इसलिए सयोजन की सफलता मानवी भ्रर्थात्‌ नैतिक और आध्यात्मिक गुणो 
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की वृद्धि से नापी जायगी । यदि समाज मे ये मानवी गुण नही बढे है, यदि 
मनुष्यों के दिल बडे नही हुए है, उनकी दृष्टि व्यापक नहीं हुई है और 
चरित्र अधिक शुद्ध और उच्च नही हुए है तो सपोजन का सारा आधार ही 
चला जाता है। दूसरे शब्दो मे भारत को केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार मे ही 
नही, अपने घर मे भी मनुष्य मनुष्य और समाज के व्यवहारों मे भी पच- 
शीलो का पालन करना होगा, अर्थात्‌ अपने महान्‌ उद्देश्यो की सिद्धि के 
लिए हमे नैतिक मूल्यों और साधन-शुद्धि का आग्रह रखना होगा । 

ससार के राष्ट्रो मे भारत को लोग आज निश्चित रूप से आदर और 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते है। यह श्रादर उसे इसी कारण प्राप्त हुआ है कि 
ससार के प्रश्नो की तरफ देखने और उनको हल करने मे उसकी दृष्टि 
न्याय और निष्पक्षता की रही है। यह प्रतिष्ठा और आदर बाहर तभी बना 
रह सकता है जब हम अपने घर मे भी उन्ही सिद्धान्तो पर अ्रमल करेगे। 
यदि हमारी करनी और कथनी मे अन्तर होगा तो हमारा आदर करने के 
बदले बाहर के लोग हमारी हँसी उडायेगे । तमाम धर्मो के बडे-बडे नेताओं 
ने हिंसा, देष और लडाई-फगडो को बुरा बताया है और यही कहा है कि 
कठिन-से-कठिन समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने का मार्ग सद्भाव, 
मित्रता और सहयोग ही है। भगवान बुद्ध के उपदेशो का सार भी यही है 
कि हिसा और द्वेष का जवाब अहिसा और प्रेम से दो ) हिन्दू धर्म, इस्लास 
ओर ईसाइयत में भी सहिष्णुता, श्रातृमाव और दूसरे के विचारो का 
आदर आदि गुणो पर बहुत जोर दिया गया है। अपनी गआ॥ाजादी प्राप्त कर 
लेने के बाद झ्राज यदि भारत इन श्रादर्शो और शाइवत सत्यो को भुला देगा 
तो आज ससार उसकी तरफ जिस आदर की दृष्टि से देखता है, निश्चित 
रूप से उसे वह खो देगा । इसलिए परिस्थिति के इन खतरो को हमे खूब 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। साम्प्रदायिक दल आज देश मे आग से 
खेल रहे है। वे देश मे फासिस्ट बृत्तिया पैदा कर रहे है, जो भारत के लोक- 
तत्री जीवन और प्रत्यक्ष आजादी के लिए भी अत्यन्त खतरनाक है। इस 
खतरे का हम सवको दुढ श्रद्धा और निश्चय से सामना करना चाहिए । 

शान्ति और अहिसा के लिए हम अपने-आपको अपित कर दे और 
इसके जो भी परिणाम हो उन्हे सहने को तैयार रहे । हमे तो निइ्चय है कि 
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यह द्वेष और हिसा बहुत अधिक देर तक नही टिकेगी। वह स्वय नष्ट हो 
जायगी। ईसा ने कहा था, “जो तलवार के बल पर आगे बढना चाहेगे 
उनका नाश तलवार ही करेगी ।” इस बुनियादी सिद्धान्त को हम याद रक्‍्खे 
और सम्प्रदायवाद तथा हिंसा का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करे । हम 
यह भी याद रक्‍खे कि लोगो के हृदय मे हम जितना प्रवेश करेंगे और उनके 
विश्वास का जितना सपादन करेगे उतनी ही हमारी सच्ची ताकत बढेगी। 


रे १ ०0 . 
भौतिक श्रौर नेतिक संयोजन 


बुद्ध-जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने चेतावनी देते 
हुए कहा था, “यदि मानव-जाति ने श्रध्यात्म की तरफ ध्यान नही दिया 
और सत्य, अहिसा और प्रेम के बुनियादी गुणो का विकास नही किया तो 
वह अपनी सारी सुख-समृद्धि से हाथ धो बैठेगी ।” प्रधान मन्त्री श्री नेहरू 
ने भी आकाश मे उमडनेवाले अ्शान्ति के काले-काले बादलो की श्रोर 
इशारा क रते हुए कहा कि यदि हमने इनपर काबू नही किया तो वे अनर्थ 
ढा देगे और यह काबू पाने का मार्ग भगवान्‌ बुद्ध ने बता दिया है। 
हमे अपने हृदयों मे और दिमाग मे एक सच्ची क्रान्ति करनी होगी। 
डॉ० राधाक्ृष्णन बुद्ध-जयन्ती समारोह-समिति के सभापति थे। उन्होने 
कहा---/यदि हमने अपने तौर-तरीके नही बदले तो आध्यात्मिक भ्रन्धकार 
की रात हमपर छा जायगी और विज्ञान को सारी देनो को तथा सास्क्ृतिक 
वैभव को हम खो बैठेगे | मनुष्य का घोर पतन होगा और वह फिर जगली 
अवस्था मे पहुच जायगा ।” ब्रह्मदेश के प्रधान मन्त्री श्री नू ने कटक में दिये 
अपने एक भाषण मे श्रानेवाले सकटो से बचने के लिए मानव-जाति से अ्रपने 
नेतिक मानदण्डो को ऊचा उठाने की बडे जोरो से अपील की । आज तो 
उसने अपने सारे व्यवितगत, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीति के सिद्धान्तो 
को पूरी तरह भुला दिया है। इसकी श्री नू ने बडी निन्‍दा की । 
नि सन्देह करोडो मानव आज अपनी प्राथमिक और मामूली जरूरते 
भी नही पूरी कर पाते है। श्रत उनका जीवन-स्तर ऊपर उठाना परम 
आवश्यक है। प्रत्येक स्वतन्त्र और लोकतन्‍्ची देश के नागरिक को कम-से- 
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कम ये चीजे तो अवश्य ही मिल जानी चाहिए, परन्तु हमे अच्छी तरह 
समक लेना चाहिए कि केवल इन भौतिक जरूरतो की पूर्ति कर देने से ही 
शान्तिपूर्ण और प्रगतिशील समाज की स्थापना नही हो सकेगी । जबतक 
लोगो के दिलो और दिमागो मे सच्चा परिवर्तन नही होगा तबतक मनुष्य- 
जाति को भौतिक समृद्धि भी नसीब नही होगी। 

आखिर मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नही जीता और न भौतिक सुख- 
सामग्री से मनुष्य को सच्चा मानसिक और आ्रात्मिक सुख ही मिल सकता 
है। हमारे देश की संस्कृति मे तो अनादिकाल से नेतिक और आध्यात्मिक 
सल्यो को ही सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इस देश मे तो मनुष्य के 
धन-वेभव को देखकर नही, उसकी सेवा और त्याग को देखकर उसका 
आदर होता है। यह सच है कि दरिद्रता अच्छी चीज नही है और झ्राधुनिक 
समाज को चाहिए कि वह एक निश्चित मात्रा मे कम-से-कम भौतिक सुख- 
सुविधा तो सबको मिले, ऐसा प्रबन्ध कर दे । परन्तु सादगी का अर्थ दरि- 
द्रता नही है और न जरूरते बढा लेना प्रगति की निश्ञानी है। हमे भौतिक 
और नेतिक कल्याण और विकास के बीच एक सन्तुलन कायम कर लेना 
चाहिए। हमे सदा यह ध्यान रखना होगा कि अपने आर्थिक सयोजन मे 
लक्ष्यो को पूरा करने के साथ-साथ नेतिक पुनरुत्थान के लिए अनुकूल परि- 
स्थितिया निर्माण करने का काम भी हमे करते रहना है, नही तो हम ऐसे 
सार्ग पर चल पडेगे, जो हमारी सस्कृति और राष्ट्र की आत्मा के प्रतिकूल 
होगा । जबतक देश के निवासी--स्त्रिया और पुरुष---नेक और ईमानदार 
नही होगे, हम राष्ट्र की नीव को मजबूत नही कर सकेगे। राष्ट्र की असली 
सम्पत्ति बडी-बडी योजनाएं, कारखाने या विशाल इमारते नही है। राष्ट्र की 
सच्ची सम्पत्ति और सुख का कारण तो वास्तव मे समझदार और जिम्मे- 
दार नागरिक है, जिन्हे अपने कर्तव्यो और झ्धिकारो का पूरा-पुरा भान है। 
डॉ० राधाकृष्णन ने हाल ही मे कहा था---“बुद्ध भगवान के असली स्मारक 
उनकी याद मे खडे किये गए रतूप नही, बल्कि उनके सिद्धान्तों पर--- 
घर्म-पथ पर--अ्रमल करनेवाले सत्पुरुष है।” भारतीय लोक-राज्य का 
चिह्न भी धर्मंचक्र है, जिसका अर्थ है सच्ची प्रगति धर्म के अर्थात्‌ कर्तव्य 
और सनन्‍्मार्ग के अनुसरण मे ही है। यदि इस चिह्न को हम भुला देगे तो 
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हमारा कभी कल्याण नही हो सकता । 
* ११ 
चोथा नाप 


अपने एक भाषण मे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा था कि “संसार 
को अब अपने मन का चौथा नाप विकसित करने की जरूरत है। अब 
यान्त्रिक और वैज्ञानिक प्रगति इतनी अधिक हो गई है कि युद्ध एक 
पिछंडी हुई पुरानी चीज बन गया है और ससार के सामने नई-तई समस्याएं 
खडी हो गई है। उस चौथे नाप की जरूरत इन समस्याओ को सुलभाने के 
लिए है। यह चौथा नाप होगा नैतिक । वैज्ञानिक प्रगति और मानव के 
बनाये अच्तरिक्षयान समस्याओं के नैतिक पहलू को नही बदल सकते। 
“यह सारी वैज्ञानिक प्रगति अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा नही बना 
सकती । हम आशा करे कि ससार धीरे-धीरे सम्य हो जायगा। श्राज 
वह सच्चे माने मे समय नही है। बेशक, उसने विज्ञान मे और यन्त्रो मे काफी 
प्रगति कर ली है, परन्तु अभी वह सम्य नही बन पाया, उसमे समझ नहीं 
आई है। समभ आना तब कहा जा सकेगा जब इस सारी यान्त्रिक और 
वैज्ञानिक प्रगति का उपयोग वह मनुष्य के विनाश के लिए नही, भलाई के 
लिए करने लगेगा । विज्ञान और यन्त्र के साथ दौड में हमारी मानसिक 
शक्तिया पीछे रह जाती है। हमे अपने मस्तिष्को को इस नये भ्रणु युग, 
अन्तरिक्ष की और ग्रह-नक्षत्रो की यात्रा के युग के अनुरूप विचार करने के 
योग्य बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा नही करते है तो सिवा सम्पूर्ण 
विनाश के दूसरा कोई चारा नही है ।” 

ये शब्द भविष्य-सूचक है । न केवल भारत के वल्कि ससार के समस्त 
देशो के नेताओं को भी इनपर गम्भी रतापूर्वक विचार करना चाहिए। 

इसीलिए गाधीजी सदा जीवन के नैतिक मूल्यों पर सबसे भ्रधिक जोर 
दिया करते थे। उनके लिए भौतिक, वैज्ञानिक प्रगति--यदि उसके पीछे 
नेतिक और आध्यात्मिक मूल्य नही है तो---कोई अर्थ नही रखती थी। वह 
चाहते थे कि हम समस्त मनुष्य-जाति के साथ, वल्कि समस्त विश्व के साथ, 
एक हो जाय, परन्तु विश्व के साथ हमारे सम्पर्क का आधार स्वार्थ और 
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शोषण की वृत्ति नही, सहयोग और सेवा हो। “हमारा राष्ट्र-प्रेम किसी 
दूसरे देश के लिए खतरनाक नही होगा, क्योकि हम किसीका शोषण नही 
करना चाहते । इसी प्रकार हम किसीको अप॑ना शोषण भी नही करने 
देगे।” वह कहते कि सस्कृति श्र सम्यता ऊची तभी होगी जब राष्ट्र का 
प्रत्येक नागरिक अपने चरित्र को और नेतिक जीवन को ऊचा उठायगा 
भ्रौर उसके फलस्वरूप समाज मे व्यवितियों के पारस्परिक सम्बन्ध शुद्ध 
होगे । वह हमेशा कह ते कि मनुप्य को सदा अपने अन्दर देखते रहना 
चाहिए। सन्‌ १६२८ मे उन्होने यग इण्डिया' मे लिखा था--“हमारी 
बाहरी आजादी--जब कभी हम उसे प्राप्त करेगे---ठीक उस समय की 
हमारी भीतरी आ जा दी का प्रतिविम्ब होगी और यदि आजादी के बारे 
मे यह विचार सही है तो हमारी सारी शवित अपने भीतरी सुधार मे ही लग 
जानी चाहिए ।” 

इस युग में सर्वोदय के सबसे बडे व्यास्याकार आचार्य विनोवा है। 
वह भी हमसे यही कहा करते है कि “अब आधुनिक विज्ञान तभी आगे बढ 
सकेगा जब वह शान्ति और अहिसा का सहारा लेगा । यदि उसने हिंसा से 
नाता जोडा तो उसका परिणाम होगा मनुप्य-जाति का सम्पूर्ण नाश। 
परन्तु यदि वह अरहिसा के साथ हो जाय तो मानव की भलाई और प्रगति 
की कोई सीमा ही नही होगी। इसीलिए वह अपने भूदान और ग्रामदान- 
आ्रानदोलन के द्वारा पारस्परिक सहयोग और नेतिक पुनरुज्जीवन पर इतना 
अधिक जोर दे रहे है। उनकी गान्ति-सेना की योजना इसी विचार की 
परिणति हे । जवतक हम अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रश्नो 
को पुलिस और फौज की विना मदद लिये अहिसा और शान्ति से हल करना 
नही सीखेगे तवतक हम भारत मे अथवा ससार मे गान्तिप्रिय अधिसिक 
समाज-रचना स्थापित करने की आणगा नही कर सकते । शान्ति-सेना की 
स्थापना मामूली पुलिस या सेना के समान नही की जा सकती । उसके लिए 
जीवन का समग्र दर्शन श्र मूल्यो के वदलने की जरूरत होती है । आधिक 
और सामाजिक छ्षेत्र में लगातार सेवा और त्याग से ही वह सफल हो सपनी 
है। मतलब यह कि मनुप्य-जाति स्वार्थ और भौतिक लाभ की दृष्टि छोड़ 
देगी और णीवन के सब प्रश्नों को नीति और सदाचार के मार्ग से हत करने 
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की कोशिश करेगी तब शान्ति-सेना सख्या मे कम होने पर भी अणुबम का 
भी मुकाबला कर सकेगी । 

इस दृष्टि से देखे तो भारत के सिर पर एक महान जिम्मेदारी है। 
उसकी सारी सस्क्ृृति जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आघा- 
रित है। यहा के ऋषि, चिन्तक और नेता अनादिकाल से अहिसा, शान्ति 
ओर आध्यात्मिक शक्ति पर सबसे अधिक ज़ोर देते आये है। जैसा 
कि हमारे प्रधान मन्‍्त्री ने पत्रकारों की एक परिषद से कहा था, 
तटस्थतावाली हमारी वैदेशिक नीति इन्ही बुनियादी सिद्धान्तो पर 
आधारित है। उसके मूल मे आशिक परिस्थितिया नही है। बुद्ध और 
अशोक के समय की परम्पराए उसकी बुनियाद मे है । इस विचार को हमारे 
प्रधान मन्‍्त्री ने अपने हागकागवाले चिरस्मरणीय भाषण में बहुत सुन्दर 
ढंग से रक्खा है। उन्होने कहा था---“मैं यह कहने की हिम्मत करता हू 
कि सम्राट अशोक की आवाज भारत की आवाज है और युगो से आकाश 
मे गूज रही है। वही भारत को बल देती है। यद्यपि भारत अनेक वार 
गिरा, परन्तु आत्मा की यह अद्भुत शक्ति सदा हाथ पकडकर उसे ऊपर 
उठाती रही है और आज यदि इस पीढी के हम भारतवासियों ने इस 
झावाज को भुला दिया, जो हमारे सामने महात्मा गाधी की वाणी के रूप 
मे प्रकट हुई है, यदि किसी बाहरी लाभ के लोभ मे पडक र हमने इस आवाज 
को भुला दिया और दूसरे रास्ते पर हम चले पडे तो समभ लेना हमारे 
बुरे दिनआ गये। 


« १२ 
साध्य और साधन 


ससार मे स्वभावत. लोगो के विचारों और आदशों मे भेद होता ही 
है। यही राष्ट्रो मे भी होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नही होना चाहिए कि 
इन मतभेदो को दूर करने के लिए मनुष्य और राष्ट्र एक-दूसरे से हेष करे, 
लडे-फगडे और हिसा-काण्ड या युद्ध करे। जो राष्ट्र भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पद्धतियो मे विश्वास करते हैं, वे 
अपने पारस्परिक व्यवहार मे शान्ति, परस्पर आदर, से काम ले सकते हैं। 
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इसी प्रकार यदि व्यक्तियो के बीच मतभेद है तो वे भी परस्पर आदर और 
सहिष्णुता से काम लेकर सहयोग कर सकते है। सभी जानते है कि हिसा 
झौर द्वेष से मतभेद कभी दूर नही किये जा सकते । वे तो शान्ति के साथ 
मित्रतापूर्वक बातचीत कर, एक-दूसरे को समभने का यत्वन करने और 
सहयोग से ही दूर हो सकते है। इसी लिए गाधीजी हमेशा इस बात पर बडा 
जोर दिया करते कि उच्च आदर्श केवल शुद्ध और पवित्र साधनो से ही 
साध्य हो सकते है । वह कहते थे कि साधन बीज है और साध्य वृक्ष । जैस। 
बीज होगा वसा वृक्ष होगा। इसी प्रकार जैसा साधव होगा वैसा साध्य 
होगा । यह सम्बन्ध अट्ट है। वे यह भी कहते थे कि हमारा साधन जितना 
शुद्ध होगा, सफलता उतनी ही जल्दी मिलेगी। यह ख्याल गलत है कि 
इससे सफलता देरी से मिलती है। उन्होने लिखा है--“यह मार्ग शायद 
लम्बा---बहुत लम्बा--मालूम हो, परन्तु मुझे निश्चय है कि यही सबसे 
सीधा और नजदीक का रास्ता है।” प्राध्यापक आाल्डस हकक्‍सले ने अपनी 
पुस्तक 'एण्ड्स एण्ड मीन्स' में इसी सिद्धान्त पर---श्रर्थात्‌ महान और उच्च 
आदर्श पवित्र साधनो से ही प्राप्त हो सकते है--त्रडा जोर दिया है। 
परन्तु कितने दु ख की बात है कि इस प्रकार के विचार रखने के कारण ही 
इमरे लेगी को अपने प्राणो का मुल्य चुकाना पडा । वह मानते थे कि साम्य- 
वादी आ्रादर्शो की प्राप्ति हिसा और जोर-जबरदस्ती से नहीं हो सकती। 
हगरी के वतंमान प्रधान मत्री ने कम्यूनिज्म पर एक पुस्तक लिखी है, जिसमे 
उसने कहा है--- “समाजवादी समाज के निर्माण मे हम बडे-बडे हत्याकाडो से 
प्रगति नही कर सकते । उसके लिए तो समाज के अन्दर से वर्तमान मतभेदो 
को दूर करने के लिए पहले क्रमश हिसा का उपयोग कम करना चाहिए। 
फिर लोकतत्र की पद्धति से जनता मे व्यापक रूप से सहकारिता की प्रवृत्तिया 
चलानी चाहिए। तब समाजवादी समाज की स्थापना हो सकेगी ।” 

श्री नेगी का यह भी मत था कि आगे चलकर मास के सिद्धान्त और 
निदान बदलेगे, क्योकि “जसे-जेसे सामाजिक राजनतिक और सास्क्ृतिक 
परिस्थितियां वदलती जाती है वैसे-वंसे मनुष्य को भी अपनी कार्य-पद्धति 
वदलनी ही होगी ?” सारी वात का सार इतने मे आ गया। प्रधान मन्त्री 
श्री नेहरू ने अनेक बार कहा है कि आजकल ससार मे यदि कोई सबसे 
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अधिक दकियानूस लोग है तो वे है साम्यवादी। वे उन्ही नारो और सिद्धान्तो 
को लेकर अ्रभी तक बैठे है, जो वीसो वर्ष पहले भले ही उपयोगी रहे हो, 
परन्तु वर्तमान परिस्थितियों मे तो वे एकदम गैरमौजू है। आचार्य विनोबा 
भावे भी कम्यूनिस्ट मित्रो से कहते रहते है कि वे समय के साथ अपनी 
कार्ये-पद्धति को बदले और “आखे मूदकर” मावसस का अनुगमन न करे। 
वह कहते है, 'स्वय माक्स भी मार्क्सवादी नही था।” इसलिए यह जरूरी है 
कि साम्यवादी भाई मावर्स के सिद्धान्तो मे समय के अनुसार सशोधन और 
सुधार करे । अब एटम बम और अतरिक्ष की उडानो का युग आ गया है । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि आज का ससार शाति और अहिसा के मार्ग से 
उत्तरोत्तर पारस्परिक सहयोग और सहिष्णुता की तरफ बढ रहा है। 
हेष, सघर्ष और युद्ध की शक्तिया श्रब हटती जा रही है श्र उनका स्थान 
शान्ति, भ्रातृभाव और मानवता की शक्तिया ले रही है। पिछले दो महा- 
युद्धो ने और इस युग के शीत युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक-दूसरे 
के प्रति अविश्वास, भय और दुश्मनी पंदा करके शास्त्रास्त्रो के ढेर लगाने 
से समस्याएं हल नही होगी। यह सब व्यर्थ है। स्थायी शान्ति और सुख 
दिलो और दिमागो को बडा बनाने से ही आनेवाली है। इसके लिए हमे 
अपने मतभेद जोर-जबरदस्ती से नही, शान्ति से बैठकर बातचीत के द्वारा 
दूर करने होगे और परस्पर एक-दूसरे का आदर करना होगा । 

नि सन्देह काले माक्स एक सच्चा विचारक और तत्वज्ञानी था। मनुष्य 
मनुष्य का शोपण न करे, इसका उपाय खोजने का उसने सच्चे दिल से 
यत्न किया, परन्तु पिछले कई वर्षो मे आर्थिक सगठनो के रूप और भ्राकारो 
मे जो महान्‌ परिवर्तन हो गये है, इनकी कल्पना भला उसे कंसे हो सकती 
थी! इसी प्रकार लोकतत्न के तरीकों मे उसके बाद जो विकास हुआ है 
इनका भी वह अनुमान नहीं कर सकता था । इन्द्ात्मक भौतिकवाद का 
उसका सिद्धान्त, उन दिनो फ्रान्स और जर्मनी मे जो तत्वज्ञान प्रचलित था, 
उसी पर आधारित है। यदि आज वह होता और इस युग मे शान्ति तथा 
लोकतत्री तरीको से कितनी जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक क्रान्तिया 
हो सकती है यह्‌ वह देखता तो अपना प्रवन्ध नि सन्देह दूसरे प्रकार से 
लिखता। महात्मा गाघी के सत्याग्रह ने मानव की प्रगति का कितना अ्रनत 
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क्षेत्र खुला कर दिया है । इसका अध्ययन और खोज करने की जरूरत है। 
आचार विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान-श्रान्दो लत ने सिद्ध कर दिया 
है कि हिसा की अपेक्षा अहिसक क्रान्धि कही अधिक परिणामकारक होती 
है। इसलिए आधुनिक अनुभव और वैज्ञानिक प्रगति को ध्यान मे रखकर 
माकस के बताये सिद्धान्तो मे श्रब मूलगामी फेरफार करना आवश्यक हो 
गया है। ऐसे समय पुराने विचारो को पकडकर बैठे रहना मूखेतापूर्ण ओर 
आत्मघात के समान है। सही तरीका तो यह है कि आज कम्यूनिज्म के 
अन्दर जो अ्रतरविरोध पैदा हो गया है उसपर शाति के साथ विचार करके 
नये मार्ग और नये तरीके ढूढे जाय । 

जहातक भारत के राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन का सम्बन्ध है, 
हम बहुत प्रेम से स्वागत करेगे, यदि देश मे सावेजनिक जीवन के मार्ग-दर्शक 
सिद्धात क्‍या हो, इसपर सब दल आपस मे सित्रभाव से चर्चा करे। भारत 
ग्रहिसा, शाति और पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्तो का सदा समर्थक 
रहा है। उसने साधन-शुद्धि और स्वच्छ व्यवहार पर भी हमेशा जोर दिया 
है । इसलिए सभी दलो को अपने उद्देश्यो की प्राप्ति में शुद्ध साधनु और 
शाति के मार्गों से ही काम करने मे क्यो आपत्ति हो, हम समझ नही पा रहे 
है। उदाहरण के लिए हम सब यह निर्णय कर सकते है कि अपने राजन॑तिक 
उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए हम हिसा से काम नही लेगे। यदि किसी दल के 
कोई सदस्य इस नियम को भग करे और कभी हिसा का अवलम्बन करे 
तो उस दल का यह कतंव्य होगा कि वह अपने इन सदस्यों की खुलेआम 
निन्‍्दा करे और उनके विरुद्ध अनुश।सन की कार्रवाही करे। शासक दल को 
भी चाहिए कि देग मे जो उचित राजनैतिक हलचले हो उनका सामना 
करने के लिए हिसा का प्रयोग न करे । मान लीजिये कि कही असाधा- 
रण परिस्थिति खडी हो गई है भर वहा गोली चलानी पडो है तो शासन 
स्वय ही उसकी न्यायिक जाच की थआज्ना भी दे दे। यदि शासक दल तथा 
विरोधी दल इस प्रकार की स्वस्थ परिपाटिया डाल देगे तो देश मे लोकत्तन्र 
की जड़े मजबूत हो जायगी और वह प्रगति भी कर सकेगा । 
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१३: 
पहलो वफादारी 


“हमारे अनेक कतेंव्य है। अपने परिवार, जाति, समाज, भाषा, प्रदेश, 
इनके प्रति भी हमारी वफादारी और कतंव्य है और यदि मनुष्य विवेक 
से काम ले तो इनमे से प्रत्येक के स्थान का निर्णय वह कर सकता है, 
परन्तु यदि किसीके मन मे इन वफादारियों के बीच संघर्ष पैदा हो जाय 
तो प्रत्येक नागरिक को सबसे पहले और अ्रधिक वफादार रहना है श्रपने 
देश के प्रति श्लौर सब वफादारियों का स्थान इसके बाद मे होगा। याद 
रहे कि हमारा सारा भविष्य इस वात पर निर्भर करता है कि हम भारत 
के प्रति श्रपनी इस वफादारी का जवाब क्या देते है । यह समय बडा नाजुक 
है। इस युग मे कमजोर और जिनमे फूट है, ऐसे देश जी नहीं सकते। 
उनका नाश निश्चित है।” * 

“-जवाहरलात नेहरू 
इस देश की सबसे बडी कमजोरी युगो से यही रही है कि यहा अनेक 
रूपों मे फूट और अ्लगाव की वृत्तिया पनपती रही है। यह पुराना इतिहास 
अब नही दोहराया जाना चाहिए । दुर्भाग्य से पिछले कुछ समय से ऐसी 
कई वृत्तिया अपना सिर फिर उठाती नजर आ रही है। भारत की एकता 
के लिए वे बहुत खतरनाक है। इधर-उधर भाषा-सम्बन्धी जो भंगडे, 
विद्याथियो की अ्रनुशासनहीनता, पजाबी सूबे का प्रश्न और शासकीय 
कर्मचारियो ने अपने वेतन बढाने के लिए शासन को मजबूर करने का जो 
मार्ग ग्रहण किया ये उसी---फूट की--बी मारी के भिन्‍न-भिन्‍न रूप है । 
देश मे लोकमत इतना जागृत और शिक्षित हो कि समाज मे फूट 
फैलानेवाली और हिंसक प्रवृत्तिया श्रागे बढे ही नही । जहा भी कही वे सर 
उठाये, जागृत नागरिक उन्हे वही दवा दे । यदि ऐसा हो जाय तो सरकार 
को पुलिस या फौज से काम लेने की जरूरत ही नही होगी । 

विभाजन का होना दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। फिर भी भारत एक विशाल 
देश है । परन्तु किसी देश का बडा होना एक वरदान अथवा अभिशाप 
भी हो सकता है। वरदान वह तब होता है जब बडे देश के निवासियों 
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के दिल और दिमाग भी बड़े हो और वे छोटी-छोटी बातो और भमगडो 
मे अपने-आपको भूल न जाय। किन्तु वही बडप्पन उस देश के लिए 
अवश्य ही बहुत बडा अभिशाप भी बन जाता है जब वहा के निवासी दिलो 
को छोटा बना लेते है, छोटे-छोटे भगडो मे उलभ जाते है और श्रापस मे 
कडवाहट पैदा कर लेते है। अत युवकों को चाहिए कि वे इस बात को 
बहुत अच्छी तरह समभ ले, क्योकि कल उन्हे देश का नेतृत्व करना होगा। 
स्वाधीन भारत के भण्डे को वे तभी अपनी पूरी शान के साथ ऊचा रख 
सकेंगे जब महात्मा गाधी के सिद्धान्तो के अनुसार अपने राष्ट्र के निर्माण 
का प्रयत्त करेगे और अपने दिलो और दिमागो को जिम्मेदार लोकतत्त्र 
झौर सहकारिता के वातावरण मे बढने का मौका देगे। इसके विपरीत 
यदि वे भटक जायगे और जान मे या अनजान मे फूट और हिसा के मार्ग 
पर कदम रख देगे तो देश मे ग्रशान्ति, देष, जाति-जाति और वर्ग-वर्ग के बीच 
भंगडे खडे हो जायगे और फिर उज्ज्वल भविष्य के हमारे सारे-के-सारे 
सपने सपने ही रह जायगे । 
१४ 


सवादय और सार्क्सवाद 


गाधीजी के एक आदरणीय साथी और भक्‍त ने एक बार कहा था, 
“गाधीजी के आद्शों का अमल रूस मे कुछ हद तक बहुत पहले से हो रहा 
है। और यह कि “यद्यपि रूस का आदशों पूरी तरह 'सर्वोदिय” नही है 
फिर भी रूस का समाज कुछ वातो में गाधीजी के ग्रादर्शों के बहुत अधिक 
नजदीक है।” 
नि सन्देह यह सच है कि पूजीवादी विचारधारा से हम सब असस्तुष्ट 
है श्नौर पूजीवादी व्यवस्था सिद्धान्त के रूप मे अब एक गई-गुजरी चीज 
है । हम यह भी मानते है कि भारत की वर्तमान आर्थिक रचना भी वडी 
असन्तोषजनक है और दरिद्रता, वेकारी तथा आथिक अ्रसमानताओो की 
समस्याझो ने यहा इतना भयावना रूप धारण कर लिया है कि उनका 
इलाज तुरन्त होना चाहिए। भिन्न-भिन्न राजनैतिक विचारधारा के लोग 
धीरे-धीरे यह अनुभव करने लगे हैं कि हमारी अनेक आशिक बुराइयो का 
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उपाय गाधीजी की विचार-पद्धति ही है और व्यवहार-बुद्धिवाले समभदार 
लोग मानने लगे है कि सर्वोदिय की विकासशील विचारधारा हमारा सही 
तरणोपाय है, परन्तु यह आभास भी पैदा करना गलत है कि सर्वोदिय और 
माक्सवाद एक-से है और रूस मे गाधीजी के सिद्धान्तो पर अ्रमल किया जा 
रहा है। इसमे न सर्वोदिय की सेवा है, व माक्संवाद की । इन दोनो विचार- 
धाराओं में उत्तर और दक्षिण ध्रूव के जितना अन्तर है शौर इनके बुनि- 
यादी सिद्धान्त भी एक-दूसरे के विरोधी है। स्वर्गीय श्री किशो रलाल मशरू- 
बाला गाधीजी के विचारो के बारे मे एक अधिकारी व्यक्ति माने जाते है । 
उन्होंने गाधीवाद और साम्यवाद पर एक लेखमाला लिखकर इस भ्रम को 
दूर करने का यत्न किया था कि “गाधीवाद हिसारहित मार्क्सवाद ही है।' 
यह लेख-माला अ्रलग-से पुस्तक के रूप में भी 'गाधीवाद और साम्य- 
वाद' के नाम से छप गई है। श्री मशरूवाला ने लिखा है--“गाधीवाद 
श्ौर साम्यवाद मे इतना ही अन्तर है जितना हरे और लाल रग मे है--- 
यद्यपि जिन आखो को रगो की पहचान ही नही है, उन्हे तो वे दोनो रय 
एक-से ही दीखेगे । 
आचाय विनोबा भावे भी हमसे बार-बार कह रहे है, “इन दोनो 
विचारधाराओो मे कोई मेल नही हो सकता । इत दोनो के बीच झाधा रभूत 
ग्रन्तर है।” विनोवा ने कहा, “दो आदमी एक-दूसरे से इतने मिलते-जुलते 
थे कि लोगो को बडी आसानी से एक-दूसरे के बारे मे भ्रम हो जाता था, 
परन्तु उनमे श्रन्तर केवल इतना था कि एक सास ले सकता था और दूसरे 
की सास गायब थी ।” इन्होने अनेक बार कहा है कि “श्रन्त में साम्यवाद 
को गाधीवाद से ही लोहा लेना पडेगा।” आचार्य विनोवा तो मानते 
है कि “वास्तव मे साम्यवाद अधिक मिलता है पूजीवाद से, क्योकि दोनो 
नैतिक मूल्यो भर आत्मा के कल्याण की अ्रपेक्षा भौतिक जरूरतो और श रीर- 
सुख को अधिक महत्व देते है।” महात्मा गाधी ने भी साम्यवाद को वर्तमान 
भौतिक सभ्यता का अनिवार्य परिणाम बताया है और कहा है, “साम्यवाद 
हिसा को अपना शस्त्र मानता है और ईश्वर को मानने से इन्कार करता है, 
इसलिए वह मुझे कभी मजूर नही हो सकता ।” 'पैसे और भौतिक सुखो के 
पीछे' लोग जो पागलो की तरह दोड रहे है इसे, गाघीजी ने सदा बुरा कहा 
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स्तालिन की यह पक्की राय थी कि “जबतक आप अपने पूरे दिल से दुश्मन 
से नफरत नही करेंगे, तवतक झाप उसे जीत नही सकते ।” 

सर्वोदिय और माक्संवाद के बीच एक और बडा अन्तर है । गाधीजी 
लोकतन्‍्त्र को सर्वोदयी अथवा अहिंसात्मक समाज-रचना का मूल आधार 
मानते थे । राजनैतिक और आधिक सत्ता का केन्द्रीकरण सर्वोदयी राज्य 
के विकास के लिए हानिकर है, परन्तु माक्संवादी तो मानते है कि लोकतत्र 
बुर्जुआ-विचार है। “इसका तख्ता उलटना क्रान्तिकारी जनता का पहला 
कतंव्य है।” लेनिन मानते है, ट्रॉट्स्की भी यही मानता था । वह इसे 'निकम्मा 
दिखाव' कहता था । लेनिन ने श्रपनी “राज्य और क्रान्ति! नामक पुस्तक मे 
साफ लिखा है कि साम्यवादी तो इस मौके की टोह में है कि “बुजु ओ के 
इन राज्य-यन्त्रो को--उनके लोकतन्‍्त्री स्वरूपो को भी--त्रे कव तोड- 
फोडकर चूर-चूर कर दे और पृथ्वी पर से उनका नामोनिशान मिटा दे ।” 
गाधीजी गृहोद्योगो और ग्रामीण समाज पर आधारित विकेन्द्रित सामा- 
जिक श्रर्थ-रचना के हिमायती है तो माक्सेवादी बडे-बडे यान्त्रिक का रखानो 
और केन्द्रित उत्पादनवाली श्रर्थ-रचना पर आधारित किसानो श्र मज- 
दूरो की डिक्टेटरशाही चाहते है। मार्क्सवादियों का श्रन्तिम सपना है 
वर्गहीन समाज-रचना, जिसमे राज्य धीरे-धीरे समाप्त हो जायगा, परन्तु 
प्राध्यापक हक्‍सले अ्रपनी 'एण्डस ऐड मीन्स” नामक पुस्तक में लिखते 
है, "ऐसा अति केन्द्रित सत्तावाला राज्य तो अपने आप नहीं, महा- 
युद्ध मे अथवा विल्कुल नीचे से क्रान्ति की आग भभकेगी तभी नष्ट होगा। 
उसके अपने आप सड-गलकर गिरने की तो रत्तीभर भी सभावना नहीं 
है।' 

इस विषय को और अधिक लम्बा करना बेकार है। यह तो दिन की 
तरह साफ है कि ये दोनो विचारधाराए मूलत बहुत अलग-अलग है और 
आज इनके बीच भारत मे और वाहर--ससार मे भी--जवरदस्त युद्ध 
छिडा हुआ है । 

श्श 
भारत और साम्यवादी पद्धति 
हमारे प्रधान मन्‍्त्री श्री नेहरू अक्सर कहा करते है कि भारत को 
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साम्यवादियों और सम्प्रदायवादियों से सदा सावधान रहना चाहिए। ये 
दोनो देश को विनाश की तरफ ही जानेवाले है। विचारो की दृष्टि से 
भारत का साम्यवादी दल दकियानूसी है। नव्वे वर्ष पहले यूरोप की जो 
हालत थी, उसे देखकर लिखी किताबे उन्होने पढ़ रक्‍्खी है। फिर रूसी 
ऋन्‍्ति के बाद की लिखी कुछ किताबे पढली और अब उन कल्पनाञो को 
वे भारत की वर्तमान स्थिति पर लागू करने का प्रयास कर रहे है। भारत 
की परिस्थिति बिल्कुल भ्रलग है। हमारी समस्याएं भ्रलग है। अ्रत उनके 
हल हमे स्वय सोच-विचा रकर ढूढने होगे। सम की कमी के कारण भारत 
के साम्यवादी उसे उल्टे घसीटकर पीछे ले जाने का प्रयत्न कर रहे है। 
भारत मे जो नई-नई बाते हो रही है, उनको ये भलेमानस न जानते है और 
न जानने की चिन्ता उन्हे है, जो उससे भी बुरी वात है ।” 

एक सभा में भाषण देते हुए श्री नेहरू ने कहा था, “किसी समय मै 
माक्सेवाद का विद्यार्थी था। उसने मुभे काफी प्रभावित किया, परच्तु 
इतना नही कि भारत की समस्यातञ्रो को हल करने मे वह मददगार हो 
सके । अपने देश की परिस्थितियों को, जनता को भौर सारी पृष्ठभूमि को 
समभकर हमे यहा काम करना पडता है। चीन और रूस की बात दूसरी 
है। वहा का इतिहास अलग है ।इतिहास की सारी उन प्रक्रियाओ्रो को यहा 
आखे सूदकर दोहराना निरी मूर्खता होगी। उदाहरण के लिए चीन का 
वर्तमान शासन चीन के पिछले चालीस वर्षों के इतिहास का परिणाम है। 
उसका इतिहास गृह-युद्धो, जापानी आक्रमणो और उनके भीतरी सघर्षो 
से भरा पडा है। यदि हम साम्यवादियों के बताये मार्ग से चले तो हम 
अपनी मजिल पर किस प्रकार पहुच सकेगे ? क्या उनकी भाति हम भी 
एक-दो पुरत विनाश और बरबादी मे गुजारे ? इसलिए उनका रास्ता 
अव्यावहारिक है। वह हमारे काम का नही है। हमारे लिए यह कही 
अच्छा और लाभदायक भी है कि हम शान्ति के मार्ग से ही आगे बढ़े, 
क्योकि यदि हम यहा हिसा से काम लेगे तो आज से भी बुरी हालत मे हम 
पहुच जायगे ।” 

श्री नेहरू ने बार-बार साफ कर दिया है कि काग्रेस और भारत सर- 
कार की भी नीति शास्त और लोकतान्त्रिक तरीको से देश मे समाजवादी 
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समाज की स्थापना करना है। समाजवाद' शब्द निश्चय ही किसी देश- 
विशेष के समाजवादी दल की बपौती नही हो सकता श्र हम भी उसका 
प्रयोग उनके या किसी खास श्लौर सीमित श्र्थ मे चही कर रहे है। उसका 
मुख्य-भाव यह है कि अपनी अर्थ-व्यवस्था को हमे ऐसा स्वरूप देना है कि 
व्यक्ति और समाज के हितो का उचित सामजस्य हो जाय और मनुष्य 
मनुष्य के बीच की आर्थिक विषमताए कम-से-कम हो जाय । यह तभी सभव 
होगा जब हमारी आ्थिक व्यवस्था ऐसी होगी,-जो वेकारी को पूर्णत 

मिटायगी, उत्पादन को खूब बढायगी और देश मे सामाजिक तथा झथिक 
न्याय की स्थापना होगी। 

“सब प्रकार के उद्योगो पर राष्ट्र अपना अधिकार कर ले।” इस प्रकार 
के केवल नारो से हमारी खास समस्याएं हल नही होगी । नि सन्देह महत्व- 
पूर्ण और बुनियादी उद्योगो पर राष्ट्‌ का ही स्वामित्व होगा, परन्तु जहा- 
तक सम्भव हो, उपभोग्य वस्तुओ के उद्योगो को औद्योगिक सहकारी सग- 
ठनो के रूप मे विकेन्द्रित कर देता परम आवश्यक है । इसका मतलब कोई 
यह न सम भे कि हम बैलगाडीवाले पिछडे हुए युग मे देश को ले जाना 
चाहते है | विज्ञान की श्राधुनिक खोजो का उपयोग हमे छोटे-छोटे उद्योगो 
की और ग्रामोद्योगो की शक्ति बढाने के लिए करना चाहिए, ताकि मनुष्य 
बेकार न हो, बल्कि प्रति आदमी उनकी उत्पादन-शक्ति बढ जाय | हमे 
आखिर यह पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि वेकारी मिटाने का अर्थ केवल 
पुँसे बाटना नही है। यह एक मानसिक भर नेतिक प्रश्न भी है। सबसे बडी 
बात तो यह है कि वह मनुष्यता की रक्षा का प्रश्न है। भारत मे समाजवाद 
का काम करने लायक सव मनुष्यों को लाभदायक काम देना है। उनमे 
किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। इसी प्रकार श्राज लोगो की रहन- 
सहन के स्तरों मे जो बहुत बडी असमानता है, उसे मिटाना समाजवाद का 
काम है। किन्तु यह हम हिसा और सत्ता के द्वारा नही, वल्कि शान्ति और 
लोकतान्त्रिक तरीको से अर्थात्‌ सर्वोदिय अथवा गाधीजी के वताये तरीकों 
से करना चाहते है। समाजवाद से हमारा मतलब यह है, न कि साम्यवाद 
या पश्चिम के देशो मे इस शब्द का जिस प्रकार श्रर्थ और अमल किया 
जाता है वह। हमारा मुख्य उद्देश्य है अहिसा और लोकतन्‍्त्र के सिद्धान्तो पर 
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स्थापित जाति-वर्ग-विहीन समाज की रचना। यह आदर्श सदा हमारी 
आखो के सामने रहे। भारत एक महान्‌ देश है, इसका इतिहास लम्बा 
और शानदार है। ऐसे देश के लिए साम्यवाद उपयुक्त नहीं होगा और 
न हो सकता है | गाधीजी के शब्द है “मेरा पक्का विश्वास है कि भारत 
साम्यवाद को ग्रहण नही कर सकेगा। लेनिन के सिद्धान्त इस देश मे जड 
तही जमा सकते।” किसीने महात्माजी से पूछा, “परन्तु भारतीय 
साम्यवादी तो यहा स्तालिन की छाप का साम्यवाद लाना चाहते हैं और 
इसमे वे आपके नाम का भी उपयोग कर रहे है ।” इसपर गाधीजी ने जोर 
के साथ कहा था “इसमे वे कभी सफल नही होगे।” विनोबा भावे 
गाधीजी के वर्तमान शिष्यो मे सबसे महान्‌ है। उन्होने भी भारतीय साम्य- 
वबादियो के तरीको को असन्दिग्ध भाषा मे बुरा बताया है। उन्होने कहा 
है, “भारतीय साम्यवादी न केवल हठी और जिद्दी है, बल्कि उन्होने अपने 
दिमाग के दरवाजो को भी मजबूती के साथ बन्द कर लिया है।” 


१६ 
साम्यवाद श्रोर लोकतसन्‍त्र 


प्रसन्‍नता की बात है कि भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी की समभ मे भ्रव 
यह बात आने लगी है कि जबतक वह यह जाहिर नही करेगी कि वह 
लोकतन्‍्त्र की पद्धति से ही समाजवाद की स्थापना करना चाहती है, उसके 
लिए इस देश मे आगे बढना असम्भव है। भारत के कम्यूनिस्ट अब जान 
गये है कि वर्ग-सघर्ष और हिसा के मार्ग से वे अपने लक्ष्य को यहा नही प्राप्त 
कर सकते। यदि भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी सचसुच यह मानती है कि 
जनसाधारण की भलाई डिक्टेटरशाही (टोटलिटेरियनिज्म) से नही, 
लोकततन्त्र की पद्धति से स्थापित समाजवाद से ही हो सकती है तो ईमान- 
दारी इसीमे है कि वह अपने-आपको विसजित कर दे और या तो वर्तमान 
लोकतनन्‍्त्री पाटियों मे से किसीमे शामिल हो जाय या अपनी नई नीति 
और कार्यक्रम के अनुरूप कोई नई पार्टी बनाये, क्योकि जबतक वह अपने- 
आपको कम्यूनिस्ट कहती रहेगी तवतक भारत के जनमत को बडी सख्या 
में अपने अनुकूल नही बना सकेगी । भारत की जनता नही मानती कि द्वेष, 
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संघर्ष श्र हिसा के मार्ग से देश मे कभी स्थायी शान्ति श्रा सकती है। 
उसकी प्राचीन पर॑म्परा और पूर्व इतिहास उसे यही कहता है। भारत के 
तत्व-ज्ञान मे जड नही, चेतन सर्वोपरि माना गया है, जबकि साम्यवाद में 
चेतन जड का परिणाम है। इसीलिए तो गाधीजी यह मानते*थे कि भारत 
में साम्यवाद जड नही पकड सकता | वह उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। 

सच तो यह है कि साम्यवाद लोकतस्‍न्त्र और सर्वोदय के बुनियादी 
सिद्धान्तो के ही विरुद्ध है । कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी प्रस्तावना और लक्ष्यों 
को भले ही बदल ले, परन्तु जबतक वह मावर्स के सिद्धान्तो श्रीर तरीको को 
प्रकट रूप से छोड नही देगे, लोग उसपर कभी विश्वास नही करेगे। 
दूसरे शब्दों मे माक्सेवाद और लोकतन्‍्त्री समाजवाद परस्पर बे-मेल चीजे 
है। उनके बीच का अन्तर ऊपरी नही, मौलिक है। इन दोनो तत्व-ज्ञानो के 
बीच समभोौते या समन्वय की बात करना ढोग और पाखण्ड होगा। कुछ 
दिन पहले साम्यवादी रूस मे “व्यक्तिगत निष्ठा' के विरुद्ध रोष की एक 
लहर फल गई थी और सामूहिक नेतृत्व” पर बडी-बडी वक्‍तृताए हुई 
थी, परल्तु इस सारे मथन के अन्त मे व्यक्तिगत नेतृत्व ही विजयी सिद्ध 
हुआ । चीन मे भी 'सौ पुष्पो को खिलने दो' की काव्यमय घोषणा हुई थी । 
परन्तु कुछ ही महीनो के अ्रनुभव ने बता दिया कि वे सारे फूल कुम्हला 
गये और उन्होंने स्वय अपने दोष कबूल कर लिये। भ्रत भारत के 
लोगो को यह विश्वास नही दिलाया जा सकता कि दूसरे देशो के कम्यू- 
निस्टो से यहा के कम्यूनिस्ट भिन्‍न प्रकार के सिद्ध होगे। 

मार्क्स नि सन्‍्देह एक महान विचारक था, परन्तु वह भारत के भौर 
दूसरे देशों के साम्यवादियों की भाति माक्सेवादी नहीं था । उसने 
अपने सिद्धान्त औद्योगिक क्रान्ति के बादवाले अपने समय के यूरोप 
की स्थिति के अध्ययन पर कायम किये थे। स्वय पूजीवादी देशो मे भी 
उसके बाद जो बडे-बडे फेर-फार क्रमश हुए, स्वभावत उनकी उसे कल्पना 
भी नही हो त्कती थी। इन्द्रात्मक भौतिकवाद का तत्व-ज्ञान भी आखिर 
रूस और यूरोप के दूसरे भागो मे उस समय जो तत्व-न्ञान प्रचलित थे, उन्ही 
पर आधारित किया गया था। इनके आधार पर सौ वर्ष पहले लिखी गई 
बातो पर वाद के सारे और इस युग की सारी वातो को लागू करना निरी 
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मूर्खता ही है। पूजीवाद और व्यापारिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्तो की भाति 
माक्स के सिद्धान्त भी अरब पुराने पड गये और उनमे आमूल सुधार और 
परिवर्तनो की जरूरत है। वर्ग-सघर्प के स्थान पर अरब सहयोग ले रहा 
है। जमीदारो से जमीने छीनने के लिए खून-खराबिया और बडे-बडे हत्या- 
काण्डो के स्थान पर आज हम भूदान और ग्राम-दान जैसे शानदार आदो- 
लनो को देख रहे है। पहले सामाजिक और आध्िक ऋन्‍्ति के लिए हिसा 
अनिवार्य मानी जाती थी, श्राज ऐसे परिवर्तन को सच्चे श्रर्थ मे स्थायी 
बनाने के लिए झ्राचार्य विनोबा हृदय और मन के परिवर्तेत को आवश्यक 
मानते है और यह हिसा और अहिसा का भेद केवल सेद्धान्तिक वस्तु नही 
है, जैसा कि गाधीजी ने कहा है, यह बुनियादी श्रन्तर माक्स के सिद्धान्तो 
की जड ही काट देता है--“और यदि आप बुनियाद बदल देते है तो सारी 
इमारत को बदलना पडता है।” श्रच्छा हो यदि गाधीजी के विचारो पर 
आधारित इस लोकतन्‍्त्री समाजवाद और अपने साम्यवाद के बीच यह जो 
बुनियादी अन्तर है, इसे साम्यवादी समझ ले। केवल अपनी पार्टी का 
विधान बदल देने से साम्यवादी अपने सिद्धान्तो को नही बदल सकते। वे 
जो बात अपनी जबान से कहते है, यदि यही सचमुच उनके दिल मे भी है तो 
उन्हे स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब माकक्‍्सवाद के 
स्थान पर उससे कही अधिक क्रान्तिकारी सर्वोदिय अथवा अहिसक समाज- 
बाद की स्थापना होनी चाहिए । हिसा का परिणाम हिसा ही होता है और 
उसका अनिवार्य परिणाम डिक्टेटरशाही होता है। समाज पर फौजी अनु- 
शासन छा जाता है और वर्ग-सघर्ष लोकतन्त्र की जडो पर ही कुठाराधात 
करता है। भ्रत इस मार्ग पर समाज के स्वरूप को शान्ति के साथ बदलने 
की कही सम्भावना ही नही है। 
१७ 
साम्यवादी दर्शन 


श्री रामास्वामी नेकर ने यह धमकी दी थी है कि यदि समाज की 
हालत यही रही तो ब्राह्मणो की ह॒त्याए होने लगेगी। प्रधान मन्त्री ने इन 
हलचलो को श्रौर धमकियो को देश के प्रति द्रोह बताया और कहा कि ये 
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राष्ट्र के लिए चुनौती है। श्री रामास्वामी नैकर मानते थे कि सविधान 
की प्रतिया जलाने और ब्राह्म णो को कत्ल करने से जाति-प्रथा नष्ट हो 
जायगी। क्या इससे भी बडी कोई मूर्खता और अपराध हो सकता है ? 
श्री नेहरू ने कहा, “भारत ऐटम और हाइड्रोजन बमो से भी नही डरता। तब 
क्या वह किसी बिगड़े दिमाग के आदमी के सामने भ्रपना सर भुका देगा ? ” 

एक दूसरी सभा में भाषण देते हुए श्री नेहरूजी ने कहा, “पुराने 
जमाने मे जाति-प्रथा के जो कुछ भी गुण-दोष रहे हो, परन्तु श्राज तो उसके 
लिए देश मे कोई स्थान नही है श्नौर यदि वह जारी रही भी तो देश को 
कमजोर बनायगेगी और प्रगति के मार्ग मे रोडे अटकायेगी । पिछले सेकडो 
वर्षो मे यह एक अभिशाप सिद्ध हुई है और इसने देश को कमजोर तथा 
पतित बना दिया है। उसने समाज को छित्त-भिन्‍न करके विदेशी शक्तियों 
का गुलाम बना दिया है। एकता की भावना नष्ट कर दी है ।” 

साम्यवाद पूर्णतया जडवादी भौतिक जीवन-दर्शन है। नैतिक और 
आध्यात्मिक मुल्यो को वह नही मानता । वह कहता है कि वर्ग-सघर्ष और 
पारस्परिक हत्या के मार्ग से ही राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक 'प्रगति 
होती है। साधन-शुद्धि के लिए साम्यवाद मे कोई स्थान नही है । वह तो 
मानता है कि हमे अपने उद्देश्य से काम है। साधन कैसे भी हो, उद्देश्य यदि 
ऊचा है तो काफी है। उसकी प्राप्ति के साधन बुरे भी हो तो कोई चिन्ता नही 
करनी चाहिए। यह गाधीजी के बताये मार्ग से एकदम उलटा है। गाधीजी 
साधन-शुद्धि पर सबसे अधिक जोर देते है। महान उद्देश्य तभी सिद्ध हो 
सकते है। वे तो भारत की आजादी के लिए भी असत्य और हिसा से काम 
लेना नही चाहते थे । उनका यह पक्का विश्वास था कि अशुद्ध साधनों से 
शुद्ध साध्य कभी प्राप्त नही हो सकते। 

फिर यह मान्यता भी गलत है कि लोकतनन्‍्त्र की शअ्रपेक्षा साम्यवाद 
जल्दी फल देता है । सोवियत रूस के पिछले चालीस वर्ष के इतिहास पर 
जरा नजर डालकर देखे । वहा सामुहीकरण और फौजी कडाई का परिणाम 
बहुत अच्छा और उत्साहवर्धक नही हुआ है। वहापर आर्थिक प्रगति के 
अनेक प्रयासों को व्यावहारिक वनने के लिए अन्य प्रकार से प्रयत्न करने 
पडे है। पिछले तीस-चालीस वर्षों मे अनेक कड॒वे श्रनुभव वहा हुए है। राज 
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भी वे इसी नतीजे पर पहुच रहे है कि यन्त्रो की खेतीवाले बडे-बडे सामूहिक 
खेतो की अपेक्षा छोटे-छोटे व्यक्तिगत खेती के खेतो मे फी एकड उपज का 
मान कही अधिक ऊचा होता है। सामूहिक पद्धति से यह सब खुशी-खुशी 
नही होगा। सारे कामो को यथाविधि बनानेवाले शास्त्रीय यन्त्र की मदद 
के लिए वहा बहुत बडी फौज और खुफिया पुलिस का एक विदज्ञाल जाल 
सदा फैलाये रखना पडता है। इसमे बेहद खर्च होता है। फिर इस पद्धति 
मे जो भयकर जोर-जवरदस्ती, मानव का घोर श्रध पतन और दमन होता 
है सो अलग है। 

एकाधिकार की शासन-पद्धति मे एक से अधिक दल रह नही सकते। न 
इस पद्धति मे भाषण-स्वातन्त्य के लिए कोई स्थान होगा। वर्ग का तानाशाह 
(ओलीतारियत ) साम्यवादी मानते है कि प्रारम्भ मे भले ही राज्य-शासन 
पर अधिकार करने के लिए वर्ग-सघर्ष और हिंसा से काम लिया जाय, 
परन्तु बाद मे राज्य अदृश्य हो जायगा। परन्तु अभी तक का अनुभव तो 
इस आशा को पुष्ट नही करता । जैसा कि प्राध्यापक जी. डी. एच. कोल 
ने कहा है, “इतिहास के अध्ययन से मनुष्य इसी नतीजे पर पहुचता है कि 
तानाशाही (डिक्टेटरशिप) ज्यो-ज्यों पुरानी होती जाती है, त्यो-त्यो वह 
कम नही, अधिक उम्र और आलोचनाओ्रों के प्रति अधिक असहिष्णु 
बन जाती है।” इसलिए साम्यवाद को यह सिद्ध करना है कि वहा 
लोकतन्त्र के सत्व और तत्व में कोई फके न आने देते हुए उसकी चौखट 
में साम्यवाद किस प्रकार काम कर सकता है। हमारा ख्याल है कि 
यह तभी हो सकता है जब भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी असन्दिग्ध भाषा 
मे यह घोषणा कर देगी कि उसने साम्यवाद के आधारभूत सिद्धान्तो 
को छोड दिया है और यह कि भारत ने लोकतन्‍्त्र के जिस मार्ग पर चलने 
की प्रतिज्ञा ले रबखी है, साम्यवाद के सिद्धान्त उसके अनुकूल नही है। 
मतलब यह कि भारत की जनता को साम्यवादियों पर तवतक विश्वास 
नही होगा जबतक कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी नीति को ही पूरी तरह से बदल 
नही देगी और लोकतन्‍्त्रं के सवंविदित सिद्धान्तों और तरीकों को मान्य 
नहीं कर लेगी और यह एक स्पष्टऔर सार्वजनिक घोषणा के द्वारा तथा 
हमेशा के लिए हो। मतलब यह कि वह दूसरे देशो के साम्यवादी दलो से 
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अपना सम्बन्ध पूर्णतया तोड दे और अपने-आ्रपको लोकतसन्‍्त्र मे विश्वास 
करनेवाला एक समाजवादी दल बना ले। भारत मे लोकतान्त्रिक समाज- 
वाद का अर्थ है गाधीवादी समाजवाद । आचार्य विनोबा भावे अपने भूदान 
और ग्रामदान-आ्रान्दोलनो के द्वारा जो समाज-व्यवस्था स्थापित करने जा 
रहे है, भारत उसी समाजवाद को स्वीकार कर सकता है। 

हमारे अपने दिल मे इस विषय मे कोई उलभन नही है कि वास्तव मे 
साम्यवाद एक गलत दर्शन है और सर्वोदय अ्रथवा लोकतनन्‍्त्र के सिद्धान्तो 
के बिल्कुल विपरीत है, परन्तु हम यह भी जानते है कि जातीयता या 
सम्प्रदायवाद साम्यवाद से भी बुरा है। साम्यवाद मे कम-से-कम अच्तिम 
लक्ष्य तो आकर्षक है, यद्यपि उसकी प्राप्ति का मार्ग गलत, अशुद्ध और 
हिसात्मक है, परन्तु जातिवाद मे तो कुछ भी भलाई और आकर्षण 
नही है। वह तो एकदम अशुद्ध और तिरस्कार करने योग्य चीज है। इस 
प्रकार जातीयता और साम्यवाद हमारे सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र 
के दो मुख्य दोष है और दोनो ने पक्‍की साठ-गाठ कर ली है। जो लोग 
सर्वोदय श्रर्थात्‌ गाधीजी के विचारों के लोकततन्‍्त्र मे विश्वास करते है, 
उनको इस चुनौती का पूरी शक्ति के साथ और योजनापूर्वक मुकाबला 
करना है। असली बुराई है जातीयता। यदि इसका उपाय समय पर नही 
किया गया तो यह फासिज्म या साम्यवाद का रूप धारण कर सकती है। - 
जो हो, इस मार्ग से लोकतन्‍्त्र या समाजवाद को हम नही प्राप्त कर सकते, 
जिसे राष्ट्रपिता गाधीजी चाहते थे कि भारत समभे और प्राप्त करे। 


श्प 
सम्प्रदायवाद और साम्यवाद 


साम्यवाद एक जीवन-दर्शन है। इसके आद्य प्रणेता माक्स थे। 
बाद भे लेनित, एजल्स और स्टालिन ने इसे विकसित किया। साम्य- 
वादी विचारधारा का मुख्य तत्त्व है सिद्धान्त, प्रतिसिद्धान्त और 
समन्वय । उनका कथन है कि आंथिक प्रगति वर्ग-सघर्ष से ही सम्भव 
है, जो हिसक ऋरान्ति करवाती है और जिसका अन्त सर्वहारा-वर्ग की 
तानाशाही मे होता है। रूस-चीन और पूर्व यूरोप के कई देशो मे उनके 
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कार्यक्रम का आधार दनन्‍्द्वात्मसक भौतिकवाद रहा है। भारत के भी 
साम्यवादी यद्यपि वात तो शान्ति और लोकतन्‍्त्र की ही करते रहते है । 
परन्तु जब-जब॒ उन्हे मौका मिला है, नाजुक परिस्थितियों का लाभ 
उठाकर हिंसक उपद्रव पैदा करने का बराबर यत्न करते रहते है। 
राज्यो के पुनर्गठन, मजदूरों की हडताले, खेतिहर मजदूरों के मामलों 
आदि मे उन्होने जो कुछ किया सो प्रत्यक्ष ही है । यद्यपि वे लोकतन्‍्त्री कार्य 
पद्धति की दुहाई देते है, तथापि उनका काम करने का असली तरीका यही 
रहता है। अपने क्षेत्र मे वे किसी भी राजनैतिक दल को काम करने नही 
देते। न वे भाषण़-स्वातन्त््य को मानते है, न छापाखाने की स्वतन्त्रता को। 
भारत के साम्यवादियों को यदि इस देश में सत्ता हुथियाने का अ्रवसर मिले, 
तो सारे समाज पर अपनी सत्ता से छा जाने और हिसा से काम लेने की 
नीति में वे फर्क करेगे, यह मानने के लिए हमारे पास कोई कारण नही है। 

गाधीजी सदा कहा करते थे कि उनका रास्ता सर्वोदिय श्रर्थात्‌ अहिसक 
समाजवाद का है और वर्ग-सघर्प तथा हिसा पर श्राधारित साम्यवाद का 
सिद्धान्त मुलत॒ अलग है। वह यह कहते कभी थकते नही थे कि साधन- 
शद्धि सबसे पहली चीज है और उद्देश्य चाहे कितना ही अ्रच्छा हो, यदि 
उसकी प्राप्ति के लिए अशुद्ध साधनो का उपयोग किया जाता है तो उससे 
अच्छा साध्य भी दूषित हो जाता है। इस कारण उन्होने साम्यवादियों की 
नीति और कार्यक्रमों को सदा गलत बताया और तमाम सामाजिक और 
आश्थिक प्रश्नो को लोकतन्त्र और श्रहिसा के मार्ग से ही सुलकाने का आन्रह 
रक्खा । राजनेतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए भी उन्होने भूठ, गुप्तता, 
और हिंसा को कभी प्रश्नय नही दिया। उत्तका यह दृढ विश्वास था कि 
हिसा और लोकतन्त्र कभी एक सांथ नही रह सकते । वे सदा एक-दूसरे की 
काट करते रहेगे। एकाधिकारवाले ( टोटलिटेरियन ) राज्य मे व्यक्ति 
अपनी सारी श्राजादी खो देते है। यह चीज बुनियादी तौर पर सर्वोदिय के 
सिद्धान्त से एकदम विपरीत है। गाधीजी के कल्पनागत अहिसक समाज मे 
व्यक्ति और समाज दोनों पूरी तरह से श्राजाद रहेगे भर उन्हे अपने विचार 
प्रकट करने और विकास का पूरा-पूरा अवसर मिलेगा, उन्होने अपने 
स्वराज्य की कल्पना ग्राम-राज्य पर श्राधारित की है। ग्रामीण समाज का 
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यह अपना एक छोटा-सा स्वावलम्बी स्व॒राज्य होगा, जिसमे न कोई किसीका 
शोषण करेगा, न अपना झोषण दूसरे किसीको करने देगा । इसमे अपनी 
भौतिक जरूरते पूरी कर लेने के अलावा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों 
का भी खयाल उन्होने रक्‍्खा है। साम्यवादी दृष्टि केवल भीतिक है, परल्तु 
सर्वोदिय मे जीवन के भौतिक और नैतिक मूल्यों का समन्वय किया गया है। 
इसीलिए तो गाधीजी हमे हमेशा कहा करते थे कि साम्यवाद भारत की प्रकृति 
और सस्क्ृति के अनुकूल नही है। उन्होने साफ-साफ कहा था कि इस भूमि 
मे साम्यवाद नहीं पनप सकेगा । 

अगले कुछ वर्ष हमे एक तरफ सम्प्रदायवाद से और दूसरी तरफ साम्य- 
वाद से सीधा लोहा लेने मे बिताने होगे । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि सम्प्रदायवाद या मजह॒बवाद एक बहुत बडी बुराई है। वह राष्ट्रीयता 
की कल्पना पर गर्थात्‌ प्रत्यक्ष भारत की एकता पर ही कुठाराघात करता 
है। वह यदि भ्रधिक नही तो साम्यवाद के जितना ही अनिष्टकर है। इसलिए 
हमे इन दोनो का दुढ़ता और हिम्मत के साथ मुकाबला करना होगा । कार्ले 
मारक्स ने साम्यवादी विचार और काम करने का जो तरीका कायम किया, 
उसे सौ वर्ष बीत गये । यूरोप की तब जो हालत थी उसे ध्यान मे रखकर 
वे बाते कही गई थी । श्राज बीसवी सदी के उत्तराद्ध मे वैसी ही परिस्थितिया 
निर्माण करने की बाते करना निरी मू्खेता है। आज ससार पारस्परिक 
सहयोग और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में काफी आगे बढ गया है। 
अब वर्ग-सघर्ष और हिसक उपद्रवोवाली बाते बहुत पुरानी हो गई है। स्वय 
रूस मे, जहा साम्यवाद ने पहले-पहल अपनी स्थापना की, वहा की साम्यवादी 
पार्टी ने भी यह अनुभव कर लिया है कि खेती का जबरदस्ती से सामूहीकरण 
और अत्यधिक दमन जैसी पुरानी बातो की अ्रव जरूरत नही है । प्रत्येक देश 
को हक है कि वह अपने यहा के लिए जिस प्रकार की चाहे श्राथिक और राज- 
नैतिक पद्धति पसन्द करे। हमे भी चाहिए कि हमारे पूर्वज हमारे लिए जो 
महान सास्क्ृतिक विरासत छोड गये है, उसकी महत्ता समझे, दूसरो को 
भी समभझावे और उसके अनुसार अपना सामाजिक, आंथक और राज- 
नेतिक जीवन बनाये । भारतीय सस्क्ृति का यदि हम गहराई से अध्ययन 
करेगे तो ज्ञात होगा कि साम्यवादी विचार-दर्शन हमारे राष्ट्र की प्रकृति 
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और परम्परा के एकदम विपरीत है। ग्रहिसक समाजवाद या सर्वोदिय या 
पचपरमेश्वर की कल्पना भारतीय सस्क्वृति का प्राण रही है। 


506 . 
शायिक संयोजन और शिक्षा 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आज देश से हमे एक बडी अजीब 
समस्या का सामना करना पड रहा है | एक तरफ हजारो शिक्षित नव युवक 
काम की तलाश मे मारे-मारे घुम रहे है और दूसरी तरफ बहुत-सी जगहे 
इसलिए खाली पडी है कि ग्रावश्यक प्रशिक्षण पाये हुए आदमी उपलब्ध 
नही है । उदाहरण के लिए पचवर्षीय योजना मे कितनी ही योजनाओं को 
महज इसी कारण वर्षो तक हाथ में नही लिया जा सका और उनके लिए 
जिस प्रकार का विशेष प्रशिक्षण पाये हुए युवको की जरूरत थी, वे 
आज भी नही सिलते है । इस समय हमे यास्त्रिको, सर्वेक्षण करनेवालो, 
ओवरसीयरो, डॉक्टरी सहायता पहुचानेवालो---खासकर गावो मे--नर्सों, 
स्टेनोग्राफरो और अन्य कितने ही प्रकार के कुशल और साधारण जानका रो 
की भी अत्यन्त आवश्यकता है। कितने ही राज्यो की सरकारे उनके लिए 
केन्द्रीय शासन द्वारा मजूर रकमो का स्थानीय योजनाशो, सिचाई- 
योजनाओं और सडके आदि बनाने मे केवल इसी कारण उपयोग नही कर पाई 
है कि उन्हे इनके लिए योग्य झ्रादमी नही मिल रहे है । इससे स्पष्ट है कि 
हमारी शिक्षा-सस्थाओ और विकास-योजनाओ में परस्पर सहयोग नही है। 
ऐसे सहयोग और एकीकरण के वगर शिक्षितों की बेकारी और प्रशिक्षित 
आदमियो की कमी को कदापि दूर नही किया जा सकेगा । फिर शिक्षा मे 
विविधता की और अनेक तरह के उद्योगो और कलाश्रो के प्रशिक्षण की भी 
व्यवस्था करने की बडी जरूरत है। अब सरकारो को और जनता को भी 
कोरा साहित्यिक ज्ञान देनेवाली शिक्षा को प्रोत्ताहन देना बन्द कर देना 
चाहिए। सच तो यह है कि आज के ढग के स्कूल-कॉलेजो का बढाना एक- 
दम बन्द हो जाना चाहिए। 

भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को भावी शिक्षा-पद्धति के नमूने के 

$ “गांधी और माक्स' (नवजीवन) की प्रस्तावना से 


्ट्मा 
है 
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रूप मे स्वीकार कर लिया है। इसके प्रवर्तक महात्मा गाधी है। इस पद्धति 
का मुख्य सिद्धान्त वही है, जो ससार के सभी शिक्षा-शास्त्रियो को मान्य है 
अर्थात्‌--काम करते-करते सीखना---उत्पादक काम करते-करते विविध 
विषयो का ज्ञान प्राप्त करना। बुनियादी शिक्षा का अर्थ शिक्षण-+- 
काम नही, बल्कि काम के द्वारा शिक्षण है। मतलब यह कि भाषा, गणित, 
भौतिक विज्ञान, समाज-विज्ञान, इतिहास, भ्रूगोल आदि विषयो का ज्ञान 
कताई, बुनाई, सुतारी, लोहारी आदि दस्तकारियो के अनुवन्ध से 
दिया जाय । शिक्षा के साथ हमारी विविध विकास-योजनाओ को जोडने 
की मौलिक समस्या का व्यावहारिक हल नि सन्देह इस बुनियादी विक्षा- 
पद्धति मे है। बुनियादी शालाए शहरो और गावो मे भी हमारे बच्चो को 
इन योजनाओ्ो से सम्बन्धित विविध कामो के लिए तैयार करने मे बहुत 
मददगार होगी । वंमान शिक्षा-सस्थाओ की भाति बच्चो को निरे बावू 
बना-वनाकर निकालने के बदले ये शालाए हमारे बच्चो-बच्चियो को 
ऐसे सक्षम और उत्साही युवक और युवतिया तैयार करके भेज सकेगी, जो 
नवीन भारत के निर्माण मे जी-जान से जुट जायगे । इनको काम की तलाश 
में अजिया ले-लेकर दर-दर मारे-मारे नही घूमना होगा। कडे परिश्रम, 

उपयोगी काम और स्वावलम्बन की हिम्मत उनसे होगी और वे अपने भाग्य 

के निर्माता स्वय होगे । 

प्रत्येक राज्य मे केवल प्रयोग के रूप मे कुछ शालाए खोल देने से अब 

काम नही चलेगा । प्रयोगो की अवस्था को हम कभी के पार कर चुके है। 

अब तो तमाम प्राथमिक और माध्यमिक शालाओो को अविलव बुनियादी 

पद्धति की शालाओ मे योजनापूर्वक वदल देना जरूरी है । विश्वविद्यालयों 

की शिक्षा के स्वरूप मे भी आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जो हो, 

बुनियादी शालाओ से निकलनेवाले जो विद्यार्थी कालेजो या विश्वविद्यालयो 

मे शिक्षा लेता चाहे, उन्हे किसी प्रकार असुविधा नही अनुभव होनी चाहिए। 

इसके विपरीत उन्हे प्रोत्साहन और हर प्रकार की सुविधा ही दी जानी 

चाहिए । 
शालाओ के पाठ्यक्रम मे अग्रेजी की पढाई की व्यवस्था इस प्रकार कर 
दी जाय कि बुनियादी शिक्षा पानेवाला विद्यार्थी सक्रमणकाल मे श्रग्रेजी 
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के ज्ञान की कमी के कारण किसी प्रकार की असुविधा अनुभव न करे। 
भाषा के रूप मे अग्रेजी के हम विरोधी नही है। वह यदि सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण नही तो संसार की सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण भाषाओ्रो मे से एक अवश्य 
ही है। परन्तु केवल इस कारण वह हमारे राष्ट्रीय जीवन मे देशी भाषाश्रों 
का स्थान नही ले सकती और खासकर शिक्षा के क्षेत्र मे तो हरगिज नही । 
हिन्दी और अन्य भाषाओ्रो को न केवल शालाओो और कालेजो मे शिक्षा का 
माध्यम बना दिया जाना चाहिए, बल्कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए 
भी परीक्षा का माध्यम वे ही हो । हमारे युवक अपनी शिक्षा मे एक विषय 
के रूप मे अग्रेजी अथवा अन्य किसी विदेशी भाषा का भी अध्ययन अवश्य 
कर सकते है, परन्तु हमारे सामाजिक और शैक्षणिक जीवन मे अग्रेजी को 
आज जो अस्वाभाविक स्थान दिया जा रहा है, वह तो एकदम अनुचित है । 
कुछ लोगो का यह ख्याल है कि बुनियादी शिक्षा मे चुकि उद्योगो की 
शिक्षा का प्रवन्ध करना पडता है, इसलिए वह वतंमान शिक्षा से महगी 
पडेगी। आचार्य विनोबा भावे ने एक बार इस विषय को स्पष्ट करते हुए 
कहा था कि उद्योगो की शिक्षा के लिए शालाओो मे अलग से विशेष खर्च 
की कोई जरूरत नही होती चाहिए। उनकी यह निश्चित राय है कि आज 
शहरो मे और गावो मे जो दस्तकारिया जारी है उनका उपयोग अनुवन्ध 
के तौर पर वच्चो को सिखाने मे हो सकता है। इस प्रकार बच्चो की शिक्षा 
के आधार के लिए बहुत-सी दस्तकारिया उपलब्ध हो सकेगी और किसी 
भी शाला के साथ अलग से कोई उद्योगशाला नही जोडनी होगी । यदि इस 
सिद्धान्त पर सही-सही तौर पर ओर सूऋ-बृक के साथ अमल किया गया 
तो बगर किसी अतिरिक्त खर्चे के सारे देश मे बुनियादी शिक्षा का प्रचार 
हो सकेगा । इसके अलावा यह भी याद रहे कि बुनियादी शिक्षा केवल गावों 
के लिए ही नही है, वह तो एक नई प्रकार की और सम्पूर्ण, स्वतन्च्र शिक्षा- 
पद्धति है। इसलिए उसका प्रसार जहरो और गावो दोनों जगह एक साथ 
होना चाहिए। वेशक शहरो की आधारभूत दस्तकारिया गावो की दस्त- 
कारियो से अलग प्रकार की होगी । यदि दस्तकारियों का प्रारम्भ केवल 
यावो में ही किया जाता है तो लोग समभते हैं कि गावो का महत्व कुछ कम 
है। वे शहर के लोगो की नीयत मे शक भी करने लगते हैं। मद्रास राज्य 
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मे इस प्रकार की भूल हो गई थी । ऐसी भूल दूसरी जगह नही होनी चाहिए। 

कुछ प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों का सुभाव है कि भारत में कोई भी 
विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करने के लिए तभी योग्य माना जाय जब वह कुछ 
महीने अ्निवाय रूप से समाज की सेवा कर ले। यह श री र-श्रम और समाज- 
सेवा का कार्य युवको को विकास-योजनाञ्ो मे काम दिलाने मे भी निश्चय 
ही काफी मददगार होगा । समाज के अ्रन्दर से इस प्रकार नवयुवकों की 
अनिवाये भरती करने का समय आ गया है। इसलिए उसपर तुरन्त भ्रमल 
करने योग्य एक व्यवस्थित और व्यावहारिक योजना अवद्य तैयार कर 
लेनी चाहिए । इस प्रकार यदि हम शिक्षा-पद्धति मे समयानुकूल सुधार 
कर ले और तमाम शिक्षा-सस्थाओ मे किसी-व-किसी प्रकार को समाजोप- 
योगी शरीर-श्रम अनिवार्य कर दे तो हम इस प्राचीन भूमि की शकल 
बदल देने मे श्रवर्य ही सफल हो सकेगे । राष्ट्र के सच्चे और सफल सयो- 
जन के लिए उपयुक्त शिक्षा-पद्धति का होना वहुत जरूरी है। इसलिए इस 
काम मे, हम जितनी भी जल्दी सम्भव हो, लग जाय और सारी शिक्षा-पद्धति 
को नया रूप दे दे । 


* २० 
शिक्षा और लोकतत्त्र 


संविधान की ४५वी धारा मे लिखा है, “राज्य दस वर्ष के अन्दर ऐसा 
यत्न करे कि चौदह वर्ष के अन्दरवाले सब बच्चो---लडको और लडकियो-- 
को भी शिक्षा नि शुल्क और अनिवाय रूप से मिलने लग जाय, परच्तु 
यह देखकर दु ख होता है कि यह लक्ष्य भ्रभी तक पूरा नही हो सका है, 
और न इसके लिए कोई निश्चित योजना ही है। 

हमारा ख्याल है कि इसमे मुख्य कठिनाई घन की इतनी नही है, जितनी 
इस निर्णय की कि राष्ट्रीय सयोजन मे हम शिक्षण को कितनी प्राथमिकता 
देते है । इस दृष्टि से जब हमने दूसरी पचवर्षीय योजना के श्रको का अध्य- 
यन किया तो हमे यह देखकर दु ख हुआ कि पहली पचवर्षीय योजना की 
अपेक्षा दूसरी पचवर्षीय योजना मे शिक्षा के लिए रक्खी गईं रकम का प्रति- 
शत बहुत कम है । 
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असल वात यह है कि हम तो चाहते है कि प्राथमिक शिक्षा सात से 
चौदह वर्ष के अन्दर के सभी वालकों को अवश्य मिले और बच्चो की इस 
आयु-मर्यादा मे हम जरा भी कमी नहीं करना चाहते, क्योकि लोकतलन्‍्त्र 
व्यापक आधार पर काम करे, इसके लिए यह जरूरी है कि इस योजना मे 
और अगली योजना में भी हम शिक्षा को बहुत अधिक प्राथमिकता 
दे । प्रधान मनन्‍्त्री ने कहा था कि टोकियो की नगरपालिका सडको की 
वत्तियो और सामान्‍य प्रवन्ध पर बहुत कम ख्च करती है और शिक्षा, 
आरोग्य, जैसे समाज-सेवा के कार्यो पर बहुत अधिक । यह उचित ही है। 
इसलिए हम भी बहुत जोर देकर कहना चाहते है कि हमे भी शिक्षा पर 
और खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा पर काफी अधिक खर्च करना चाहिए 
इसके अलावा भिन्न-भिन्न प्रकार के विकास-कार्यो का यदि समन्वय किया 
जाय तो इस कार्य के लिए ओर भी रकम उपलब्ध हो सकती है । उदाहरण 
के लिए खादी और ग्रामोद्योगो पर खर्च की जानेवाली रकम का काफी बडा 
अश बनियादी शालाओ मे उत्पादक दस्तकारियो के लिए दिया जा सकता 
है। इसी प्रकार का समन्वय सामुदाथिक विकास-योजनाओ और राणष्ट्रीय 
विकास-खण्डो की प्राथमिक शिक्षा और समाज-जिक्षा की प्रवृत्तियो में 
किया जा सकता है। प्रधान मच्त्री ने कई वार कहा है कि शालाओ के 
लिए मकान वनाने के खच में काफी कमी की जानी चाहिए। पेडो 
नीचे भी वर्ग लेकर हमे सन्‍्तोष मान लेना चाहिए और इसके लिए आज- 
कल की भाति लम्बी छुट्टिया गर्मी मे देने के वजाय वर्षा मे दी जाय । मकान 
की जरूरत हो भी तो वहुत अधिक लागत का सकान वनाने की अपेक्षा कम 
लागत का मकान स्थानीय सामग्री काम मे लेकर बनाया जाय। जाला 
भवनो के लिए जनकायं-विभाग की वतंमान दरे और नक्षे वहुत खर्चीने है। 
उनमे आमूल परिवर्तत करने की जरूरत है। मकानो पर इतना अधिक खर्चे 
करने की अपेक्षा अच्छे शिक्षको पर यह रकम खर्च करना अश्रधिक उपयुक्त 
होगा। शिक्षको के वेतन का एक झच् पहले की भाति पचायतों से श्रनाज 
रूप में फसलों पर भी लिया जा सकता है। 

मतलब यह कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य, नि शुल्क और सावंत्रिकर 
करने के प्रदन को हम तभी हल कर सकेंगे जब पुरानी लकीरो को पीठना 
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छोडकर हम नये साधन ढूढने की कोशिश करेगे। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार 
मे विश्वविद्यालयों के स्नातको की सेवाओ का उपयोग भी किया जा सकता 
है। पदवी देने से पहले उनके लिए इस सेवाकार्य मे कुछ समय देना अनि- 
वार्य किया जा सकता है। यह सुझाव नया नही है। राष्ट्‌ की एक महान 
और जरूरी आवश्यकता के रूप मे यदि इस श्रश्न को हाथ मे लिया जाय 
और प्राथमिक शिक्षा के प्रचार का एक व्यवस्थित अभियान शुरू किया 
जाय तो हमे विश्वास है कि लोग काफी सख्या में अपनी सेवाए इस काम 
को सफल करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक श्रपित करेंगे । क्रान्तिया और सामू- 
हिक आ्रान्दोलन कैवल पैसे के बल पर नही चलाये जा सकते । राज्यो को 
चाहिए कि इस काम के लिए जनता के सहयोग और सहायता की मांग 
करे। इस प्रकार राष्ट के बच्चो की शिक्षा के प्रश्न को हल करने के लिए 
पैसे की उतनी जरूरत नही है, जितनी देशव्यापी उत्साह निर्माण करने 
और उसे सगठित करने की है । 

फिर हमे इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस प्राथमिक शिक्षा मे 
बच्चो को क्या पढाया जायगा। 

राष्ट्र के भावी नागरिक--पुरुष और स्त्रिया भी---चरित्रवान और 
सेवा-शील बने, इसलिए यह जरूरी है कि इस शिक्षा मे नैतिक गुणो पर ही' 
जोर दिया जाय, जिनसे राष्ट्‌ महान्‌ बनते है। पढ़ ने-लिखने और हिसाब- 
किताब की मामूली शिक्षा के अतिरिक्त बच्चो को अपने श्रधिकार और 
कतंव्य बताये जाये । उन्हे यह भी सिखाया जाय कि समाज के प्रति उनके 
क्या कर्तव्य है। सदाचार, सामाजिक व्यवहार, आरोग्य और स्वच्छता के 
सिद्धान्त भी उन्हे वताये जाय । फिर राष्ट्र के प्रति उनके दिलो में निष्ठा 
उत्पन्न करने के लिए हमारी महान्‌ सास्कृतिक और ऐतिहासिक परम्प- 
रा से भी उन्हे परिचित करा दिया जाय। प्राथमिक शालाशो के इन 
बालको को अपने हाथ से स्वय सब काम करना भी सिखाया जाय | कला- 
त्मक किन्तु उपयोगी चीजे बनाना भी उन्हे सिखाया जाय। हमारा देश 
गरीब और खेती-प्रधान है । हमे अपने बच्चो को ऐसी शिक्षा नही देनी है 
कि जिससे वे अपने धर और गाव को छोडकर शहरों मे चले जाय और 
टूसरो के परिश्रम पर जीना सीखे । इसी दृष्टि से बुनियादी शिक्षा हमारे 
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देश के लिए सबसे अधिक मौजू है और इसमे यदि यह भी ध्यान रक्खा 
जाय कि विद्यालयों मे जो दस्तकारिया सिखाई जाय उनकी मदद से उप- 
योगी चीजे भी बने तो राष्ट्र पर शिक्षा का अथिक बोक भी कुछ तो कम 
हो ही सकता है। 


२१० 
शिक्षा में सम्प्रदायवाद 


शिक्षा का एक और पहलू विचारणीय है। भ्रनेक शहरो मे किसी खास 
सम्प्रदाय, धर्म या जाति के नाम पर शिक्षा-सस्थाए स्थापित है । एक धम्मे- 
निरपेक्ष राज्य मे इस प्रकार की जिक्षा-सस्थाए मेल नही खाती । इनमे से 
फूट की प्रवृत्तिया जोर पकंडती रहती है और इसका परिणाम शिक्षको और 
विद्याथियो पर भी पडता रहता है। यह सच है कि इन सस्थाओं मे दूसरे 
समाजो के विद्यार्थियों को भी प्रवेश दे दिया जाता है, परन्तु यह तो लोक- 
मत के दबाव से होता है और यह बताने के लिए कि वे श्रसाम्प्रदायिक और 
राष्ट्रीय है, परन्तु इससे उनका जातीयता या साम्प्रदायिकता कम नही हो 
जाती। वह शिक्षको और कम उम्र के विद्याथियों पर भ्रपना अनिष्ट प्रभाव 
डालता ही रहता है। राष्ट्र मे लोकतन्त्र की जडो को मजबूत करने के लिए 
हमे जातिवाद और सम्प्रदायवाद को लोगो के दिलों से निर्मल करना ही 
चाहिए। यदि कोमल उम्न के वच्चो और वच्चियों के दिल शालाओ में 
जातिवाद और सम्प्रदायवाद से विपाक्त होते रहे तो हमारे देश मे लोक- 
तन्त्र की स्वस्थ परम्पराञ्ों के विकास की आशा करना व्यर्थ ही होगा । 

इस विपय मे कहा जाता है--भर वह गलत नही है--कि भारत 
सरकार भी तो वाराणसी मे हिन्दू-विश्वविद्यालय और अली गढ में मुस्लिम 
विश्वविद्यालय चला रही है। इन विश्वविद्यालयों में भी यद्यपि सभी 
जातियो और समाजो के विद्याथियों को लिया जाता है, फिर भी इनके नाम- 
मात्र के कारण भी कुछ भेद का सकेत हो ही जाता है और लोफतन्त्री 
समाजवादी धर्म-निरपेक्ष राज्य को गोभा नही देता । इन उच्च विद्यालयों 
के साधारण वातावरण मे भी साम्प्रदायिकता हैं ही । हम समझ नहीं पा 
रहे हैं कि भ्र॒नी तक हमारी केन्द्रीय सरकार ने इनके नामो के साथ जुड़े 
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हुए सम्प्रदाय-सूचक शब्दो को क्यो नही हटा दिया और इनके गन्दर राष्ट्रीय 
वातावरण क्यो नही निर्माण कर दिया । हमे यह प्रयत्न तो करते ही रहना 
चाहिए, जिससे ये प्रतिगामी विचार हमारी आनेवाली पुश्तो के दिलो 
को अ्रव आगे दूषित न करने पावे और केन्द्रीय शासन इस दिशा मे कोई 
साहसभरा कदम उठावेगा तभी राज्यों की सरकारो को भी प्रदेशो मे इस 
प्रकार के कदम उठाने की हिम्मत होगी । 

आशिक दृष्टि से पिछडी हुई जातियो को आथिक सहायता और दछात्र- 
वृत्तिया देने की हमारी नीति मे जातिवाद और सम्प्रदायवाद का अर्थ- 
शास्त्र 3*र भी प्रकट हो जाता है। आज लोगो मे अ्पनेको इन पिछड़े वर्गों 
में गिनाने की दोड लगी हुई है। भारत जैसे गरीब देश मे स्वभावत 
बहुत-से लोग पिछडे हुए है, परन्तु इसका अर्थ यह तो नही कि पिछडे हुए 
गिने गये वर्ग के सब-के-सब आदमी इतने गरीब है कि उन्तको सरकारी 
खजाने से आ्राथिक सहायता दी जाय । इसलिए उचित यह है कि शासन से 
आर्थिक सहायता उन्‍्हीको दी जाय, जो सचमुच गरीब हो, न कि उनको जो 
महज किसी खास जाति या वर्ग के है। जातियो के नाम पर यदि आर्थिक 
सहायताए दी जाती है तो स्वभावत जाति-प्रथा की उम्र बढाने की वृत्ति 
समाज में वनी रहती है। अ्रनुसूचित जातिया और जन-जातियो को एक 
निश्चित अवधि के लिए एक स्वतनन्‍्त्र वर्गें मे रख दिया गया है। तबतक 
उनको राज्य से अवश्य ही विशेष रियायते मिलती रहे, परन्तु उनमे भी 
हमको आ्थिक और सामाजिक सुधार करना चाहिए, ताकि अन्त में हम 
ऐसी स्थिति निर्माण कर सके जब जातिगत भेद-भावो को हम पूरी तरह से 
मिटा सके । 

आज भारत के सावेजनिक जीवन मे दो खतरनाक चीजे है। पहली 
चीज है साम्यवाद और उसकी हिसा और वर्ग-सघप की नीति | साम्यवाद 
का वर्गविहीन समाजवाला लक्ष्य नि सन्देह अच्छा है । परन्तु इसकी प्राप्ति 
के लिए जिन उपायो का अवलम्बन किया जाता है वे गलत है। वे स्वय 
लक्ष्य को भी अशुद्ध बना देते है। दूसरी खतरनाक चीज है जातिवाद और 
सम्प्रदायवाद । यह तो सारा-का-सारा नीचे से ऊपर तक अशुद्ध और 
अनाडीपन से भरा हुआ है और राप्ट्रीय एकता की नीव को ही कमजोर 
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ओर खराव करता है। 


* २२ 
कम विकसित देश में दिरोधी दल 


श्री जयप्रकागनारायण ने अपने एक भाषण मे कहा था, “अच्छा हो 
या बुरा, भारत ने ससदीय लोकततन्त्र का मार्ग पसन्द किया है। लोकतन्त्र की 
यह पद्धति सर्वोत्तम है, ऐसा हम नही कह सकते । फिर भी हर खेल के कुछ 
नियम होते है । तइनुसार ससदीय लोकतन्‍्त्र का यह एक बुनियादी नियम 
है कि इसमे तवतक अच्छी तरह से काम नही हो सकता जबतक सामने कोई 
शक्तिशाली विरोधी दल नही होगा । यह विरोधी दल सदा आखो मे तेल 
डालकर शासकीय दल के हर काम को देखता रहता है, जिसके कारण 
शासकीय दल को सदा सही मार्ग पर चलना पडता है।” 

दूसरी तरफ आचाये विनोबा भावे कहते है कि सब दल मिलकर एक 
सामान्‍य राष्ट्रीय कार्यक्रम बनावे और उसके आधार पर देश का शासन 
प्रबन्ध हो । वह कहते है कि चूकि देश से विचार-भेद रहेगे, इसलिए राज- 
नैतिक दल भी रहेगे ही । परन्तु वह चाहते है कि विचार-भेद के ये सघर्ष 
विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्वानो तक ही सीमित रहे । इनको 
जनसमाज मे लाकर उसमे वुद्धि-भेद नही फंलाना चाहिए। इससे असली 
सामाजिक और आर्थिक जरूरतो की वाते अलग रक्खी रह जाती हैं और इन 
बुद्धिवादो मे लोग उलभ जाते है । आचाय विनोवा की यह दृढ़ राय है कि 
पश्चिम मे जिस प्रकार का ससदीय लोकतन्‍्त्र चल रहा है वह भारत के 
लिए वहुत उपयोगी नही है । भारत जैसे कम विकसित देश मे यह जरूरी 
है कि तमाम भले आदमियो की शक्तिया समाज की भावी हालत सुधारने 
मे लग जानी चाहिए। इस लिए वह चाहते हैँ कि राजनेतिक सत्ता विकेन्द्रित 
कर दी जाय ताकि पचायते अपने-अपने गाव की सेवा मे लग जाय और 
यामीण समाज की सामाजिक, झाथिक दग्ा-सुघार की योजनाएं वनाकर 
उनके अमल मे वे लग जाय । ऐसी स्थानीय लोकतन्त्री सस्थाओ्रो में विरोधी 
दलो के लिए बहुत अधिक स्थान नही होता । पुराने जमाने की पचायते 
आजकल के ससदीय लोकतन्‍्त्र को पद्धति की सस्थाएं नहीं थी। वे सारे 
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समाज को एक मानकर चलती और पचायत के सारे सदस्य मिलकर एक 
दिल से उसकी सेवा करते । महात्मा गाधी भी भारत मे इसी नमूने का 
लोकतलन्‍्त्र चाहते थे । उन्होने एक सामान्य केन्द्र की कल्पना की थी। वह 
केन्द्र गाव था। उसके बाद जिला, प्रान्त और सारे देश के एक-से-एक वे 
ऐसे अनेक वर्तुल हो; परन्तु सबका केन्द्र-विन्दु गाव ही होगा । 

सच तो यह है कि पश्चिम के देशो मे भी ससदीय लोकतत्त्र सव प्रकार 
से निर्दोष शासन-पद्धति सिद्ध नही हुई है। श्रनेक वार शासकदल सफलता 
के साथ लोकमत की उपेक्षा कर देता है और विरोधी दल निष्फल और 
बेकार बन जाता है। श्रीलंका के प्रधान मन्त्री ने एक बार कहा था कि 
खासकर कम विकसित देशो मे हमे दूसरे प्रकार की शासन-पद्धति का 
विकास करना होगा, जिसके अ्रन्दर सारे राजनैतिक दलो का प्रतिनिधित्व 
हो और वे सब मिलकर राष्ट्र की विकास-योजनाञ्रों को सफल बनावे। 
भारत की पचायतो मे इसी समन्वय की पद्धति से काम होता था। उसमे 
विरोधी दल नाम का कोई अलग दल नही होता था। हमारे जैसे झ्थिक 
दृष्टि से कम विकसित देश में विरोधी दल की पद्धति महगी पडेगी। वह 
यहा नही पुसा सकती । यहा केवल विरोध के लिए विरोध की गुजाइश 
नही है । 

हमारे देश में ऐसे बहुत-से लोग शौर समूह है, जो प्रगति के और सामा- 
जिक तथा आर्थिक विकास के मार्ग मे सदा रोडे अटकाने का काम करते 
रहते है ऐसे प्रतिक्रियावादी और समाज-विरोधी तत्वों से हमे हमेशा 
लडना पडता है और जब विरोधी दल अपने नजदी क के स्वार्थों को पूरा 
करने के लिए इन प्रगति-विरोधी तत्वो को बढावा देने का यत्न करते है तब 
इन गलत प्रवृत्तियो को रोकने मे हमे श्रपती शक्तिया लगानी पडती है। 
इसका नतीजा यह होता है कि विकास की बहुत-सी योजनाओं पर बुरा 
असर पडता है और प्रगति की रफ्तार श्रकारण धीमी पड जाती है। यह 
कोई अच्छी बात नही कही जा सकती, जबकि होना तो यह चाहिए कि 
देश मे जितने भी धन-जन के साधन है, वे सब जनता की हालत सुधारने के 
काम से लग जाने चाहिए। 
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2 पे 
मनुष्य ओर यत्त्र 


आज भारत मे मनुष्यो और यन्त्रों के वीच होड-सी लगी हुई है। 

एक तरफ लाखो-करोडो लोग काम की और रोजी की माग कर रहे है और 
दसरी तरफ यहा के उद्योगपति ओर यन्त्रशास्त्री ऐसे यन्त्र लाने या बनाने 
की फिराक मे है कि उन्हे मजदूरों पर अधिक निर्भर न रहना पडें। यह 
सव विज्ञान और यन्त्र-जास्त्र की प्रगति के नाम पर हो रहा है। बहुद्देशी 
नदी घाटी योजनाओ के सिलसिले मे देश मे श्रनेक वाध बाधे जा रहे है। ईट- 
पत्थर के स्थान पर हम सीमेन्ट और ककरीट का उपयोग कर रहे है। मनुष्यो 
की वेकारी और रोजी की दृष्टि से इन दो पद्धतियों मे कितना फक पड जाता 
है, इसका हमारे इजीनियर और यन्त्रशास्त्री जायद ही कभी ख्याल करते 
है। भ्रगर चने-पत्थर से काम लिया जाय तो योजनाओं मे बहुत-से आदमियों 
को रोजी मिल सकती है । सीमेन्ट, ककरीट की पद्धति में काम अवश्य जल्दी 
होता है, परन्तु भारत जैसे देश मे जहां इतने सारे आदमियों को रोजी देने 
की समस्या है, यह पद्धति लाभदायक नही हे। देश के विभिन्न भागो में 
हजारो नल-कृप (ट्यूब वेल) खोदे जा रहे है, परन्तु इसके लिए मनुप्यो 
द्वारा चलाये जानेवाले यन्त्रो से काम लेने के बजाय श्रमरीका से शक्ति- 
चालित कीमती यन्त्र मगाये जाते हैं। इनकी मदद से काम अवच्य जल्दी 
हो जाता है, परन्तु ये हजारो-लाखो लोगो को रोजी देकर इस महान्‌ 
राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेने का अवसर नहीं प्रदान कर सकते। गांवों के 
कारीगर अपने हाथ-करघे, घानी, ढकी, कोल्हू श्र कपडे की छपाई का 
काम झ्रादि करके किसी प्रकार अपना पेट भरने का प्रयास करते रहने है, 
परन्तु उद्योगपतियो से मानो यह देखा नही जाता । वे इन कामों के कार 
साने और मिले खोलने के लिए नये-से-नये नमने के यन्त्र मगाते ही जा रहे 
है, जो इन यावो के कारीयरो की रोगी छीनते जा रहे हैं। हमे वीडी के उच्चोंग 
से कोई प्रेम नही, परन्तु यह झाज छ लास श्रादमियों को रोजी दे रहा है। 
थ्व वीडिया बनाने के लिए भी देश मे ही नये यन्त्र तैयार होने लग गये हैं, 
जिनकव्ते यदि पूरा मौका दिया गया तो पृहोद्योग में दगम करनेवाले पांच 
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लाख श्रादमियो की रोजी पर ये पानी फेर देगे। 

मुख्य मुद्दे को साफ करने के लिए ये तो केवल कुछ उदाहरण गिनाये 
है। यह समभना भूल है कि यन्त्र स्वय कोई भली या बुरी चीज है। वह तो 
उसका सही या गलत उपयोग उसे ऐसा बना देता है। उदाहरण के लिए 
समय बचानेवाले यन्त्रो को शायद कोई बुरा नही कहेगा। रेले, मोटरे 
हवाई जहाज जैसे श्रावागमन के साधनो को हम सब अच्छा ही मानते है। 
शस्त्रास्त्र युद्धो मे सहार के साधन है। मनुष्यो की हत्या के लिए इनका उप- 
योग करने की कोई सलाह नही देगा । परन्तु मुख्य वात तो है उत्पादन के 
साधनो की। ये दो प्रकार के होते है--मजदूरों की बचत करनेवाले और 
'मजदूरो को काम देनेवाले । मजदूरो की वचत करनेवाले यन्त्र उन देशो 
के लिए अच्छे माने जायगे, जहा काम करनेवाले आदमियो की कमी है। 
परन्तु जहा लोग काम के अभाव मे मजबूरी की हालत मे महीनो बेकार 
'रहते हे वहा तो ऐसे यन्त्र सकट-स्वरूप ही होगे। एक यन्त्र, जो सयुक्त राज्य 
अ्रमरीका मे वरदान के समान माना जा सकता है वही भारत जैसे अ्रविक- 
सित देश मे, जहा पूजी कम और मजदूर बहुत हे, अभिशाप बन जायगा। 
हमारा अन्तिम साध्य तो मनुष्य का कल्याण है। जो यन्त्र मनुष्य को बगैर 
बेकार किये उसकी उत्पादन-क्षमता बढा सकता है, वह अवश्य ही स्वागत 
योग्य होगा । परन्तु जो यन्त्र मनुष्यो को वेकार कर देते है अश्रथवा उन्हे 
अपना गुलाम या जड पुर्जा बना देते है, वे कभी मनुष्य-समाज के लिए लाभ- 
दायक नही माने जा सकते । इसलिए हमे याद रखना चाहिए कि हमारी 
तमाम आर्थिक और श्ौद्योगिक विकास की योजनाशो मे मनुष्य का स्थान 
सर्वोपरि रहे । 

आज भारत के सामने पूरी और आशिक बेकारी की कठिन समस्या 
है। भारत के और वाहर के भी विशेषज्ञ इसके कई उपाय सुभाते है। 
परन्तु दिन-ब-दिन यह भझ्रधिकाधिक स्पष्टता के साथ अनुभव किया जा 
रहा है कि जबतक उत्पादन को विकेन्द्रित करके हम उसे गृहोद्योग, ग्रामो- 
द्योग और छोटे उद्योगो के स्तर पर नही ले आ्रावेगे, लोगो को हम अधिक 
काम नही दे सकेगे। प्रसन्‍तता की बात है कि शासन ने ग्रामोद्योगो को 
अपनी आर्थिक नीति के एक आवश्यक अ्रग के रूप मे मान लिया है। बडे 
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पैमाने पर उत्पादन करनेवाले तमाम कारखानो मे, जिनमे कोई पदन्द्रह 
करोड रुपयो की पूजी लगी हुई हे, कुल मिलाकर तीस लाख आदमी काम 
कर रहे है। फिर भी जो लोग वडे कारखाने खोलकर भारत की बेकारी की 
समस्या को हल करने के सपने देख रहे है--हम क्षणभर मान ले कि 
इसके लिए कही से पूजी भी मिल जायगी--वे यह नही समझ पाते कि 
इन कारखानो में पैदा किये गए माल को खपाने के लिए हम वाजार कहा 
से लावेगे ? बडे कारखानो मे तीसरी पाली खोलने की वात करता भी वृथा 
है, क्योंकि वह तो छोटे उद्योगो मे भी किया जा सकता है । इस प्रकार केवल 
अर्धशास्त्र की दृष्टि से भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि अपने देश के नाग- 
रिको के लिए जीविका का साधन निर्माण करने के लिए गासन छोटे-दोदे 
उद्योगो और ग्रामोद्योगो का अधिक-से-अधिक विस्तार करे। खादी का 
ग्रथगास्त्र केवल कुछ गाधीवादियो की सनक नही है, वल्कि हमारे सवि- 
धान के मार्म-दर्णक सिद्धान्तो के अमल के लिए वह अ्रनिवायत. आवश्यक 
है। तभी इस देश मे जाति और लोकततन्‍्त्र की रक्षा हो सकेगी। पूजी के 
अभाव और इस भारी आवादी को लेकर यदि हम रूस श्रौर अमरीका जेसे 
अत्यन्त समृद्ध और अति विकसित देशो की नकल करने की कोजियय करेगे 
तो वह हमारे लिए आ्रात्मनाज् का मार्ग होगा । हमारी समस्याएं चीन और 
जापान से अधिक मिलती-जुलती है, जो छोटे और गृहद्योगो के घर है 
गृहोद्योगो और ग्रामोद्योगो की केवल वातो से काम नही बनेगा । विकेन्ध्री- 
करण या मौत, ये दो ही विकल्प हमारे सामने हैं । 

कुछ लोग कहते है कि ग्रामोद्योग तो घडी के काटो को उलटे घुमाकर 
हमे पीछे को ले जायगे और झ्राथिक विकास के मार्ग पर जा रहे प्रगति के 
इजिनो का मुह पलट देगे। यह नी कहा जाता है कि विकेन्द्रित पद॒ति से 
उत्पादन की माना घट जायगी.तथा हमारी सभ्यता का स्तर गिर जायगा। 
परन्तु ये सारी कल्पनाए गलत है। यह सच है कि प्रारम्न मे कुछ समय 


यान्त्रिक प्रगति उतनी तेजी से हो रही हे छि विकेन्द्रित पद्धति के यन्त्र वह्त 
पान्द्क प्रगात उत्तना ठजाी न हा रहा ह कि विकेन्द्रित पद्धति के यन्त्र चन्न्त 


ज्त्दी उत्पादन 20 मत आर डस्टरता से झेल पद्धति 200 तन, द्चि 
४दा इ्ाइच, कामते “ार सन्दरतद्ा न द्ानन्‍द्रत पद्धान के बनता जा पाट्ट: 
्न्न्नो 





हाल देंगे। ग्ौद्योगिक ऊान्ति दा प्रारम्भ पत्थर के कोण के उपयोग के 
हाल दग। आंद्यानक द्ान्त दा शारनम्नम पत्दर श॒ कायर दा उपयागन दा 
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साथ हुआ। कोयले के कारण स्वभावत इस औद्योगिक युग मे कुछ केन्द्री- 
करण अनिवार्य था, परन्तु बिजली की शक्ति उपलब्ध हो जाने के कारण 
अब उद्योगो का विकेन्द्रीकरण करके उन्हे गावो मे ले जाया जा सकता है। 
अब श्ाति के लिए ऐटम की शक्ति उपयोग करने के प्रयोग शुरू हो गये है 
और हम आशा कर सकते है कि दस-वीस वर्षों मे फिर औद्योगिक यन्त्रों की 
वनावट मे एक जबरदस्त क्रान्ति आ्रवेगी । हमे विश्वास है कि यह ऐटम की 
शक्ति उद्योगो को पूरी तरह से विकेन्द्रित कर देगी। सच तो यह है कि 
आधुनिक विज्ञान और यन्त्र-शास्त्र धीरे-धीरे केन्द्रित उद्योगो को अवैज्ञानिक 
बनाते जा रहे है और अब आनेवाले युग मे विकेन्द्रित उत्पादन ही औद्यो- 
गिक विकास का वैज्ञानिक तरीका वन जायगा। यन्त्रो मे आवश्यक सुधार 
हो जाने पर गृहोद्योगो और छोटे उद्योगो मे तैयार होनेवाला माल भी वर्तें- 
मान वडे उद्योगों मे बने माल की अपेक्षा सस्ता पडेगा। अमरीका जैसे 
अत्यन्त उद्योग-प्रधान देश मे भी अब उद्योगो को विकेन्द्रित करने की प्रवृत्ति 
बढ रही है । ऐटम के इस युग मे अब राष्ट्र की रक्षा की दृष्टि से भी उद्योगो 
का विकेन्द्रीकरण जरूरी हो गया है। ऐट्म के युद्धो मे बडे कारखानो पर 
चडी आसानी से बम डाले जा सकते है । मजदूरों और पूजीपतियो के बीच 
के भगडे भी विकेन्द्रीकरण में वडे मददगार हो सकते है, क्योकि छोटे 
उद्योगो और गृूहोद्योगो मे यन्त्रो के मालिक और काम करनेवाले अलग- 
अलग नही होगे । कारीगर स्वय यन्त्रो के मालिक होगे। औद्योगिक सह- 
कारी समितिया न केवल उत्पादन की दृष्टि से अधिक लाभदायक रहेगी, 
अपितु समाज-कल्याण की दृष्टि से भी वे बहुत अच्छी रहेगी । 

तो अब निर्णय करने का समय आ गया है। अब इस बात को कल 
पर नही ठालना चाहिए। अब गाधीजी के विचार की अर्थ-रचना को अप- 
नाने के सिवा कोई चारा नही दिखाई देगा। वेकारी, दरिद्रता और भूख 
हमारे सच्चे दुश्मन है । जबतक हम सारे देश मे गृहोद्योगो, ग्रामोद्योगो और 
छोटे-छोटे उद्योगो का जाल नही बिछा देगे, इनसे छुटकारा नही होगा । 
स्थापित स्वार्थवाले उद्योगपति निश्चय ही इसका विरोध करेगे, क्योकि 
तब शोषण के और मुनाफा कमाने के सारे रास्ते उनके लिए बन्द हो जायगे, 
परन्तु यदि इस प्राचीन भूमि मे लोकतस्त्र और श्ाति की रक्षा करनी है तो 
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उनकी बात मानने से हमे साफ इन्कार कर देना चाहिए। राजनीति में 
धीरे-धीरे के लिए गुजाइश नही होगी । ससार वडी तेजी-से भ्रागे बढ रहा 
है और हम निश्चित नही बैठ सकते | हमे बहुत जल्दी करनी चाहिए। 
प्रगति और स्वतन्त्रता का मूल है निरन्तर सावधानी | कल्याण राज्य का 
कतंव्य है कि पहले अपने नागरिको की भलाई का ख्याल करे। यच्त्रो को 
मनुष्यो का मालिक नही सेवक समझा जाना चाहिए। मनुष्यो की अपेक्षा 
यन्त्रो को यदि अधिक महत्व दिया गया तो उसका परिणाम होगा वरवादी 
और सकट | 


र४ * 
हमारी उद्योग-नीति 


आ्राज से कुछ साल पहले प्रधान मन्त्री ने भारत सरकार का उद्योग- 
नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव ससद मे पढकर सुनाया था। यह प्रस्ताव अप्रैल सन्‌ 
१६४८ मे स्वीकृत किये गए प्रस्ताव से कही श्रधिक अच्छा था, यद्यपि इसके 
भी आधारभूत सिद्धान्त तो वे ही थे । इस सम्बन्ध मे यह याद रखना जरूरी 
है कि सन्‌ १६४८ वाला प्रस्ताव देश के विभाजन के तुरन्त बाद और भार- 
तीय सविधान के तथा पहली पचवर्षीय योजना के बनने से पहले स्वीकृत 
किया गया था। पिछले कुछ वर्षो मे देश के अन्दर वहुत-से महत्वपूर्ण परि- 
वर्तेत और घटनाएं हो चुकी हैं। भारत ने अपने राप्ट्‌ के सामाजिक और 
आर्थिक लक्ष्य के रूप मे समाजवादी समाज-रचना को स्वीकार कर लिया 
है । इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि उद्योग-नीति सम्बन्धी हमारे वाद के 
प्रस्ताव मे सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी-समितियों पर अधिक जोर 
दिया जाय। सरकार के उद्योग-नी ति-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार उद्योगो 
को तीन वर्गो में वाट दिया गया है। पहले वर्ग मे वे उद्योग आते हैं, जिनके 
विकास की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य की होगी। दूसरे वर्ग मे ऐसे उद्योग 
होगे, जिन्हें राज्य श्रागे चलकर आहिस्ता-आ्राहिस्ता अपने हाथो में लेगा। 
इस क्षेत्र मे नये-नये कारखानो की स्थापना करने का काम राज्य करेगा | 
परन्तु इसमे निजी उद्योगपति भी सरकार के प्रयत्नों मे सहयोग देगे। 
तीसरे वर्ग मे शेष सारे उद्योग होगे। इनके विफ्ास की जिम्मेदारी और 
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भार पूर्णत निजी उद्योगपतियों की बुद्धि और शक्ति पर छोड दिया 
जायगा। प्रस्ताव मे यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह वर्गीकरण बहुत 
सख्त न मान लिया जाय। एक वर्ग के उद्योग दूसरे वर्ग मे शामिल किये जा 
सकेगे। ऐसे भी कई उद्योग है, जो दोनो वर्गों मे गिने जा सकते हैं, 
बल्कि उन्हे इस प्रकार सावंजनिक और निजी दोनो क्षेत्रों मे लेता ठीक 
भी होगा। | 
भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव मे गृहोद्योगो, ग्रामोद्योगो और छोटे- 
छोटे उद्योगो पर बडा जोर देते हुए कहा है कि राष्ट्‌ के साम्पत्तिक विकास 
मे इनका हिस्सा महत्वपूर्ण होगा । इन उद्योगो मे बहुत अधिक लोगो को 
तुरन्त काम दिया जा सकता है। इनकी मदद से राष्ट्रीय आय का निश्चित 
रूप से अधिक न्‍्यायोचित वितरण भी हो सकता है और जो श्रम और पूजी 
बेकार पडे रहते, उनका उपयोग हो जाता है। प्रस्ताव मे यह भी साफ कर 
विया गया है कि यद्यपि सरकार इन उद्योगो की झ्राथिक सहायता करती रहेगी 
तथापि “राज्य की नीति यही होगी कि ये उद्योग इस प्रकार विकेन्द्रित कर 
दिये जाय कि वे स्वाश्रयी हो जाय और बडे पैमाने के उत्पादनवाले उद्योगों 
के साथ इनका उचित सामजस्य स्थापित हो जाय ।” इसके लिए यह जरूरी 
है कि उत्पादन के साधनों और प्रक्रिया मे लगातार सुधार करके उसे आधु- 
निक बना दिया जाय । फिर यह परिवतेन भी इस प्रकार हो कि जिससे 
समाज मे वेकारी बढने नही पाये ।” छोटे-छोटे उद्योगो और ग्रामोद्योगो 
के विकास मे भी सहकारी पद्धति बहुत बडी मदद कर सकती है। प्रस्ताव 
मे यह भी बताया गया है कि जो क्षेत्र उद्योगो मे पिछडे हुए है अथवा जहा 
बेकारी अधिक है उनकी तरफ खास तौर पर अधिक ध्याव दिया जायगा। 
इस प्रकार उद्योगो के सम्बन्ध मे शासन की नीति को इस प्रस्ताव 
ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उससे बहुत-से लोगो की शकाए और 
गलतफहमिया दूर होगई होगी और देश समाजवादी समाज की स्थापना 
की दिशा मे अवश्य ही कुछ कदम आगे बढा होगा। देश के आर्थिक 
सयोजन मे बुनियादी, भारी, छोटे-छोटे तथा ग्रामो और घरो मे चलाने 
लायक उद्योगों का स्थान कहा-कहा है, इसका सम्पूर्ण चित्र इस प्रस्ताव 
मे दे दिया गया है। फिर सा्वेजनिक अर्थात्‌ शासकीय और निजी क्षेत्रों 
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में किन-किन उद्योगो का समावेश हो सकता 8: कै 30275 यह जक--हपउात्व १444 
गया है। निजी क्षेत्र मे सहकारी श्रौद्योगिक सगठ्से-पर- जुैजोर दिया 
गया है वह भी स्वागत योग्य ही है । 

परन्तु कुछ मुद्दे ऐसे है, जिनकी तरफ सरकार का ध्यान खास तौर पर 
दिला देना उचित होगा। सबसे पहले यह साफ कर देना जरूरी है कि 
हमारा बुनियादी उद्देश्य है अधिकाधिक उत्पादन के साथ-साथ बेकारी को 
पूरी तरह मिटाना और सम्पत्ति का न्‍्यायोचित वितरण | इसलिए बुनि- 
यादी उद्योगो, छोटे उद्योगो, ग्रामोद्योगो और गृहोद्योगो के लिए तफसील- 
वार कार्यक्रम बनाते समय अपनी नीति के तीनो मुद्दो को हम कही भुला 
नदे। 

बुनियादी उद्योग हमारी आजादी की रक्षा के लिए अत्यन्त श्रावश्यक, 
अत अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमे दो मत नही हो सकते । परन्तु जहातक 
उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन का सम्बन्ध है, यह साफ है कि विकेन्द्रित 
पद्धति के उद्योगो को ही हमे प्रधानता देनी होगी । इनमे सूती और गरम 
कपडे का उद्योग, चावल के कारखाने तथा तेल और चीनी आदि के छोटे 
उद्योग होगे। इन उद्योगो मे न केवल ऊपरी खर्च की बचत होती है, 
अपितु इनमे देश के बेकार मनुष्यो की शक्ति का उपयोग हो जाता है और 
परिवहन के साधनो का बोझ भी हल्का हो जाता है। वे समाज के अ्रात्म- 
विश्वास और स्वावलम्बन को बढाते है तथा उपभोग्य वस्तुओ का वितरण 
जल्दी-जल्दी करने मे मददगार होते है । फिर गृहोद्योगो, ग्रामोद्योगो और 
छोटे-छोटे उद्योगो के उपकरणों मे भी सुधार तो करना ही होगा । इनमे 
आधुनिक शोधो का और जक्ति---ऐटम शक्ति का भी उपयोग हम अवश्य 
करना पसन्द करेगे, परन्तु एक शर्ते पर | इन सुधारो से वेकारी नही होनी 
चाहिए। इस दिशा मे अम्वर चरखा हमारा माग्गे-दर्शन कर रहा है। उसमे 
और भी प्रतिदिन नये-नये सुधार हो रहे है और हम आगा कर सकते है कि 
दूसरे छोटे-छोटे और ग्रामीण उद्योगो मे भी इस प्रकार के सुधार करने की 
प्रेरणा हमे उससे मिलेगी। सूती कपडे के उद्योगपतियों ने अ्रम्वर चरखे की 
आलोचना करते हुए कहा है कि यह तो राष्ट्रीय सम्पत्ति का एक प्रकार से 
भ्रपव्यय ही है। उनकी यह आलोचना हमारे देश की बुनियादी समस्याओरो 
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और सिद्धान्तो के वारे मे उनका अ्रज्ञान प्रकट करती है। हमारी बुनि- 
यादी समस्याओञ्रो को हल करने का तरीका यह नही है। इन्हे हमे सद्भाव- 
पूर्वक और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को ठीक तरह से समभकर हल करना 
चाहिए। श्री एकाम्वरनाथ द्वारा आविष्कृत सूत कातने के एक खास यन्त्र 
से भ्रर्थात्‌ अम्बर चरखे से हमारा कोई खास लेना-देना नही है । उसके बदले 
किसी दूसरे यन्त्र को भी हम अपना सकते है, जो हमारी जरूरतो को और 
शर्तो को पूरी कर दे, परन्तु मुद्दे की वात तो यह है कि हमारे राष्ट्रीय सयो- 
जन मे इस प्रकार के छोटे-छोटे परन्तु अच्छा काम देनेवाले यन्त्रो का होना 
बडा जरूरी है, इतना तो स्वीकार कर लिया जाय । 

दूसरी बात यह है कि अगले पाच या दस वर्षो मे देश से बेकारी को 
पूरी तरह से मिटाने की एक तफसीलवार योजना बना ली जाय। बडे 
पैमाने पर केन्द्रित उत्पादन करनेवाले उद्योग और छोटे उद्योग इनमे से 
अधिक महत्व का किनको माना जाय, इस विवाद को छेडना बेकार है। 
कभी-कभी पुराने विचार और सकीर्ण भावुकता की दृष्टि से इस प्रइन पर 
विचार किया जाता है, परन्तु उससे कोई लाभ नही हो सकता, उलटे उससे 
हमारे कार्य को हानि ही पहुचने की सम्भावना है। हमारा मुख्य जोर तो 
है खेती श्रौर उद्योगो की उपज बढाने पर और सब लोगो को काम देने पर | 
अगर हमारे देश के उद्योगपति कोई ऐसी विस्तृत योजना बना सकते है 
कि जिसके द्वारा देश से बेकारी मिट जाय और साथ ही बाहर के बाजारों 
पर कब्जा करने के लिए दूसरे राष्ट्रो के साथ अनुचित होड भी न करनी 
पड़े तो उनकी योजना को हम मान लेगे और छोटे उद्योगो तथा ग्रामोद्योगो 
पर इतना जोर नही देगे । आचाय॑ विनोवा भावे ने तो यहातक कह दिया 
है कि यदि केन्द्रित उत्पादन करनेवाले बड़े-बड़े कारखानों और उद्योगो के 
मालिक देश से बेकारी मिटा सकते है तो वे चरखे को जला देने के लिए 
तैयार हैं। इसका अर्थ यही है कि देश में छोटे-छोटे उद्योगो और ग्रामोद्योगी 
पर जो इतना जोर दिया जा रहा है, उसकी जड मे कट्टर-पन्‍्थी अन्धापन 
नही है। असली और बुनियादी समस्या है मानवी अर्थात्‌ उन लोगो को पेट 
भर रोटी देने की, जो भ्रपता पसीना बहाकर काम करने के लिए तैयार है। 

हमारे आथिक और औद्योगिक सयोजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू 
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है, जिसकी हमे चिन्ता करनी चाहिए। वह है प्रशिक्षित आ्रादमियों का । 
खुशी की बात है कि उद्योग-नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव मे इसपर भी विचार 
किया गया है। उसमे कहा गया है कि उद्योगो के सार्वजनिक (शासकीय) 
क्षेत्रकी जरूरते वढती जा रही है। इसी प्रकार छोटे-छोटे उच्योगी और 
ग्रामोद्योगो का भी विकास हो रहा है और इनके लिए शासन-व्यवस्था- 
पकों श्रौर प्रशिक्षित कारीगर निर्माण कर ही रहा है। इसी प्रकार निरीक्षको 
की भी जरूरत लगातार बढती जायगी। सावंजनिक क्षेत्रो तथा निजी 
उद्योगो का काम सीखने की इच्छा रखनेवालो के प्रशिक्षण की भी वहुत 
बडे पैमाने पर व्यवस्था करने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों तथा अन्य 
सस्थाओ मे व्यापार-सचालन-सम्बन्धी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी 
होगी । इसके लिए झावश्यक कदम उठाये जा रहे है । हम आजा करे कि 
ओऔद्योगिक विकास और शिक्षा में आवश्यक सुधार एवं इन दोनो में साम- 
जस्य स्थापित करने की ओर भी सरकार अधिक ध्यान देगी । कैसी भ्रजीव 
बात है कि एक ओर तो शिक्षितों मे वेकारी बढ रही है और दूसरी तरफ 
हमारी अनेक विकास-योजनाओो के लिए प्रशिक्षित आदमी नही मिल रहे 
है। 

समाजवादी समाज के निर्माण की झ्राप कोई भी योजना लीजिये, उसमे 
निश्चय ही नौकरशाही के हाथो मे सचालन-सत्ता चले जाने का बहुत वडा 
खतरा होता है। यद्यपि राष्ट्रीयकरण की कल्पना मे एक हृ॒द तक सत्ता का 
केन्द्रीकरण होता ही है । फिर भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि आथिक और 
राजनतिक सत्ता को विकेन्द्रित करने की हर प्रकार से सावधानी रवखी 
जानी चाहिए। अत्यधिक केन्द्रीकरण से लोकतात्रिक गक्तिया पनप नही 
पाती और नौकरणाही जोरदार बन जाती है | इसलिए हमारे सबोजन को 
इन दो खतरों से वचा लेना वहुत जरूरी है। खुशी की वात है कि शासन 
के ध्यान में यह वात है, क्योकि १६५६ के उद्योग-नीतिवाले प्रस्ताव में 
सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर भी खास तौर पर जोर दिया गया है। कहा गया 
है कि सार्वजनिक कामो में अऋधिक-से-अधिक आजादी हो । परन्तु उतना ही 
काफी नही है। अपनी वुनियादी घ्राथिक जररते पूरी करने मे हमारे गाव 
स्वाश्नयी रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि अपनी योजनाए वे सूद ही बनादे 
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और शासन इसमे उन्हें हर तरह का प्रोत्साहन दे और झ्गे वढावे । जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है, उद्योगो के अ्रत्यधिक केन्द्रीकरण से न केवल 
व्यक्ति और समाज की बुद्धि और शक्ति का विकास रुक जाता है, अपितु 
राष्ट्र की परिवहन-प्रणाली का बोफ भी वहुत श्रधिक बढ जाता है । इस- 
लिए हमारी उद्योग-तीति के अमल से विकेन्द्रीकरणवाली वात कभी आखो 
से ओकल न होने दी जाय और इस काम मे ग्राम-पचायते तथा सह- 
कारी उद्योग-समितिया निश्चय ही बहुत बडा काम कर सकती है । 


२५ 
छोटे उद्योगों का अर्थशास्त्र 


हाल ही मे कुछ दिन हुए तब भारत मे इटरनेशल प्लानिय टीम-- 
अन्तर्राष्ट्रीय सपोजन दल--आ्राया था। उसने भारत के छोटे उद्योगो की 
जाच की । इसके प्रतिवेदन ने देश मे फँली हुई पूरी और आशिक वेकारो 
की समस्या को हल करने के उपाय के रूप मे शासव और उद्योगपतियों 
का ध्यान एक बार फिर छोटे और गृहोद्योगो पर केन्द्रित कर दिया। 
प्रतिविदन का यह कथन सही कि भारत मे अपने उद्योगो के लिए घर मे 
ही काफी अच्छा बाजार है और वह “ससार के उत्तम बाजारों मे से एक 
है।” इन विदेशी विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि छोटे उद्योगो का विकास 
बहुत-बहुत, कल्पनातीत धीमा है। इस अध्ययन-मण्डल पर मुख्यत यह असर 
पडा है कि छोटे उद्योगों के विकास के धीमेपन का बुनियादी कारण प्रबन्ध 
का दोप है। इस कारण एक तो उनमे इस युग के अनुरूप उत्पादन-क्षमता 
नही झा पाई है और दूसरे उत्पादन के उपकरणों में या तो यहा के लोग 
सुधार करना नहीं चाहते या कर ही नही सकते। इस सयोजन दल का 
सुझाव है कि विविध छोटे उद्योगो के प्रशिक्षण के लिए शिक्षणालय सोले 
जाने चाहिए । 

विदेशी विशेषज्ञों ने छोटे उद्योगों मे सुधार के सम्बन्ध मे जो सिफारिश 
की है उनका जरा बारीकी से परीक्षण करना उचित होगा। प्रतिवेदन मे 
कहा गया है कि जवतक छोटे उद्योगो के उपकरणो मे श्रद्यतन सुधार नही 
किया जायगा इस यात्रिक युग की प्रतिस्पर्धा में इनमे काम करनेवाले कारी- 
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थे। उन्होने कहा था, “अगर हमे गावो के हर घर मे विजली मिल सकती है 
और ग्रामीण अपने घरो मे बैठकर बिजली से अपने श्ौजार चला सके तो 
मुझे कोई आपत्ति नही होगी ।” इन सारी वातो मे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु 
है मनुष्य । वह वेकार न रहे । यह सच है कि हमे देश का कुल उत्पादन 
बढाना है तो निश्चय ही उत्पादन के तरीको मे सुधार तो करना ही होगा। 
परन्तु केवल उत्पादन बढे और लोगो की आय गर्थात्‌ रोजी और खरीदने 
की शक्ति न वढे तो इससे हमारी मूल समस्या हल नही होगी । इसलिए 
हमारा उद्देग्य है सबको काम देना अर्थात्‌ बेकारी का निर्मूलत और अधिक- 
तम उत्पादन । फिर यह भी हमे याद रखना चाहिए कि अपने माल को 
खपाने के लिए हम बाहर के वाजारो पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रह 
सकते | यह तो तभी सम्भव होगा जब हमारे उत्पादनो के साधनो में भ्रधिक 
पूजी की श्रपेक्षा अधिक मजदूरो को काम दिया जा सके । 

इसलिए यान्त्रिक सुधार और आधुनिकीक रण के हम विरुद्ध नही है। 
मुद्दे की बात यह है कि छोटे उद्योगो और गृहोद्योग मे उत्पादन के साधनों 
के सुधारों की धुन मे हम कही अपनी मर्यादाओ को न भूल जाय नही तो 
हम नई समस्याएं खडी कर लेगे । इसलिए यान्त्रिक सुधार भी किस प्रकार 
का और किस ह॒द तक हो, यह देश-देश मे और एक ही देश के विभिन्‍त प्रदेशों 
मे वहा की परिस्थितियों के अ्रनुसार अलग-अलग यह देखना होगा। अम- 
रीका और रूस में मनुष्य कम हेँ। भारत में मनुष्य अधिक है। अत 
उत्पादन के साधनों मे वहा जो सुधार होगे उनका हेतु होगा मनुष्य की 
बचत करना, किन्तु हमारे यहा वे ही यान्त्रिक सुधार उपयोगी और लाभ- 
दायक होगे, जो श्रम वचाकर अधिक मनुष्यो को काम दे सके । स्वय भारत 
मे भी जो यन्त्र राजस्थान के लिए उपयोगी होगा वह त्रावणकोर-कोचीन 
मे काम नही देगा, क्योकि राजस्थान मे आवादी विरल है और त्रावणको र- 
कोचीन मे घनी । इसलिए आधुनिक यान्त्रिक सुधारों के उपयोग में सदा 
वडी सावधानी, अध्ययन और सश्योधन की जरूरत है। उसमे वैज्ञानिक 
प्रगति और वेकारी का सतुलन का ध्यान रखना पडता है। 

अत सरकार को अखिल भारत खादी और त्रामोद्योग बोर्ड की प्रवृ- 
त्तियो और प्रयोग तथा नये छोटे उद्योगो के बो्ड की प्रवृत्तियों में साम- 


सर्वोदय और समाजवादी नमूना २३१ 


जस्य और सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा या 
तो प्रत्येक जगह वही काम होगा या सघष पैदा होगा । यह काम हमें अपने 
दिल और दिमाग को खूला रखकर करना होगा । किसी भी वात को कट्ट- 
रता के साथ पकडकर बैठने से काम नही चलेगा । हमारी दृष्टि वैज्ञानिक 
श्रौर यूुक्तिसगत हो। साथ ही वास्तविकता को भी न भूले। न तो पुरानी 
बात का आग्रह रवखे, न नवीनता की जिद करे। यह आत्मधातक होगा । 


२६ 
मिले, हाथकरघे श्रोर खादी 


कपडा उद्योग जाच-समिति (टेक्स्टाइल इन्ववायरी कमेटी ) के प्रति- 
वेदन का सार यह है कि अब मिलो मे बुनाई के क्षेत्र का अधिक विस्तार 
नही किया जाना चाहिए। अनुमान है कि सन्‌ १९६० के करीब फी आदमी 
१८ गज की वाधषिक माग के हिसाब से देश मे कुल ७२० करोड गज कपडे 
की जरूरत होगी । इसके अतिरिक्त १०० करोड गज कपड़ा निर्यात के 
लिए और हमारी अपनी जरूरतो के लिए यदि १६० करोड गज कपडा हम 
ग्रौर गिन लेते है तो समिति का सुझाव है कि बेकारों को काम देने के 
लिए तथा “पूजी की बचत के लिए भी इसके अतिरिक्त कपडे की पूर्ति हमे 
कपड़े के विकेन्द्रित उद्योग के द्वारा कर लेनी चाहिए।” हाथकरघो को अधिक 
कार्यक्षम बनाने के लिए समिति की राय है कि उन्हे 'शक्ति' द्वारा चलाने 
की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अन्तिम कल्पना यह है कि पन्द्रह-बीस वर्ष 
के बाद लगभग सारे हाथ-करघे सुधरे हुए करघो मे श्र्थात्‌ भक्ति-चालित 
विकेन्द्रित करघा-उद्योग मे बदल जायगे । बहुत अच्छे और सुन्दर कलामय 
नमूनो के कपडे बनाने के लिए कोई ५०,००० करघे हाथ से ही चलते 
रहेगे।” इस सम्बन्ध मे इस समिति का अनुमान है कि शक्ति के उपयोग के 
कारण लगभग २०,००० कारीगर हर वर्ष वेकार होगे। ऊपर जो १६० 
करोड गज के अतिरिक्त कपडे का जिक्र श्राया है, उसके लिए अधिक सूत 
की भी जरूरत होगी। यह सूत पैदा करने के लिए १७ ५ लाख अतिरिक्त 
तकुए (मिल के) लगाने होगे, जिनकी पूर्ति २०,००० तकुएवाली ८८ सूत- 
मिले खडी करके या ५०,००० तक्रुएवाली ३८ सूत-मिले खडी करके की 
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जा सकेगी। यह भी सुझाया गया है कि गुन्टकल में स्थापित सहकारी 
पद्धतिवाली कुछ मिले वनाने से भी इस जरूरत की पूर्ति की जा सकती है। 
समिति की निश्चित राय है कि रगीन साडिया बनाने का काम पूरी तरह 
से हाथकरघा उद्योग के लिए ही सुरक्षित रहे । केवल बनावट की सुविधा 
के ख्याल से ही नही, वल्कि “कमजोर विभाग को जीवित रखने के ख्याल 
से भी यह अत्यन्त जरूरी है ।” हाथकरघो पर बने कपडे की कीमतो को 
मिलो मे बनते कपडे की कीमतो के बराबर लाने के लिए एक सुझाव यह था 
कि मिलो पर अतिरिक्त या उत्पादन कर लगा दिया जाय, परन्तु समिति 
ने इसे व्यावहारिक नही बताया । फिर भी समिति इस नतीजे पर पहुची 
है कि “हाथकरघे और शक्ति-चालित घरेलू करघो को इस समय जो सर- 
क्षण दिया गया है, वह अभी अवश्य जारी रहे ।” यह भी कहा गया है कि 
“हाथकरघो 6रा मलमल, वायलो श्रादि की बुनाई पर रोक नही लगाई 
जाय । 
कपडे के मिल-उद्योग के बारे मे समिति की राय यह है कि “हर साल 
५००० सादे करघे हटाकर उनके स्थान पर नये अपने-श्राप चलनेवाले 
(आ्राटोमेटिक) करघे लगाने की इजाजत दी जाय । इस गति से बीस वर्ष मे 
वर्तमान करघो की सख्या मे से आधे करघ्रे नये हो जायगे ।” समिति ने 
हिसाव लगाया है कि इस सुधार के फलस्वरूप प्रतिवर्ष ४००० बुनकर 
बेकार होगे---यदि मान ले कि एक कारीगर साधारणत १६ नये करघो 
को सभाल सकता है। समिति की सिफारिश यह भी है कि “मिलो मे कपडे 
का उत्पादन ५०० करोड गज के करीब सीमित कर दिया जाय और यह 
कि योजना-काल की अवधि मे मिलो में सादे अ्रथवा सुधरे हुए नग्रे करचे 
कतई नही बढाये जाय ।” समिति ने आगे कहा है कि सूत की मिलो का 
सम्बन्ध सीधे हाथकरघो से कर दिया जाय | 
समिति का प्रतिवेदन पढकर सन्‍्तोष भी होता है और निराशा भी । 
सन्‍्तोप इस वात पर कि समिति मिलो मे करघे वढाने की सलाह नहीं 
देती । यह भी सन्‍्तोष की वात है कि हाथकरघो के लिए जो क्षेत्र सुरक्षित 
कर दिया गया है, उसे भी वह मजर कर लेता है और फी आदमी १८ गज 
के हिसाव से जितने भी अधिक कपडे की जरूरत हो, वह सब विकेन्द्रित 
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पद्धति से ही वने । मिले और हाथकरघो के सुधार के कार्यक्रम को समिति 
ने पन्द्रह से वीस वर्ष की अवधि से फैला दिया है। हेतु यह है कि “लोगो को 
रोजी मिलती रहे भर सामाजिक तथा आथिक उधल-पुथल एकाएक न 
हो ।” परन्तु निराशा इस बात पर हो रही है कि उसने समस्या को सही 
तौर पर समझकर साहस के साथ उसे सुलभाने की हिम्मत नहीं दिखाई । 
पचवर्षीय योजनाश्रो की प्रगति के बारे मे जो ताजे-से-ताजे समाचार भआराये 
है, उनसे ज्ञात होता है कि देश मे बेकारी अधिकाधिक गम्भीर रूप धारण 
करती जा रही है । अत श्राज सबसे जरूरी प्रश्न यही है कि इन लोगो को 
काम क्या दे ? सूती कपडे का उद्योग हमारे बडे सुसगठित उद्योगों मे से 
एक है। वह एक ऐसी चीज पैदा करता है, जिसकी माग सर्वत्र है। भ्रत' हमे 
ग्राशा तो यह थी कि यह कमेटी ऐसी कोई योजना सुझावेगी, जिसके 
द्वारा खादी और हाथकरघो का व्यापक विस्तार करके देश के अधिकाधिक 
बेकारो को रोजी दी जा सकेगी। इसके विपरीत यह तो उलटे २४००० 
और अधिक कारीगरो को बेकार करने की योजना सामने रख रही है और 
सो भी छ वर्षो मे ५० करोड रुपये हमारी जेव से निकालकर । समिति का 
अनुमान है कि देश मे कुल १२ लाख हाथकरघे काम कर रहे है। हमे 
यह सख्या सही नही लगती । समिति की राय है कि श्रव हाथकरघो की 
सख्या को वढाना उचित नही होगा | इसलिए कपड़े की बढी हुई माग को 
पूरी करने के लिए इन्हे शक्तिचालित करघो मे बदल देना चाहिए। हमने 
आशा की थी कि प्रतिवेदन मे शहरो और गावो मे फैली हुई वेकारी पर खास 
तौर पर विचार किया जायगा और उसे दूर करने के उपाय के रूप मे हाथ- 
कताई और खादी के पहलू पर विशेष जोर दिया जायगा। परन्तु यह कुछ 
नही हुआ । साइक्लोस्टाइल पर छपे चालीस पृष्ठ की छोटी-सी रिपोर्ट 
तैयार करने मे समिति ने बाईस महीने लगा दिये और श्रव वह सिफारिश 
करती है कि “कुछ दरिद्र लोगो को रोजी मिलती रहे, इस हेतु से कुछ 
समय तक हाथकताई जारी रखनी ही पडेगी ।” इसलिए खादी के प्रव्न पर 
विचार करने के लिए अलग समिति की नियुक्ति करना उचित होगा | यह 
तो जले पर नमक छिडकनेवाली दात है। 

याद रहे कि हमारे सामने आज मुख्य समस्या है मानवता की । देश 
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के ग्रन्दर काम करने लायक जितने भी मनुष्य है, उन्हे उपयोगी काम 
मिलना ही चाहिए। यह उनका हक है। हमारे सविधान ने भी इस मौलिक 
अधिकार को माना है। पूर्व और पश्चिम के तमाम प्रगतिशील देशो ने 
माना है कि अपने नागरिको को रोजी कमाने का साधन उपलब्ध कर देना 
उनका कतंव्य है और यदि वे यह नहीं कर सकते तो जो बेकार है, उन्हें 
बेकारी का पर्याप्त मासिक भत्ता दे । परन्तु ऐसे निर्वाह-व्यय देने की अपेक्षा 
कही अच्छा मार्ग है उन्हे उपयुक्त काम देना । जो मनुष्य वर्गर परिश्रम के 
खाता है, उसकी नैतिक हानि तो होती ही है, परन्तु शारीरिक और मान- 
सिक हानि भी होती है। झ्राधुनिक श्राथिक सयोजन का बुनियादी उद्देश्य है 
वेकारी मिटाना । इसलिए हमारे सयोजको को चाहिए कि वे ऐसी आ्राथिक 
और श्ौद्योगिक योजनाएं बना ले कि जिससे बडे, छोटे ग्रामोद्योगो श्र 
गृहोद्योगो मे उत्तरोत्तर अधिकाधिक आदमियो को काम दिया जो सके। 
यच्त्रो में सुधार करने के विरुद्ध हम नही है। परन्तु सारे सुधारो की बुनि- 
याद मे इतनी तो बुद्धि हो कि वे उस देश की परिस्थितियो के अनुकूल 
हो । इस दृष्टि से देखे तो कहना होगा कि कपडा-उद्योग जाच-समिति इस 
विशाल देह मे फैली व्यापक वेकारी को दूर करने के हेतु से सारी समस्या 
को नही देख सकी है । 


र्७ 
यान्त्रिक सुधारों का अर्थशास्त्र 


पहले महायुद्ध के बाद जर्मनी को अपने सब उद्योग, जो नष्ट हो गये 
थे, फिर से खडे करने पडे । इस बार उसने बडी सावधानी से काम लिया 
और समय तथा माल की खराबी वगैरा के जो-जो दोष पहले थे, सबको 
हटा लिया। इस प्रक्रिया का नाम है रैशनलाइजेशन । युद्ध के वाद के काल 
मे यह सुधार एक नया शास्त्र ही वन गया। वर्तमान अर्थशास्त्र की भाषा 
में रेशनलाइजेशन का भश्रर्थ होता है नये-से-तये श्राविष्कारो का उपयोग, 
व्यवस्था मे वैज्ञानिक सुधार और प्रक्रियाओं का समन्वय । इस शब्द का 
सकुचित अर्थ करके इसे आम तौर पर बुरा करार देना श्रनुचित होगा। 
औद्योगिक प्रश्नो को हर आदमी बुद्धि की कसौटी पर कसने का यत्न, रेशन- 
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लाइजेशन करता है । इसलिए इसको एकदम बुरा कहना भूल होगी, परल्तु 
हमे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस क्रिया--रैशनलाइजेशन--का 
हम अन्धा और गलत उपयोग तो नही कर रहे है ” इसका अर्थ केवल 
इतना है कि हम अपने आर्थिक और औद्योगिक प्रश्नों को, जिनका रूप हर 
देश और प्रदेश मे बदलता रहता है, वैज्ञानिक की दृष्टि से हल करने का 
यत्न करे। रैशनलाइजेशन का श्रर्थ अ्रमरीका जैसे एक देश मे, जहा विपुल 
धन है और मजदूरों की कमी है, एक हो सकता है शौर दूसरे भारत जेसे 
देश मे, जहा पूजी कम और मजदूर खूब है, बिल्कुल दूसरा हो सकता है। 
इसलिए अमरीका के ढग का रेशनलाइजेशन भारत मे करने की बात करना 
बिल्कुल बुद्धिहीनता की वात होगी । 

भारत मे आथिक सयोजन करनेवालो के सामने सबसे बडी और 
बुनियादी समस्या है । शहरो और गावो की वेकारी--पुरी और अ्राशिक 
भी । सच तो यह है कि यह श्रम-शक्ति ही हमारे राष्ट्र की पूजी है, जिसका 
उपयोग हमे राष्ट्रीय सम्पत्ति बढाने मे अधिक-से-अधिक कर लेना चाहिए । 
इसलिए गाधीजी प्रत्यक्ष यन्त्रो के नही, यन्त्रो के अविचारयुक्त उपयोग 
के विरुद्ध थे । अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सगठन के डाइरेक्टर श्री डेविड मोसे 
ने सन्‌ १९५३ के अपने प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मे लिखा है, “सयुक्त राज्य 
अमरीका और कनेडा जैसे देशो मे जिस प्रकार के कीमती और मजदूरो की 
बचत करनेवाले यन्त्रों का उपयोग किया जाता है, उनका उपयोग करने 
का प्रयत्न ऐसे देशो मे करना अनुचित होगा, जहा मजदूर बहुत है, किन्तु 
पूजी की कमी है।” इसलिए भारत जैसे देश मे औद्योगिक पुन सगठन के 
लिए उपयुक्त नीति तो सबको पूरा काम देकर अधिक-से-अधिक उत्पादन 
लेने की ही होगी । अधिक लोगो को काम देकर फी मजदूर उत्पादन बढाने 
का ध्यान न रखना हानिकारक है। कम विकसित देशो के लिए यह भूल 
आत्मनाश का कारण होगी । इसी प्रकार अपने देश के बेकारो और श्राशिक 
बेकारो को काम देने का ध्यान न रखकर केवल औद्योगिक उत्पादन 
बढाने का ही ख्याल करना भी राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ा अपराध होगा । 
इसलिए हमारी आथिक बीमारी का सही उपाय तो यही होगा कि हम 
अपने सब आदमियो को पूरी रोजी दे और उनसे पूरा-पूरा उत्पादन भी ले। 
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यह ख्याल करना गलत है कि फी आदमी अधिक उत्पादन केवल बडे- 
बडे कारखानो मे ही सम्भव है। वास्तव मे आज विज्ञान और यन्त्रो में 
इतनी प्रगति हो गई है कि झ्ाज तो केद्धीकरण अत्यन्त अ्रवैज्ञानिक माना 
जाता है। श्रौद्योगिक ऋ्रान्ति के युग मे बडे-बडे कारखाने इसलिए बनाने 
पडे कि तब शक्ति के लिए कोयले पर निर्भर रहना पडता था। श्रब तो 
बिजली की शक्ति हमे मिल गई है। श्रत विकेन्द्रीकरण न केवल सम्भव अपितु 
उचित और भ्रावरयक भी हो गया है। श्लौर यदि आनेवाले दस-ब्रीस वर्षों 
में उद्योगो और वागरिको की सेवा के कामो के लिए ऐटम की शक्ति मिलते 
लग गई तब तो उद्योगो का विकेन्द्रीकरण अ्रनिवार्य हो जायगा | आणविक 
शवित के युग मे बडे-बडे यन्‍्त्रो से काम लेना विज्ञान का अपमान और 
मू्खेता होगी । हम तो एक कदम और भी आगे जायगे। विज्ञान के इस 
युग मे भी केवल उत्पादन बढाने के लिए मजदूरों की किफायत करनेवाले 
यन्त्रो का अ्रत्यधिक उपयोग करना भी श्रत्यधिक मूर्खतापूर्ण, बल्कि मनुष्य- 
हीनता की वात है। कितनी चकित कर देनेवाली बात है कि औद्योगिक 
उत्पादन मे इतनी अधिक सफलता प्राप्त कर लेने पर भी आज अमरीका 
में सेतीस लाख झ्ादमियो को काम के अ्रभाव मे घरबेठे बेकारी का भत्ता 
देता पड रहा है। भिक्षा पर निर्भर इन गरीबो की हालत बडी दयनीय है। 
इसमे उनके शरीर और मन की हानि तो है ही, परन्तु चरित्र और आत्मा 
की भी इसमे हानि है। इसलिए भारत मे कुछ लोगो को भिक्षा या भत्ता 
देने की अपेक्षा अर्थ-व्यवस्था और उद्योगों को विकेन्द्रित करके उन्हे 
सम्मानयुक्त रोजी देना बहुत अच्छा होगा। हम यान्त्रिक प्रगति और 
कार्यक्षमता को बढाने के विरुद्ध नही है, यदि ये मनुष्य की प्रगति और 
सेवा मे सहायक होती हे । केवल यन्त्रो की सहायता से होनेवाले उत्पादन 
की कीमत का हिसाब करते समय उसके कारण समाज मे फैलनेवाली 
वेकारी से मनुष्यो को जो कष्ट और उनका पतन होता है, उसको नही भुला 
चाहिए। यह समाज की बहुत बडी हानि है। यान्त्रिक प्रगति से धन भले 
ही बढता हो, परन्तु मनुष्य की हानि और पतन भी तो होता है। उसका 
हिसाव लगाना नही भूलना चाहिए। 
आजकल पूजी बढाने के बारे मे बडी चर्चा सुनाई देती है। अर्थशास्त्र 
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के विश्ञारद कहते है कि पिछडे हुए समाज का आर्थिक विकास पूजी के 
बगर सम्भव नही, जिसकी उद्योगो के लिए बडी जरूरत होती है। बेशक 
यह एक बहुत बडी हद तक सही है, परन्तु इसे अ्रथंशास्त्र की रूढ 
सिद्धान्त नही बना लिया जाना चाहिए। मैतो मानता हू कि पूजी 
बढाने की श्रपेक्षा भारत के बेकार पडे मनुष्य-बल का विकास-कार्यो मे 
सदुपयोग करने के लिए एक सगठन बना देना कही अधिक झावश्यक है। 
जाहिर है कि इस बेकार पडे मनुष्य-बल का उपयोग करने के लिए भी कुछ 
पूजी की जरूरत तो होगी ही। फिर भी इसमे कोई शक नही कि इस देश 
से हमारी असली पूजी तो यह मनुष्य-बल ही है, जिसका नये भारत के 
निर्माण मे बहुत श्रच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है । इसलिए पूजी 
बढाने की बाते करने की अपेक्षा श्रम-शक्ति का सगठन और उपयोग करने 
की चिन्ता करना कही अधिक लाभदायक होगा। हमारे उद्योगपतियों 
श्र अ्र्थशास्त्र-विशा रदो ने पूजी के प्रइत को नाहक हौवा बना रक्‍्खा है। 
स्पष्ट चिन्तन और विचार-प्रचार द्वारा इस हौवे को जितनी जल्दी भगा 
दिया जाय उतना ही भला है । 

कहा जाता है कि हमारी भ्र्थ-रचना मिश्रित है और इसमे निजी क्षेत्र 
को अपने विकास के लिए खूब मौका दिया जाना चाहिए । यह भी कहा जाता 
है कि ऐसी सिश्चित अर्थ-रचना मे रैशनला इजेशन अनिवाय है। सच पूछिये तो 
यह मिश्रित अर्थ-रचनावाला प्रयोग ही हमे तो नही जचता । इसमे अ्रन्रिचय 
और स्पष्ट चिन्तन का अभाव प्रकट होता है। हम जिस मार्ग पर चलना 
चाहते है, उसके लिए सही शब्द तो होगा सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था या मध्यम 
मार्ग । हम दोनो छोरो को अर्थात्‌ पूजीवाद और अधिनायकवाद (टोटै- 
लिटेरियनिज्म ) को छोडकरं मध्यम मार्ग ग्रहण करना चाहते है, अर्थात्‌ उप- 
भोग्य वस्तुओं के लिए विकेन्द्रित उद्योग और बुनियादी अथवा मातृ-उद्योगो 
का राष्ट्रीयकरण । हमे रत्ती-भर भी शका नही है कि वर्तमान स्थिति मे 
भारत के लिए यह सन्तुलित उद्योग-पद्धति ही सबसे अ्रच्छी व्यवस्था रहेगी। 
परन्तु जिद्दी आलोचक जरूर कहेगा, “गृहोद्योगों को बढावा देकर आप 
तो दरिद्रता का वटवारा करना चाहते है। और उद्योगपतियो ने तो गृहो- 
द्योगो की निन्‍दा करने के लिए इस शब्द-प्रयोग को अपना नारा ही बना 
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लिया है। परन्तु इस अनुचित और अन्यायपूर्ण आरोप का हम बहुत जोर 
के साथ प्रतिवाद करेंगे। यन्त्र-शास्त्र मे की गई प्रगति का लाभ यदि गृहो- 
द्योगो और ग्रामोद्योगो को दिया जाय तो निश्चित ही उनकी कार्य-क्षमता 
और उत्पादन-क्षमता काफी झ्रधिक बढाई जा सकती है। हेनरी फोड के 
समान ससार-प्र सिद्ध उद्योगपति ने भी स्वीकार किया है कि “बडे कार- 
खाने श्राम तौर पर लाभदायक नही होते ।”” इसलिए “केवल वस्तुओं की 
कीमते घटाने के लिए ही नही, वल्कि उत्पादन मे लगनेवाला धन गावो मे 
उत्पादको को बाठने के लिए भी बडे-बडे उद्योगो को तोडकर गावो मे ले 
जाना चाहिए ।” जो हो, आज हमारे देश मे कॉकेटेल पार्टियो, स्वागत- 
समारोहो और महलो के समान आलीशान इमारतो के रूप मे धन का जो 
मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, उसे एकदम बन्द करने के लिए हम तो 
बहुत आग्रहपूर्वक कहेगे कि गरीबी का भी जरूर बटवारा हो । जबकि हम 
गाधीजी के सपने का नया भारत बनाने जा रहे है, गरीबो और शमी रो के 
वीच इस चौड़ी खाई को हम कदापि बरदाश्त नहीं कर सकते । 


र्८ 
हमारी श्रम-नी ति 


केन्द्रीय श्रम-मन्त्री श्री गुलजारीलालजी नन्‍दा ने कुछ दिन पहले ससद 
में कहा था कि सरकार कोई समिति वनाना चाहती है, जो इस बात का 
पता लगाती रहेगी कि भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्रों मे काम करनेवाले मजदूरों के 
सम्बन्ध से जो कानून बनते जाते है, उनका पालन ऊंसे हो रहा है। उन्होने 
यह भी बताया कि झंगडे मिटाने और समझौता कराने के काम को अधिक 
गति देने के लिए उनका मन्नालय इस शाखा के अमले को वढा रहा है भौर 
श्रमिको कीमजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 
उनका मन्त्रालय बहुत-कुछ करना चाहता है। परन्तु आथिक कठिनाइया 
उनके कदमों को रोकती रहती है । यों सन्‌ १६४७ के बाद मजदूरो के वेतन 
मेपच्चीस प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, परन्त॒ यदि १९३६ मे दिये गए वेतन 

ये तुलना करे तो उसकी वृद्धि केवल तीन प्रतिशत ही हुई है । 
नन्‍्दाजी ने वताया कि वर्तमान साधनों के बल पर भी उत्पादन 
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तो वढाया जा सकता है और यदि ऐसा हो सका तो आज देश को जिन 
कठिनाइयो का सामना करना पडता है, वे नही रहेगी। उन्होने यह भी 
कहा कि जब मजदूर उत्पादन वढा देगे और साथ ही अनुशासन की रक्षा 
भी करेगे तब वे समाज से वाजिब पारिश्र मिक की माग भी कर सकेगे । 
मजदूरों की आकाक्षात्रो को पूरी करने मे लोकमत का भी प्रभाव तो पडेगा 
ही | इसलिए मजदूरो के सगठनो को लोकमत को अपने विपक्ष मे नही जाने 
देना चाहिए। उन्हें जवता की नजर में यह ला देना चाहिए कि वे उसके 
लिए क्या कर रहे है । 

सारी बात का सार यह है कि अपने अश्रधिका रो के साथ-प्ताथ मजदूरों 
को अपने कतंव्यो का भी ध्यान रखना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि 
अधिकाश मजदूर-सगठन केवल ग्रधिकारो पर ही अधिक जोर देते है और 
उत्पादन बढाने की परम ग्रावश्यकता का ख्याल नही करते । जबतक वेतनो 
का सम्बन्ध भ्रावश्यक रूप से उत्पादन के साथ नही जोड दिया जाता तब- 
तक सर्वेसाधारण जनता की सहानुभूति और सहयोग मजदूरो के साथ नही 
हो सकती । और वही तो उपभोक्ता है। हमारा सुझाव है कि मजदूरो के 
नेताओं और शासन को मिलकर उद्योगो मे वेतन का आधार समय के बदले 
काम को अ्रधिक बता देना चाहिए। बहुत-से देशो मे यह पद्धति प्रचलित है 
भी | इससे कुशल और समभदार मजदूर अधिक काम कर सकेगे और देश 
की समृद्धि को बढा सकेगे | भारत-जैसे कम विकसित देश मे यह और भी 
जरूरी है कि उद्योगो मे तथा खेती मे भी वेतन काम के ऊपर आधारित 
कर दिया जाय । हम आशा करते है कि श्रम-मन्त्रालय मजदूरो से सम्बन्ध 
रखनेवाले कानूनो पर इस दृष्टि से फिर विचार करके उनमे ऐसे उचित 
सशोधन कर देगा । मजदूरो की आर्थिक स्थिति हम सभी सुधारना चाहते 
है। वास्तव मे हम तो मानते है कि सम्मिलित सहराज्य श्रर्थात्‌ कोश्रॉपरे- 
टिव कॉमनवेल्‍्थ में उत्पादन के सारे साधनों पर मजदूरो का ही स्वामित्व 
हो, परच्तु यह तभी सम्भव होगा जब मजदूर अपने अधिकारो के समान 
ही अपने कतेव्यो का भी ख्याल करेगे । 


२४० गाधीवादी सयोजन के सिद्धात 


२६ 
हमारी तात्कालिक श्रावरयकताए 


जमीन-सम्बन्धी सुधार, वाढ-नियन्त्रण और उद्योगों मे सुधार के यत्र 
वडे जटिल श्रौर मुश्किल है । इन्हे बडी सावधानी, दूरद्शिता और योजना- 
पूर्वक सुलभाने की जरूरत है। परन्तु अपने-आप मे मुश्किल होने पर भी 
वे श्रासान बन जाते है, यदि हमारे सामने अपने उद्देश्य साफ हो । ऐसे 
कठिन प्रश्न जब कभी हमारे सामने उपस्थित हो तो उनको हल करने का 
एक बडा सुन्दर गुरुमन्त्र हमे महात्मा गाधी ने बता दिया है। उन्होने कहा 
है, “जब कभी तुम्हे झ्रागे का मार्ग सूफ न पडे, या तुमपर स्वार्थ अथवा 
मोह सवारी गाठ ले तब इस कसौटी से काम लो। उस गरीब-से-गरीव 
और कमजोर-से-कमजोर श्रादमी की सूरत को याद करो, जिसे तुमने 
कभी देखा हो और फिर श्रपने-श्रापसे पूछो कि तुम जो कदम उठाना चाहते 
हो, उससे इस गरीब को किसी प्रकार भी लाभ हो सकता है। उसे इसका 
कोई उपयोग होगा ? दूसरे शब्दों मे जो पेट मे अन्न के अझ्रभाव मे और 
आत्मा मे ज्ञान के अभाव मे भूखो मर रहे है, उनके लिए तुम्हारा यह कदम 
स्व॒राज्य को नजदीक लानेवाला है ” यदि इस तरह पूछोगे तो तुम्हारा 
सारा सन्देह और मोह भाग जाय॑गा ।” राष्ट्‌ की महत्वपूर्ण समस्याओो पर 
विचार करते समय राष्ट्रपिता का यह गुरुमन्त्र सदा हमारे ध्यान मे रहना 
चाहिए, क्योकि लोकतात्रिक राज्य का मुख्य उद्देश्य तो आखिर यही है न 
कि जो हमारे पैरो तले कुचले जा रहे है, उन्हे ऊपर उठाया जाय और तभी 
तक जिनके हाथो मे सत्ता और सम्पत्ति केन्द्रित रही है, उन्हे शान्तिपुर्वक 
कुछ नीचे लाया जाय । जबतक सम्पत्ति का अथवा गरीबी का भी पुत्त- 
वितरण हम वर्तमान समाज मे नही करते तबतक नवीन और समृद्धिशाली 
भारत का निर्माण हम नही कर सकेगे । सामाजिक और आर्थिक समानता 
के बगैर केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता का बहुत अधिक मुल्य नही होगा। 

उदाहरणार्थ जमीन-सम्बन्धी सुधारों मे हमारा मुख्य काम उन लोगो 
की रक्षा का होगा, जो जमीन को खुद जोतते है। लगभग तमाम राज्यो मे 
जमीन पर से हमने मध्यजनो को हटा ही दिया है, परन्तु जोतनेवाले श्रभी 
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पूरी तरह सुरक्षित नही हो पाये है । श्रव तो जिन्होने एक अमुक समय तक 
जमीन का लगान नहीं दिया हे, उनको छोडकर शेप सब जोतनेवालो को 
कानून द्वारा या यहा जरूरत हो, जासकीय आजा द्वारा वेदखली से बचाया 
जाना चाहिए। सबसे अधिक जरूरी वात यह है कि जो करोडो लोग पचासों 
वर्षों से जमीन पर मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट भरते आये हे, उन्हें 
रोजी का कोई निश्चित साधन देकर हम निश्चिन्त कर दे । जहातक यन्त्रो 
के सुधार का प्रश्न हे, उसमे भी बुनियादी सवाल तो हमारे सामने यही हे 
कि पहले हम अपने उन करोडो देश-भाइयो को पेट भरने का अच्छा-सा 
साधन दे द, जो काम करने की इच्छा और घक्ति होने पर भी वेकार बैठे 
है। लोकतन्न के विधान से हमने आइवा सन दिया है कि जिनका भी घरीर 
काम करने लायक है उन सठ भारत-वा सियो को काम दिया जायगा । भ्रत 

इस बुनियादी राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध जो भी कदम जाता हो उसपर अमल 
करने से पहले हमे सी वार विचार कर लेना चाहिए। कारखानो मे सुधरे 
हए यनन्‍्त लगाने पर बेकार होनेवाले आदमियों को हम काम देने की 

कोशिश करेंगे, देवत इतने से काम नही चलेगा । हमारी उद्योग-नीति के 
मुग्प सिद्धान्त ये तीन सूत्र है; सबको पेट-भर साना मिले, उत्पादन 
अ्धिक-से-अधिक हो पौर सामाजिक तथा आधथिक न्याय हो। जबतक 

जीवन के तमाम क्षेत्रों मे वेकारी के प्रण्ण को हल करने का हम निश्चय नहीं 

करेंगे तवतक इस देश में सच्चे लोकतन्त री नींव मजयूत होना बहुत कठिन 
४ै। यमीन के समान उद्योगों और कारसानों में भी छोटे-से-छोटे मजदर 
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देने जैसे स्थायी महत्व का लम्बा समय लेनेवाले उपाय तो वाद मे होते 
रहेगे । 

इसी प्रकार और भी कई ऐसे उदाहरण गिनाये जा सकते है, जहा हम 
उन लोगो की मदद करने का यत्न नही करते जिन्हे इसकी सबसे पहले 
जरूरत होती है। हम देखते है कि शहरो की सडको को चौडा किया जा 
रहा है, उनपर डामर भी फैला दिया जाता है, जवकि हजारो गावो मे कच्ची 
सडके भी नही है । हम शहरो और कस्वो मे पानी के नल लगाने की चित्ता 
करते है जवकि हमारे गावो मे लाखो-करोडो को पीने का पानी लाने के 
लिए भी मीलो चलकर जाना पडता है। वडी-बडी नदियों पर बाध बनाकर 
हम किसानो के लिए सिंचाई की सुविधा कर रहे है, परन्तु उन देहाती मज- 
दूरो के लिए हम क्या कर रहे है, जिनके पास जमीन नाम मात्र को भी नही 
है। 

कारखानो को विजली देने के लिए राज्य सरकारे इजिन से चलनेवाले 
या जलशक्ति से चलनेवाले वडे-बडे बिजलीघर बना रही है, परच्तु गावो 
के कारीगरो को रोटी देने की भी हमे चिन्ता है ? प्रकाश के लिए भी 
हम कभी गावो को पहले विजली देने का ख्याल करते है ? सामुदायिक 
विकास योजनाओ मे औौर राष्ट्रीय विकास खण्डो में भी हमारी अधिकाश 
योजनाओं में उन्ही लोगो की सहायता करने की नीति है, जिनके पास 
जमीने या जायदादे है । हेतु यह होता है कि सरकार की रकम डूब न 
जाय, परन्तु जिनके पास जमीन या रोजी का अन्य कोई साधन नही 
है उनका क्या होगा ? उत्तके लिए भी कोई ग्रामोद्योग या गृहोद्योग सह- 
कारिता के आधार पर खोलने का हम यत्न करते है ? योजवाए तो पडी 
है, परन्तु उनपर भ्रमल करने की जल्दी हमे नही है । गावो मे सबसे अधिक 
तकलीफ निश्चय ही हरिजनो को है। ग्धिकाश राज्यों से उन्हे श्रपनी 
जमीनो पर से हटा दिया गया है, परल्तु उन्हे अभी तक नई जमीने नही दी 
गई है, यद्यपि इसकी योजनाए है। गावो के कुओ से अभी तक उन्हे सम्मान- 
पूर्वक पानी नही लेने दिया जाता। हरिजन विद्याथियों को कुछ छात्र- 
वृत्तिया और युवको को सरकारी दफ्तरो मे या अन्य सस्थाओ मे कुछ जगहे 
दे देने से क्या होता है? देश के कोने-कोने मे उनकी सामाजिक और 
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आशिक प्रतिष्ठा बढाने का पूरा यत्न हमे करना है। शहरो मे नित्य नई-नई 
और आ्रालीशान इमारते तेजी से बन रही है, परन्तु दिल्ली जेसे गहरो मे 
भी गरीवो के फोपडे वेसे ही पडे है मोर गाधी की इस भूमि मे हम कल्याण 
राज्य या स्वोदियी राज्य लाने की वाते करते है, बडे-वड़े कारखानों के 
ग्रन्दर नये-से-नये यन्त्र लाने की हम चिन्ता करते है, परन्तु क्या अपने 
भोपडो में बैठकर मर-मर काम करने-वाले कारीगरों की समस्याश्रों को 
समभने और सुलभाने की हमे चिन्ता है ? 

जो लोग कुछ करना चाहते है, जनता की सेवा की जिन्हे चिन्ता है 
गौर उसकी रहन-सहन के स्तर को जो उठाना चाहते है, उनके बारे मे ये 
कुछ बाते गिनाई गई है । हमारा मतलब यह हरगिज नही है कि कल्याण 
राज्य की योजनाओ के बारे मे हमारे प्रन्दर चिन्ता की कमी है, परन्तु हमे 
अपने ग्रन्दर एक वृत्ति निर्माण करनी है, जिससे जरूरी कामो को पहले हाथ 
में लेने की वात हमे सूझे और वडी-वडी इमारते खडी करने की बाते करने 
से पहले खड़्डो और खाइयो को भरकर पहले जमीन को समतल बना ले। 
यदि हम मकान बनवाना चाहते है तो वहा की जमीन हमे पहले तैयार 
करनी होगी । वहा की गन्दगी को हटाना होगा और खड्डो को तो भरना 
ही होगा। इसी प्रकार हमे नवीन भारत का निर्माण मजबूत नीव पर करना 
है तो पहले असमानताओो और विपमताओो को हटाना होगा और समाज 
में जो सबसे बुरी हालत मे है उनकी तरफ पहले घ्यान देना होगा। जो 
ग्रादमी कतार के गन्त में खडा है, उसका ख्याल पहले करना होगा। गाघी- 
जी वी कल्पना का स्वराज्य लाने का मार्ग णही है । 


३७ 


सबसे बड़ा घन्नु--घेकारी 
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उपयोग करे। भारत में जीवन के तत्व-ज्ञान का सार यही माना गया है कि 
जो बगैर परिश्रम की रोटी खाता है वह चोर है। इसलिए यदि आधुनिक 
आधिक सयोजन मानता है कि काम करते लायक शरीरवाले हर मनुष्य 
को काम देना उसका पहला कर्तव्य है तो कहना होगा कि जवतक हम भारत 
भे हर सक्षम मनुष्य को पूरा काम देने का प्रवन्ध नही कर देते तवतक हमारी 
सारी योजनाए वृथा और वेकार है। सच तो यह है कि जबतक प्रत्येक 
नागरिक को पूरा काम देने का प्रवन्ध नही हो जाता, लोक-तत्री शासन 
स्थायी हो ही नही सकता । लोगो को पूरा काम दिये वगर अधिक उत्पादन 
की योजनाए बनाना राष्ट्र की इमारत बालू पर खडी करने की बाते करते 
के समान है। 

पिछली मनुष्य-गणना के श्रनुसार भारत की जन-सख्या ३५ ६८ करोड 
थी । इसमे २५ करोड मनुष्य सेती मे लगे हुए थे । १ ७८ करोड दूसरे पेशे 
कर रहे थे। सब जानते है कि भारत का किसान वर्ष से कई महीते बेकार 
रहता है या उसे पुरा काम नही रहता । इसलिए अपनी थोडी आय मे पूर्ति 
करने के लिए उसे किसी सहायक धन्‍न्धे की बडी जरूरत रहती है । फिर 
इस समय बहुत अधिक लोग दूसरे किसी काम के श्रभाव मे खेली मे मजदूरी 
करने लग गये है। इन सवको दूसरा काम देने की जरूरत है ताकि खेती 
वैज्ञानिक ढंग से की जा सके और उसे लाभदायक भी बनाया जा सके । 
खेती के अलावा जो लोग दूसरा काम करते है, उनमे से ३ ७६ करोड लोग 
उद्योगो मे काम करते है। इनमे से बडे उद्योगो मे काम करनेवालो की 
सख्या केवल २५ लाख है। शेष सब खानगी तौर पर काम कर रहे है या 
दस्तका रियो मे लगे हुए है । गावो मे रहनेवाले गरीब कारीगरो की स्त्रियों 
को भी पूरा काम नही मिलता। अत वे अपना पेट नही भर पाते। १६५१ 
की जनगणना से ज्ञात होता है कि श्रन्य व्यापार-व्यावसाय मे २ २२ करोड 
परिवहन मे ५६ लाख, और खानगी--घरेलू नौकरियों मे ४३० करोड 
लोग लगे हुए है । व्यापार-व्यवसाय मे लगे हुए लोगो मे से श्रधिकाश छोटे- 
छोटे दूकानदार, आढ्तिये तथा दलाल है। यदि किसान अपनी सह- 
कारी समितिया बना ले तो बडी आसानी से इनकी भी रोजी छिन जायगी। 
अन्य नौकारियो में जो लोग लगे है उनके पास भी पूरे समय का काम नहीं 
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है और वे ऐसी है दि उनका कोई नाम भी नहीं बताया जा सफ़ता । हमारी 
जनसंरया के इस पेणेवार विनाजन से एकट हे कि पूरी ग्रौर प्राशिक वेका री 
की समस्या हमारे देश मे कितनी गभीर है । 
शिक्षित युवकों को काम देने का प्रग्न भी देश में बडा भयानक रूप 
धारण करता जा रहा है। एक तरफ तो केच्द्र तथा राज्यों की सरकारे 
गहरों तथा गावी मे भी शिव्म की सुविधाए वढाती जा रही है, परन्तु वर्त 
मान पद्धति के सफल और कॉ विज देश मे शिक्षित वेका रो वी सन्‍्वा लगातार 
बदाते जा रहे है। ये शिक्षित वेकार हमारे लोकातन्त के लिए बदा भारी 
पतरा है वे देश भे जबरदस्त सामाणिक थार आपविक शथास्ति पंदा कर 
सदते ह और इसका परिणाम राजनंतिदा अ्गान्ति और उन्धिरता तो 
टोया ही। उस प्रकार गहरी तथा बामीण क्षेत्रों में फैंसी गए यह बेदगारी 
हिसके उशघज-पुथल पैदा वरफे हमारी नई प्राजादी के निए खतरा पैदा कर 
सकती हूं। हमारा सच्चा दु्मन साम्यवाद नहीं है। वध तो भू और 
रता झी भयानक बीमारी का केदत दाहरी चिह्न है। ममारा सबसे 
बण दुग्मन तो बट पूरी तथा आाशिदा देकारी दा शाद्षत है, यो इसे 
निगलना सागाता है। 


४ के 7 


२४६ गाधीवादी स॑योजन के सिद्धांत 


के विस्तार को बगर छेडे उनके वर्तमान विस्तार को बगैर जान-बूककर 
जबरदस्ती से लादी गई बेकारी की समस्या को हल करने की आशा 
करना, इस प्रश्न से खिलवाड करने के समान है। हमारे वर्तमान ग्रामोद्योगो 
और छोटे उद्योगो को श्रधिक सक्षम बनाने के लिए हम विज्ञान की प्रगति से 
भी जरूर लाभ उठावे, परन्तु गृहोद्योगो और छोटे उद्योगो को पुनरुज्जीवित 
करने का जबतक हम दृढ निश्चय नही कर लेगे, सारा शोरगुल और चिड- 
चिडाहट निकम्मी ही है। 
तीसरी बात, हमारी शिक्षा-पद्धति को भी जड-मूल से वदल देने की 
जरूरत है। हमारे नौजवानों और युवतियों को पढते-पढते कमाना भी 
सीखना चाहिए। श्रभी तो वे पढते समय केवल बाद मे कमाने के सपने देखते 
रहते है। ऐसा न हो । इसके लिए गाधीजी की वताई बुनियादी शिक्षा-पद्धति 
को सारी पढाई की बुनियाद वना दिया जाना चाहिए। हमारे बच्चो को 
स्कूल-कॉलेजो मे न केवल इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक-शास्त्र जैसे 
किताबी विषय पढाये जाय, बल्कि इनके साथ किसी ऐसे पेशे या दस्तकारी 
की भी शिक्षा उन्हे दी जाय, जो भश्रागे चलकर जीविका कमाने मे उनकी 
मदद कर सके और अन्त मे हमे अपने पडोसियो द्वारा बनाई हुई स्वदेशी 
चीजो से भी प्रेम करना सीखना चाहिए ।हमे शिकायत नही करनी चाहिए 
कि इनकी कीमते श्रधिक है, बल्कि अपने देश के प्रेम की खातिर और अपने 
भाइयो को रोजी देने के लिए हमे ये चीजे खरीदनी चाहिए । 
अपने सबसे बडे दुश्मन--बेकारी को हम तुच्छ समभकर उसकी 

उपेक्षा न करे। लोकतन्‍्त्र और समाज को शान्ति के साथ तया रूप देने 
के काम मे वह सबसे बडा विध्न और चुनौती है। हम कही गफलत मे न 
रहे । वेकारी, दरिद्रता और भूख के प्रशत को हल करने मे जरा भी ढिलाई 
, नही करनी चाहिए। देरी मे आत्मनाश और सकट निश्चित है । वेकारी के 
विरुद्ध हमे धर्म-युद्ध ही छेड देना है--करेगे या मरेगे, इस दृढ़ निश्चय 
के साथ । 
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: ३१: 
भूसि-सुधार 


दूसरी तमाम बातो से पहले श्राज जमीन के पुनवित्तरण का प्रइन तुरन्त 
और गम्भी रता-पुर्वक हाथ मे लेना जरूरी है। आ्राचार्य विनोबा भावे भी 
अ्रपने भूदान-यज्ञ-आ्रान्दो लन के द्वारा भारत के नेताश्रो का ध्यान इस प्रश्न 
प्र केन्द्रित कर रहे है। अपने इस महत्वपूर्ण आन्दोलन में उन्हे सफलता 
भी अच्छी मिली है। देश के विभिन्‍न भागो मे कुल मिलाकर उन्हें लगभग 
पेतालीस लाख एकड जमीन भूदान में मिल चुकी है। यद्यपि इस जमीन 
के वितरण का काम इतनी तेजी से नहीं हो रहा है, फिर भी इस बात से 
कोई इन्कार नही कर सकता कि अहिसा की पद्धति से आथिक सुधार लाने 
का यह प्रयोग अत्यन्त क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ है। इसने जमीन-सम्बन्धी 
प्रगतिशील और मौलिक सुधारों का वातावरण बहुत स्वस्थ और अनुकूल 
बना दिया है। अब विभिन्‍न राज्यों मे जमीन-सम्बन्धी आवश्यक सुधार- 
कानून बनाने से हमे इस वातावरण का पूरा-पुरा लाभ उठा लेना चाहिए। 
हमे स्वीकार करता होगा कि जमीन-सम्बन्धी सुधारों का काम हमे जितनी 
तेजी से करना चाहिए था, हम नही कर पाये है । 

हमे अब अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि अपनी आवादी को पूरा 
काम देते के लिए तथा खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढाने के लिए भी णदि 
जमीन-सस्वन्धी सुधारों के काम को हम तुरन्त हाथ में नही लेगे तो हम 
जनता मे श्रावश्यक उत्साह नही पैदा कर सकेंगे । जमीन प्रकृति की अपनी 
बुनियादी देन है। मनुष्य उसमे घटा-बढी वही कर सकता । इसलिए जमीन- 
सम्बन्धी सुधारों को दूसरे आर्थिक सुधारों के समान नही समभना चाहिए। 
उन्हे स्वतन्त्र समककर जलल्‍्दी-से-जल्दी हाथो मे ले लिया जाना चाहिए । 
कभी-कभी कहा जाता है कि शासन को पहले शहरी या उद्योगों के क्षेत्र मे 
आध्िक सुधार करने चाहिए, तव जमीनों के सुधार को हाथ लगाना 
चाहिए। यद्यपि इस दलील मे कुछ वल है, फिर भी जमीन को दूसरे प्रकार 
की सम्पत्ति के समान नही समझा जा सकता, जो मनुप्य के द्वारा कच्चे 
माल से बनाई जाती है। फिर जिनके पास जमीन है, उन्हे अपनी आय ' 
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बढाने के लिए दूसरे धन्धे करने से नही रोका जा सकता । उदाहरण के 
लिए अधिकतम जमीन की सीमा निश्चित करके वे-जमीन गरीबों मे जमीन 
पुनवितरण कर देने के वाद सहकारी पद्धति पर छोटे उद्योगो और गृहो- 
द्योगो को ग्रामीण क्षेत्रों मे फैलाने का काम शुरू किया जा सकता है। 
चीन और जापान जैसे देशो ने अ्रपनी वढी हुई आवादी के प्रइन को इसी 
प्रकार हल करने का प्रयत्न किया है। 

दूसरी पचवर्षीय योजना मे किये गए भूमि सम्बन्धी सुधारों मे एक यह 
भी था कि मध्यजनो को एकदम हटा दिया जाय । यद्यपि श्रधिकाश राज्यो 
मे यह किया जा चुका है, फिर भी कही-कही ऐसे भाग रह गये है, जहा यह 
अभी होना वाकी है। इसी प्रकार मुश्रावजे भी जल्दी चुका दिये जाने 
चाहिए, खास तौर पर विधवाओ, नावालिगो और छोटे-छोटे मध्यजवो 
को | मध्यजनो को हटाते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सम्बन्धित 
लोगो को ञ्रकारण कष्ट न हो या उन्हे तग न किया जाय । 

काइतकारों को अपनी जमीनो और खातो के बारे मे असुरक्षा न 
मालूम हो, इस हेतु से उनके अधिकारो मे सुधार-सम्बन्धी रहे-सहे कानून 
भी जल्दी बन जाने चाहिए और आज उन्हे जो अनेक प्रकार से और वहानो 
से बेदवल किया जा रहा है, वह तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। अनेक 
राज्यों मे काशतकार तथा शिकमी काग्तकार आनेवाले सुधारों के भय के 
कारण बडी तकलीफो मे आ गये है। सुधार-सम्बन्धी कानूनों के बनने में 
जो देर हो रही है, उसके कारण बेदखलिया बहुत वढ़ गई है, भ्रत इन्हें 
रोकने के लिए तुरन्त हुक्म जारी हो जाने चाहिए। पहले ही बहुत श्रधिक 
नुकसान हो चुका है और गरीब काइतकारो की रक्षा करना हमारा कर्तव्य 
है । इसमे जरा भी देरी नही होनी चाहिए । 

जहातक खुदकाइत के पुन जारी करने का सम्बन्ध है, खुदकाश्त का 
अर्थ बिल्कुल साफ कर दिया जाना चाहिए। जो खुदकाइत पर जमीन 
रसना चाहे, उन्हे अम्ुक मात्रा मे जमीन पर खुद मेहनत करनी ही चाहिए, 
इस प्रकार की कोई शर्ते उसमे हो। केवल पैसे लगाकर जमीन की देखभाल 
करते रहना काफी नही समभा जाय । कुछ राज्यो मे साभीदारी की प्रथा 
है। इसमे साफीदार को वह सव करना पडता है, जो स्वय काश्तकार को 
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करना पडता हे। परच्तु फिर भी उन्हें काब्तकार नहीं माना जाता और 
उन्हे वे अधिकार नही है, जो काव्तकार को होते है । यह दोप भी, जितनी 
जल्दी सम्भव हो, दूर कर देना चाहिए । 

जमीन के किराये की पद्धति भी व्यवस्थित हो जानी चाहिए। इस 
सम्बन्ध में सर्व-प्तामान्य कानून के अलावा किराये की त्रधिकतम सीमा भी 
मुकरर कर दी जानी चाहिए, जो जमीन के मामूली लगान के अ्रमुक गुने से 
अधिक हमगिज न हो । 

परन्तु सबसे अधिक जरूरी तो सारे राज्यों मे जमीन की अधिकतम 
सीमा का निश्चय करना है | पहली पचवर्षीय योजना में सुझाया गया है कि 
एक प्रादमी के पास अम्ुक सीमा से अधिक जमीन न हो । दूसरी पचवर्षीय 
योजना मे यह श्रधिकतम सीमा वया हो, उस सम्बन्ध मे कुछ खास सुझाव 
भी दे दिये गए है । कुछ मामलो से छूट देने की भी सिफारिश है। उसमे 
काफी उदारता से काम लिया गया है । इसलिए इस भय के लिए कोई का रण 
नही है कि यह सीमा निश्चित कर दी गई तो उसका भ्रसर उपज पर पडेनगा। 
प्रनेक देशों का अनुभव यही है कि केवल खाते बडे होने से उपज की औसत 
नही वढती हे | बडे खातो पर यन्त्रो की मदद लेने पर भी फी एकड उपज 
बढ नही पाती । फी आादमी के हिसाव से यदि उपज का हिसाव योडे तो 
जरूर उपज वढी हुई मालूम होती है। इसलिए यह सोचना गलत है कि 
दूसरी पचवर्षीय योजना के अनृत्तार यदि जमीन वी अधिकतम सीमा का 
निश्नय कर दिया जायगा तो उपज कम होगी । इसके विपरीत जमीन का 
पुनवितरण कर देने के वाद, यदि जमीन पर बरावर भेहनत की जावयी, 
गबपाणी की सुविधाएं भी होगी तो उपय घटने के बजाय उलटी बट 
लायगी । इसलिए तमाम राज्यों मे झितनी भी जरदी सम्भव हो, आवध्यस 
वानून दन जाय । 

परस्तु जमीन-त्त्वन्दी सुधारों के झानूनों का वन जाना ही फाफी नही 
है। एमारा झबूभ८ यह हैं वि काचून दन जाने पर भी उनया अमस टीव 
से आराने हा प्रवस्प यदि सानन से नही टोदा है तो सिने लाभ के दिए 
मगर से छिण दाता है, उन्हें लास नहीं मिलता, उलदटे उन्हे सगे हिए रात 
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सम्बन्धी कई आवश्यक कानून वन गये है। परन्तु उनके भ्रमल का ठीक 
प्रवन्ध नही हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि दोनो पक्ष नाराज रहे-- 
जिनकी जमीन कम हुई वे, और जिन्हे जमीन मिली नही वे भी । इससे हमे 
सबक लेना चाहिए। जमीन-सम्वन्धी कानूनो का ठीक से अमल करने के 
लिए सबसे जरूरी चीज है कागजात का सही और अद्यतन होना। अनेक 
राज्यो मे कागजात की हालत अत्यन्त असन्तोषजनक है। इसके परि- 
णामस्वरूप सुधारों पर अमल करने मे कदम-कदम पर रुकावटे खडी होती 
है। फिर शासन-प्रवबध मे भी सचाई तथा ईमानदारी का होना बडा जरुरी 
है। ग्रामीणो को भ्रष्टाचार, ढिलाई और वेईमानी का मुकाबला प्रतिदिन 
करना पडता है, जो अच्छे-से-श्रच्छे सुधारों को वेकार कर देते है । 

हम श्राशा करे कि तमाम राज्यो की सरकारे राष्ट्र के प्रति अपने इस 
कर्तव्य को समभकर अपने प्रदेशों मे जधीन-सम्बन्धी सुधारो को सर्वाधिक 
प्राथमिकता देगी। जमीन के प्रइन को अहिंसा के द्वारा सुलझाने का मार्ग 
आझाचाये विनोवा ने हमको दिखा ही दिया है। देश मे इन सुधारो का नक्शा 
क्या होगा, यह दूसरी पचवर्षीय योजना ने साफ तौर पर बता दिया है। 
इस प्रकार भूदान-यज्ञ और शासकीय कानून दोनो मिलकर हमारे देश मे 
जमीन के प्रश्न को जल्दी हल कर सकेंगे । यदि सरकारी तथा गर-सरकारी 
सभी शक्तिया झ्राथिक विकास के इस प्रश्न को सुलझाने मे लग जायगी तो 
इस पदयात्री सत की आशाओ को पुरा करने मे हम भ्रवश्य सफल हो सकते 


है। 


श्र 
भूमि को उच्चतम सीमा 


पचवर्षीय योजना मे साफ तौर पर बता दिया गया है कि जमीन- 
सम्बन्धी भारत की नीति का एक बुनियादी सिद्धान्त यह भी होगा कि 
“एक आदमी के पास अधिक-से-अधिक कितनी जमीन रहे, इसकी भी एक 
सीमा निश्चित कर दी जाय ।”* 

प्रत्येक राज्य अपने यहा की परिस्थिति और खेती-सम्बन्धी परम्परा 


3 इस सम्बन्ध में अब कानून वृन गए है । 
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को ध्यान मे रखते हुए इस सीमा का निरचय करेगा। 

मुझे निश्चय है कि भारत सरकार और राज्य सरकारे जमीन के बारे 
मे बहुत दृरगामी सुधार जारी करने के प्रश्न को, खासकर वेजमीन 
किसानो को जमीने दिलाने के प्रश्व को सबसे अ्रधिक प्राथमिकता देगी । 
प्रकट है कि जबतक ऐसी कोई उच्चतम सीमा निश्चित नही कर दी जायगी, 
बे-जमीनो को बाटने के लिए पर्याप्त जमीन हमारे पास नही होगी। केवल 
इतना काफी नही होगा कि अब आगे कोई अधिक जमीन न ले। जबतक 
हम वतंमान बडे-बडे खातो को, जो संकडो और कभी-कभी तो हजारो 
एकड के भी है, हाथ नही लगायगे तबतक भविष्य के सीमा-निर्धारण का 
कोई अथे नही होगा । 

इसका मतलब यह नही कि सारे राज्यो मे और सब प्रकार की जमी नो 
की अधिकतम सीमा सर्वत्र वही हो । निश्चय ही जमीन की किस्म के अनु- 
सार प्रत्येक भाग मे यह सीमा भ्रलग-अलग होगी। फिर हमारा यह भी 
आग्रह नही है कि प्रारम्भ मे ही यह सीमा बहुत कम हो । जबतक हमारे 
राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में बड़ी-बडी सामाजिक और आधिक विष- 
मताए मोजूद है, केवल जमीनो के वारे में ही बहुत श्रधिक सख्ती बरतना 
उचित नही होगा। प्रारम्भ मे उच्चतम सीमा का निरचय करने मे कुछ 
उदारता से भी काम लिया जाय तो इसे अनु चित नही कहा जायगा । परन्तु इस 
प्रकार की मर्यादा को टालना अत्यन्त अनुचित होगा । हमारे देश मे श्राज 
४५ लाख बेजमीन मजदूर है। तब इन जमीदारो को क्या हक है कि वे 
अपने पास सेकडो-हजारो एकड जमीने रक्‍्खे ? जमीन प्रकृति की देन 
हैं। मनुष्य न तो उसे घटा सकता है भौर न वढा सकता है। इसलिए आशिक 
विषमता के प्रश्न को सुलझाने का प्रारम्भ जमीन के प्रइन से ही करना 
उचित होगा। दूसरे क्षेत्रो की विषमताए भी फिर नही रहेगी । सम्पत्ति और 
जायदाद के क्षेत्र मे उनको भी अवश्य हाथ मे लिया जायगा । (एस्टेट ड्यूटी ) 
जायदाद-कर-सम्वन्धी कानून, जिसका अमल १५ अक्तूबर, १६५३ से 
शुरू हो गया है, इस दिशा मे सबसे पहला कदम है। साधन-सम्पन्नों और 
निराधारो के बीच की बडी दीवार को गिराकर इनमे समानता लाने के 
लिए अवश्य ही इसके बाद दूसरे कदम भी अवश्य ही उठाये जाने चाहिए। 
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जोतो की उच्चतम सीमा मुकरंर करते समय कुछ वाते ध्यान में रखने 
योग्य है। जिन जमीनों की सेती सहकारी पद्धति पर हो रही, उनको 
खास रिश्रायत दी जाय। सम्मिलित कुटुम्ब-प्रथा को टूटने से बचाने के 
लिए यह उचित होगा कि ऐसे परिवारों के पास जो जमीन हो, उसकी सीमा 
तिगुनी मानी जाय। सीमा निर्धारित करने के वाद सरकार के भ्रधिकार 
मे ली जानेवाली जमीनो का मुआवजा भूमि-आयोग द्वारा पच्चीस या तीस 
वर्ष की अवधि में पूरा किया जाय । इसके अलावा सीमा से अधिक जमीन 
पर केवल अधिकार कर लिया जाय, मुआवजे का प्रइत ने उठाया जाय। 
जैसा कि योजना आयोग ने सुझाया है, ये जमीने किसानो से इकरारतामा 
करके उन्हे जोतने के लिए दे दी जाय, और वे जमीन के मालको को वाषिक 
किराया चुका दिया करे। इस प्रकार बगैर मुआवजा दिये लाखो एकड 
जमीन ग्रामीण मजदूरो को दी जा सकेगी । 

देश मे जमीनो के सुधा र-सम्बन्धी उपयुक्त कानून बनाने के लिए झआचार्य 
विनोना भावे के भूदान-यज्ञ-आन्दोलन ने बहुत अच्छा वातावरण तैयार कर 
दिया है। सच तो यह है कि श्रव तो न केवल उच्चतम सीमा के लिए बल्कि 
निम्नतम भ्रावश्यक सीमा के लिए भी लोगो का मानस तैयार हो गया है । 
विनोबा की राय है कि केवल उच्चतम सीमा निर्धारित करने से बे-जमीनो 
में वाटने के लिए पर्याप्त भूमि हमे नहीं सिल सकेगी। उनकी राय है कि 
अव राज्य को जोतो की निम्वतम सीमा भी मुकरंर कर देनी चाहिए। उदा- 
हरण के लिए जो परिवार स्वय खेती करना चाहे उसे राज्य पाच एकड 
जमीन दे । उच्चतम सीमावाली बात पर तब विचार किया जाय जब इस 
प्रकार खुदकाश्त करनेवाले सब किसानो को बाट देने पर जमीने बचे। इस 
सबका मतलब यही है कि अब देश जसीन-सस्वन्धी दूरगामी सुधारों के 
लिए तैयार है और अब ऐसे कानून के बनाने मे देरी करवा सामाजिक और 
आशिक प्रगति मे बहुत बाधक होगा । 

हम सबको याद रखना चाहिए कि जब समाज में एक खास सीमा 
तक सामाजिक और आर्थिक स्वतत्रता नही होगी, हमारी राजनैतिक स्वत- 
त्रता का कोई खास मुल्य नहीं होगा | समाज से आज गरीबो और अमी रो 
के वीच जो चौडी खाई पडी हुई है, उसे और आधुनिक समाज मे जो अन्य 


सर्वोदिय और समाजवादी नमूना २५३ 


विषमताए हे उन्हे हम नही मिटा देगे, तबतक देश में आथिक स्वतत्रता नही 
आरा सकेगी । इसके अलावा श्राज जिन करोडो के हाथो मे रोजी के पर्याप्त 
साधन नही हे, उन्हे ये साधन भी देने होगे। इसके लिए जमीन और राष्ट्रीय 
सम्पत्ति के वितरण-सम्वन्धी बडे-बडे सुधार करता अत्यन्त ग्रावग्यक है। 


श्र 
हमारी खेती की संध्या 

भारत किसानो का देश रहा है और झ्राज भी है। इस देश की सत्तर 
प्रतिशत म्राबादी की जीविका का आधार खेती है और उनके परिश्रम और 
कुशलता पर देश की समृद्धि निर्भर करती है । झरथिक सयोजन की हमारी 
सारी योजनाएं तभी सफल हो सकेगी जब किसान हमारे खाने के लिए 
अनाज और हमारे कारखानो के लिए कच्चा माल पंदा करता रहेगा। सच 
तो यह है कि खाद्यान्त ग्रौर कारखानो के लिए लगनेवाले कच्चे माल के 
बारे मे स्वावलम्बन हमारी योजना की जान मानी जानी चाहिए। जिस 
राष्ट्र को अन्न जैसी अपनी सबसे पहली सौर बुनियादी जरूरत के लिए भी 
दूसरो का मुह देखना पडता है, वह राजनैतिक दृष्टि से भी स्वतन्त्र नही कहा 
जा सकता। 

देश मे जमीन-सम्वन्धी सुधारों पर हम हमेशा जोर देते रहे है, ताकि 
जमीन पर परिश्रम करनेवाला उसका असली मालिक हो। इस बारे में' 
पहली और दूसरी पचवर्षीय योजना भे एक मोटी-सी नीति बना ली गई 
है, परल्तु दुर्भाग्य की वात है कि जमीन-सम्बन्धी सुधारों मे हमारी प्रगति 
वहुत धीमी और रुक-रुककर हो रही है । जमीन-सम्बन्धी सुधारो से व केवल 
किसानो की आथिक और सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, वल्कि उससे खेती 
की उपज भी बढेगी | कहना न होगा कि इस दृष्टि से सुधार तेजी से जारी 
करना कितना जरूरी है । जो आदमी खुद जपीन पर काम करता है, जमीन 
उसीके पास रहेगी, यह विश्वास उसे हो जाना चाहिए और सब प्रकार 
की बेदखलिया या जोतनेवालो का भगाया जाना वन्द हो जाना चाहिए। 
जमीन के जोतनेवाले भूमिपुत्र ही उसके मालिक हो । 

भारत के किसानो की माली हालत तभी सुधरेगी जब हम ग्रामोद्योगो 
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गृहोद्योगो द्वारा अपनी आय बढाने का मौका भी उन्हें देगे। आज शहरी 
और देहाती लोगो के रहन-सहन मे जो अन्तर है, वह धीरे-बीरे हट जाना 
चाहिए। कारखानो, उद्योगगालाओशो और काम करने की दूकानो का एक 
जाल ग्रामीण क्षेत्रों मे फैल जाना चाहिए, जिससे सबको पूरा काम मिल जाय 
और किसानो का जीवन परिपूर्ण भर समृद्ध हो सके । जबतक हम ऐसा 
नही करेगे, भारत की श्र्थ-व्यवस्था की नीव मजबूत नहीं होगी। हमें व 
केवल अपनी खेती का और उद्योगों का उत्पादन बढाना है, वल्कि करोडो 
बेका रो को सम्मान-युवत रोजी भी देना है, जो बुरी हालत मे आज पढे है। 

भारत ने लोकतन्‍्त्री पद्धति से सयोजन करने का प्रयोग शुरू किया 
है। यह प्रयोग तभी सफल होगा जव हम झाथिक और राजनेतिक सत्ता 
का व्यापक रूप से विकेन्द्री करण कर देगे । इसके लिए हमे गाव-गाव मे नये- 
नये खेत करने होगे, जो अपगे गावो के भाग्य-विधाता होगे। प्रत्येक ग्राम- 
सभा राष्ट्रीय सयोजन की बुनियादी इकाई होगी। इस दृष्टि से आचार्य 
विनोवा का ग्रामदान-आन्दोलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विनोबा चाहते है 
कि राष्ट्रीय सयोजन के मार्ग-दर्शन मे प्रत्येक गाव अपनी-अपनी योजवा 
बनावे। अपने परिश्रम के बल पर स्वावलम्बी बनना ग्रासदान का पहुंचा 
सिद्धान्त है। स्वावलम्बन के इस सिद्धान्त के बगैर राष्ट्रीय-लयोजन को हम 
कभी सफल नही कर सकेगे। इसलिए सयोजन मे हमे अ्रपत्ता सारा ध्यात 
ग्राम-पचायतो और सरकारी समितियो पर केन्द्रित कर देना चाहिए । 
प्रसन्‍नता की बात है कि भारत सरकार और योजना-आश्रायोग ने राज्य की 
सरकारो का ध्यान शासन के विकेन्द्रीकरण के इस जरूरी सिद्धान्त की तरफ 
दिला दिया है। अ्रव जरूरत इस वात की है कि विकेन्द्रीकरण का यह कीर्म 
व्यवस्थित रीति से और पूरी तरह से हो । 

भारत मे अन्नोत्पादन को बढाने का सवाल वास्तव में शासकीय यंत्र 
को, खासतौर पर उसके नीचे के स्तरो को, सुधारने का प्रइन है। किसान 
को अच्छा बीज, अच्छी खाद और सिंचाई की अधिक सुविधा की जरूरत 
है, परन्तु इससे भी वडी जरूरत ऐसे शासन-यन्त्र की है, जो उसकी कि: 
नाइयो की तरफ तुरन्त ध्यान देकर उनको दूर कर सके। यदि किसी 
सिंचाई के वर्तमान साधनों का भी पूरा-पूरा उपयोग करता रहे, अपने पास 
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खाद का वैज्ञानिक रीति से उपयोग करे, उसे सुधरे हुए बीज मिल जाय, 
खेती के काम-काज सव सहयोगपूर्वक करे और सुधरे हुए ओऔजारो से काम 
ले तो बह अपनी उपज काफी बढा सकता है । यह ख्याल गलत है कि यन्त्रो 
से खेती करने से खेती की फी एकड़ उपज बढ जाती है। वास्तव में भारत 
को चीन और जापान की भाति गहरी (इन्टेच्सिव) खेती करनी चाहिए । 
फिर जुताई, सिचाई और कटाई आदि की क्रियाओं मे सहकारिता से काफी 
काम लिया जा सकता है। खेतो की मेडो को हटाकर बहुत-से खेतो की 
सामूहिक खेती का प्रयोग ग्रामदानी गावो या नई प्राबादी की बस्तियों में 
किये जा सकते है, परल्तु इस प्रकार की खेती मे दो बातो का ध्यान रखना 
चाहिए। सहकारी खेती मे जबरदस्ती न हो और दूसरे ऐसे खेत बहुत 
वडे-बडे तन हो । सहकारी खेतो मे किसानो के बीच व्यक्तिगत और निकट 
का सम्पर्क होना बडा जरूरी है । यदि यह नही हुआ तो वह खेती सहकारी 
खेती नही, खेती का कारखाना बन जायगी और उसमे वे सारी बुराइया 
घुस जायगी, जो कारखानो मे होती है। 

परन्तु सबसे बडी बात तो यह है कि खेती का नये रूप से संगठन तभी 
हो सकेगा जब हमारी शिक्षा-पद्धति वबदलेगी और विकास-योजनाग मे 
सहायक बन जायगी । आज तो जिक्षा-सम्बन्धी सारी सुविधाएं गहरो में 
केन्द्रित कर दी गई है । इस कारण लोग गावो को छोड-छोडकर शहरो मे 
आर रहे है और गाव उजड रहे है। म्ब यह प्रक्रिया उलट दी जानी चाहिए 
और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधाएं गावो मे भी हो जानी 
चाहिए। अब खेती और ग्रामोद्योग सारी शिक्षा के आधार बना दिये जाने 
चाहिए, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में । अभी जो मामूली परम्परागत 
प्राथमिक शालाग्रो का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रो मे किया जा रहा है, वह बेकार 
है । गाधीजी बुनियादी शिक्षा के प्रचार पर इतना अधिक जोर इसीलिए 
देते थे कि उसमे सारे विषयो की पढाई उत्पादक और शिक्षाप्रद काम के 
द्वारा की जाती है। इसलिए श्राथिक सयोजन को सफल करने की दृष्टि से 
भी बुनियादी शिक्षा का प्रचार अधिकाधिक होना बहुत जरूरी है। 


स्श्र्द्‌ गावीवादी स्योजन के सिद्धात 
38.4 
उत्पादन का बअशियात्र 


प्रसन्‍नता की वात हे कि केच्ध के उद्योग और व्यापार-मतन्त्रातय 
उद्योगों मे तथा अन्य क्षेत्रों में उत्पादन बढाने के लिए एक राष्ट्रीय उत्पादन 
मण्डल कायम कर लिया है। इस सम्बन्ध मे आयोजित एक विचार-परिषद 
(सेमिनार) का समारम्भ करते हुए केन्द्रीय उद्योग-मन्त्री ने कारखातो 
के मालिको तथा मजदूरों को भी सम्बोधन करते हुए देश की सम्पत्ति बढाने 
के लिए उत्पादन में प्रस्पर सहयोग करने की अपील की | उत्पादन-मण्डल 
मे शासन, कारखानेदारो, मजदूरो, यन्त्र-शास्त्रियो, विज्ञानवेत्ताओ, सशो- 
धको और विविध घन्धो के सलाहकारो के प्रतिनिधि होगे । जिन-जिन 
प्रदेशों मे खास-खास उद्योग केन्द्रित है, उनमे स्थानीय उत्पादन-मण्डल 
स्थापित करने मे भी यह मडल मदद करेया। प्रारम्भ मे यह उत्पादव-मण्डल 
यान्त्रिक उद्योगों के क्षेत्र मे उत्पादन बढाने के उपायो और साधनों की 
ओर ध्यान देगा । उसके बाद वह परिवहन तथा खेती की ओर भी ध्यान 
देगा । 

ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रिया, वेल्जियम और हालेण्ड 
जैसे देशो ने भी, जो उच्योगो मे वहुत आगे बढे हुए है, अपना उत्पादन वढाने 
के लिए बडे प्रयत्न किये है और लगातार करते रहते है और इसके लिए यत्रो 
मे सुधार करते है। अपने साधनो का अधिक-ले-अधिक अच्छा उपयोग किस 
प्रकार हो कि लोग अधिक सुखी हो, इसका प्रयत्न करते रहते हैं। भारत 
जैसे कम, विकसित देग मे तो ऐसे उत्पादन वढानेवाले अभियानों की श्र 
भी जरूरत है ! यह भी जाहिर है कि देश अधिक विकसित हो या कम, 
ऐसे श्रभियान तभी सफल होगे जब मालिकों और मजदूरों के वीच पूरा- 
पूरा सहयोग होगा । इस सहयोग मे देश की सारी जनता का लाभ है। 
कुगल उद्योगपतियों का सदा यह प्रयत्न रहता है कि यन्त्रो मे ऐसे सुधार 
किये जाय, जिनसे उत्पादन का व्यय घटे और वह अपता माल दूसरे 
उत्पादको के मुऊावले मे देश-विदेश मे सस्ते मूल्य मे वेचकर अ्रधिक लाभे 
उठा सके। सुधरे हुए यन्त्रो पर काम करनेवाले मजदूरों को मजदूरी भी 
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अधिक दी जाती है | ग्राहको को अधिक अच्छी और सुन्दर चीजे सस्ते मूल्य 
मे मिलने लग जाती है। इस प्रकार उत्पादन-सम्पत्ति को बढाने की ओर 
अधिक ध्यान देने से सारे राष्ट्र को लाभ होता है। 

इसलिए यह जरूरी है कि यह उत्पादन-भ्रभियान केवल उद्योगों तक 
ही सीमित न रहे। यह सारे अ्र्थे-क्षेत्र मे काम करे। वास्तव मे हमारे देश 
में अन्नोत्यादन के बढाने पर आथिक सयोजन में सबसे अधिक और पहले 
ध्यान देना जरूरी है । हम आशा करते है कि कृषि और खाद्य-मन्त्रालय भी 
इसपर विचार करेगा। व्यापार-उद्योग-मत्रालय के साथ मिलकर अन्‍य क्षेत्र 
मे इसी प्रकार उत्पादन बढाने की भी कोई सम्मिलित योजना बनायगा । 
अभी तो आनेवाले कई वर्षो तक भारत मुख्यत. क्षि-प्र धान देश ही रहने- 
वाला है; परन्तु जनता को रोजी देकर उसके रहन-सहन को ऊपर उठाने 
के लिए हमे ग्रामीण क्षेत्रो मे छोटे-छोटे और ग्रामोद्योगो तथा गृहोद्योगो 
का जाल फैला देना होगा । इस दृष्टि से खेती और उद्योग के क्षेत्र को हमे 
भारत में खूब मजबूत बना देना चाहिए। इसलिए हमे खेती के उत्पादन 
पर भी ध्यान देना है और सारे देश मे घरो पर और दूकानो पर काम करने- 
वाले छोटे-छोटे कारखाने भी फैला देने है, ताकि लोगो को रोजी मिले 
और औद्योगिक उत्पादन भी बढे । इस प्रकार खेती और उद्योगों की बुनि- 
याद को हमे खूब मजबूत करना है। इसलिए इनको सम्मिलित और 
समन्वित रूप से अर्थात्‌ सहयोग के साथ आगे बढना चाहिए। योजना- 
आयोग को सयोजन की सफलता की दृष्टि से इसपर विचार करना 
चाहिए । 

एक वात और है जिसपर इस विषय मे सावधानी के साथ विचार 
होना चाहिए। खेती और उद्योगों का उत्पादन बढाने के अ्रति उत्साह में 
हम कही इस प्रश्त के मानवी पहलू को न भुला दे। हमारे सयोजन के 
रथ के दो पहिये है---उत्पादन और सव मनुष्यों को पुरा काम देना । यदि 
इन दो मे से एक भी पहिया कमजोर रहा तो अपनी आ्राथिक योजनाओं मे 
ठीक प्रगति नही कर सकेंगे । यह सच है कि इस युग मे यन्त्र-शास्त्र और 
विज्ञान के आविष्कारो का पूरा-पूरा लाभ उठाकर हमे उत्पादन मे उनका 
उपयोग करना चाहिए, परन्तु हमे सदा याद रखना चाहिए कि यन्त्र को 
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पूर्ण बनाने की धुन मे हम कही मनुष्य को पगु अथवा बेकार न कर दे । 
मनुष्य का सबसे अ्रधिक ध्यान रखे । राष्ट्रीय उत्पादन-वृद्धि-आन्दोलन का 
समारम्भ करते हुए केन्द्रीय उद्योग-मन्‍्त्री ने कहा था कि उत्पादन-वृद्धि के 
इस अ्रभियान मे इस वात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा कि यान्वरिक 
सुधार के कारण कही वेकारी न बढने पावे । परन्तु इतना ही काफी नही है। 
लक्ष्य अधिकाधिक लोगो को काम देने का रहे । इसलिए कोई ऐसा भी सग- 
ठन या तन्त्र निर्माण किया जाना चाहिए, जो उत्पादन-वृद्धि के साथ अधिका- 
धिक लोगो को काम दिला सके। स्थानीय उत्पादन-मण्डल इस बात का 
पूरा ध्यान रक्खे और समय-समय पर झावश्यक उपाय-योजना भी करते 
रहे । प 

हमारा सुभाव है कि ये उत्पादक-मण्डल उद्योगों मे सुधरे हुए यन्त्र 
को लगाने से पहले यह देख ले कि नये यन्त्र लगाने से कही आदमी बेकार 
तो नही होगे। यदि ऐसा हो तो पहले उनको दूसरा काम देने का प्रवत्ध 
कर ले । 

जमाना तेजी से भ्रागे बढ रहा है। इसमे उत्पादन के पुराने साधनों 
को लेकर हम सदा नही बैठे रह सकते, परस्तु नये यन्त्रो के लगाने से 
बेकारी श्राती है। इसलिए सयोजको का पहला और पवित्र कतेव्य यह है 
कि समाज में बेकारी न बढ़े, इसका वे ध्यान रखे। बेकारी से दुख 
बढता है। प्रत्येक लोकतन्त्री राज्य मे राष्ट्र के हर नागरिक को--जिसका 
शरीर काम करने लायक है---काम मिलना ही चाहिए, जिससे वह सम्मान 
के साथ अपने पैरो पर खडा रह सके। यह उसका जन्म-सिद्ध अधिकार 
है और राष्ट्र के सयोजको का यह कतंव्य है कि वे इसका प्रबन्ध करे। 
आशिक सयोजन के इस मानवी पहलू का ध्यान रखना भारत जैसे कम 
विकसित देश मे और भी जरूरी है। यदि मनुष्य-शक्ति का इस प्रकार 
उपयोग करने का ख्याल नही रखा गया और केवल उत्पादन ही बढाते गये 
तो उससे बेकारी बढेगी और बेकारी का अथथ है मनुष्य का पतन और बहुत 
भारी दु ख। 

चावल की मिलो का उदाहरण लीजिये। कुछ वर्ष पहले भारत मे 
खाये जानेवाले चावलो का साठ प्रतिशत हाथ-कुटाई से तैयार किया जाता 
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था, परन्तु पिछले कुछ वर्षो मे चावल को मिले इतनी वढ गई है कि अव 
यह प्रतिशत बहुत गिर गया है और देहात मे वेकारी वहुत ही बढ गई है । 
इसी प्रकार तेल की मिलो ने देहात की हजारो घानियो को वेकार कर दिया 
है। हम नही चाहते कि चावल के छिलके निकालने या तेल निकालने के वे ही 
पुराने तरीके सदा काम में लाये जाय। उनमे सुधार करना अत्यन्त आवध्यक 
है ताकि वे जल्दी और अधिक अ्रच्छा काम कर सके, परत्तु हमे यन्त्रों के 
और मनुष्यों के उपयोग मे पूरे विवेक और सन्तुलन से काम लेना चाहिए। 
योजना-अञ्रायोग का यह मुख्य काम है । उसका यह कर्तव्य है कि अधिक-से- 
अधिक उत्पादन के साथ-साथ अधिक-से-अ्रधिक मनुप्यो को काम किस 
प्रकार दिया जाय, ऐसा श्राथिक सयोजन करे । जो सयोजन-यन्त्र इस संतु- 
लन को नही साध सकता है, उसके हाथो में इस देश में या अन्य किसी देण 
में करोडो के भाग्य की वागडोर नही सौपी जा सकती । 

दूसरी पचवर्षीय योजना मे करीव एक करोड नये आदमियों को 
विभिन्‍न क्षेत्रों मे रोजी मिलने का प्रवन्ध किया गया है । हम नही जानते 
कि इसकी देखभाल करने के लिए योजना-श्रायोग ने कोई समिति नियुक्त 
की हे या नही और कि सारे देश में और उत्पादन के श्रलग-अलग क्षेत्रों में 
सदा इस वारे में किस प्रकार प्रगति हो रही है। सुधरे हुए यन्त्रों के प्रयोग से 
यह सम्भव है कि अगले कुछ वर्षो में उत्पादन काफी वढ जाय । सचमुच 
यह अच्छी वात है, वयीकि जबतक देश की सम्पत्ति नहीं व्ेंगी, हमारा 
जीवन-स्तर ऊचा नही उठेगा। परन्तु खेती और उद्योगो का उत्पादन बढाने 
की चिन्ता मे यदि सयोजन में लोगों को रोजी देने के पहलू पर भी हम 
आवश्यक ध्यान नहीं देगे तो अपने बुनियादी कर्तव्य के पालन में हम बुरी 
तरह असफल सिद्ध होगे । उसलिए हमारे सयोजन के द्वारा अधिकाधिक 
ग्रदमियों को काम मिलता याता है और मिलता जायगा या नही, इसका 
सदा ध्यान रसनेवाला कोई तस्न रसना अत्यन्त आवश्यक है । 

अधिक उत्तादन और साथ ही अधिकाधिक लोगो को काम भी 


भिलता रहें के लिए प्राधिवछ्त की योपनायो के धमच वो सि 
मलता रह, उसके लिए प्राधिक थिशास की बोएनाशो के दमन वो शिफक्- 
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पाता । इसलिए बहुत अच्छा हो, यदि हम अपने सयोजन को जिलो के स्तर 
तक विकेन्द्रित कर दे । जिला-विकास-परिपदे अपने-अपने क्षेत्र की उत्पा- 
दन, उपभोग और काम देने-सम्बन्धी जरूरतों को मालूम करके उसका 
उचित प्रबन्ध बहुत अच्छी तरह कर सकेगी । दूसरी पचवर्षीय योजना मे 
ऐसी विकास-परिषदों की नियुक्ति पर काफी जोर दिया गया है। परलच्तु 
जरूरत है विकेन्द्रित उत्पादन की योजना पर देश मे सबसे अधिक जोर देने 
की। सच तो यह है कि हमे अपने झाथिक जीवन की ठेठ जड मे---प्र्थात्‌ 
श्राम तक--पहुचना चाहिए। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों मे यह न इष्ट 
है और न सम्भव ही । परन्तु हम अपने आर्थिक जीवन का सयोजन ऐसा 
अवश्य कर सकते है कि हमारे सामाजिक जीवन की जितनी भी इका- 
इया अपने सर्वागीण विकास की जिम्मेदारी समझ सके और उसपर अमल 
कर सके, अवश्य कर ले | लोकतन्‍्त्र की पद्धति में जनता का सहयोग प्राप्त 
करने के लिए यह आ्रावश्यक है कि स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहन दिया जाय । 
इसके लिए व्यापक विकेन्द्रीकरण आवश्यक है, क्योकि उसके बगैर लोगो में 
भीतर से उत्साह पैदा ही नही होगा। । 
हम आशा करते है कि योजना-आायोग और भारत-स रकार के विभिन्न 

मन्त्रालय इनसब प्रश्नो पर समन्वित रूप से विचार करेंगे ताकि भारत 
अपने आरथिक सयोजन और उसपर अमल करने का कोई ऐसा नमूना तैयार 
कर सके जो उसकी समस्याओं को हल कर सके और अन्य देशो का भी 
भार्मे-दर्शक बन जाय । दूसरे देशो की विधि और पद्धतियो की केवल नकल 
करने से हमारा काम नही चलेगा । भारत की अपनी प्रकृति अ्रलग है । 
हमे अपने श्राथिक विकास की योजना उसके अनुरूप ही बनानी चाहिए । 
गाधीजी ने राजनेतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति का मार्ग हमको बताया था। 
विनोबा आर्थिक क्षेत्र मे वही काम कर रहे है। हमे गाधीजी और विनोबा 
के अनुभव और मार्ग-दर्शन का पूरा लाभ उठाकर भारत के आर्थिक सयो- 
जन का उपयुक्त और सतुलित तरीका ढूढ लेना चाहिए । 


सर्वोदिय और समाजवादी नमूना २६१ 


: ३४. 
भूदान-यज्ञ का अर्थशास्त्र 


सन्‌ १६५१ की जनगणना के अनुसार भारत की कुल झ्राबादी ३५ ६८ 
करोड थी। इनमे से ४.४८ करोड खेतिहर मजदूर है, जिनके पास जमीन 
नही, परन्तु दूसरे की जमीन पर काम करते है और ५३ लाख मनुष्य 
ऐसे है, जिनकी जमीन होने पर भी वे उसपर काम नही करते । वे केवल 
जमीन का मुनाफा लेते है। देश मे कुल खेती योग्य जमीन कोई तीस 
करोड एकड है। इसमे परती की और खेती योग्य बजर जमीन भी गिन 
ली गई है| ज॑ंसा कि हम सब अच्छी तरह जानते है, हमारे यहा श्रौसत जोत 
का आकार दूसरे अनेक देशो की तुलना मे बहुत छोटा है। उत्तर प्रदेश मे 
ओसत खाता छ एकड का है, वहा मदरास में ४.५ एकड का, बगाल में ४ ४ 
एकड का, पजाब मे दस एकड़ का, बिहार मे ४.५ एकड का और मध्य प्रदेश 
मे ८ ५ एकड का है। यदि पच्चीस एकड़ को अधिकतम सीमा मान लिया 
जाय तो प्रत्येक राज्य मे इससे अधिक जमीने कितने आदमियो के पास है, 
इसके सही-सही आकडे भ्राज उपलब्ध नही है । फिर भी इतना तो कहा जा 
सकता है कि पच्चीस एकड से ऊपरवाले खातों की जमीन कुल मिलाकर 
काफी हो सकती है। यह जमीन वेजमीन मजदूरो को वाटी जा सकती है 
ओर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो मे जमीन की जो स्वाभाविक भूख है, उसको 
कुछ सतुष्ट किया जा सकता है। आचार्य विनोबा भावे के भूदान-यज्ञ- 
आन्दोलन की बुनियाद मे यही सबसे पहला सिद्धान्त है । गावो मे रहनेवाले 
लोगो के दिलो मे जल और वा यु के समान जमीन की भूख का होना बिल्कुल 
स्वाभाविक और उचित है। माता प्रकृति की देन के रूप से जमीन पाने का 
भी उन्हे हर प्रकार से हक है। 

इसलिए किसी भी परिवार के पास केवल उतनी ही जमीन हो, जितनी 
उसके लिए आवश्यक अन्न पैदा करने के लिए जरूरी हो । इससे अधिक 
जमीन रखने का किसीको अधिकार नही । इस नैतिक सिद्धान्त के पालन 
के लिए तथा सविधान मे लिखित राज्य के मार्गदर्शक सिद्धान्तो के पालन 
के लिए भी राज्य को चाहिए कि वह जितनी भी जल्दी सम्भव हो, खेतिहर 
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मजदूरो मे व्यापक रूप से जमीन वाट दे। भारत में एक लाभदायक 
खाते का आकार पाच से लेकर दस एकड तक माना गया है। इस 
हिसाब से खाते की अधिकतम सीमा पच्चीस एकड अनुचित नही कही 
जा सकती । 

तो इस जमीन का वितरण किस प्रकार हो ? साम्यवादी देशो में जमी- 
दारो से जमीने छीन ली गई है और उन्हे कोई मुआवजा नही दियाग या है। 
परन्तु भारत के सविधान मे मौलिक अधिकारोवाली धारा के अनुसार तो 
राज्य जो भी जमीने ले उनका मुआवजा देने के लिए वह बधा हुआ्ना है। परतु 
सभी जानते है कि मुआवजे की दरे चाहे कितनी ही कम मुकरर की जाय, 
इसकी कुल रकम मिलकर इतनी वडी--करोडो-अरबो की--हो सकती 
है कि भारत जैसा गरीब देश वह नही चुका सकता । तो फिर उपाय क्या 
हो” आचाय॑ विनोबा साम्यवाद की इस चुनौती का जवाब देने की कोशिश 
कर रहे है। वह इस प्रकार कि अहिसा के मार्ग से जमीदारो को राजी किग्रा 
जा सकता है कि वे अपने पास की अ्रतिरिक्त जमीने बगेर कोई मुआवजा 
लियेबेजमीन मजदूरो को दे दे। जैसा कि रॉबरटे ट्रम्बल ने ्यूयॉक टाइम्स 
पत्र मे लिखा है, “विनोबा गाव-गाव घूमकर लोगो को समझा रहे हैं 
कि जिनके पास बहुत अ्रधिक जमीन है, वे अपना कुछ हिस्सा उन लोगों 
को दे, जिनके पास कुछ भी नही है ।” विनोवा की इस श्रनगोखी हलचल ने 
लाखो-करोडो गरीबो और अमी रो को भी आकर्षित और प्रभावित किया 
है, और वे 'भूमि के दाता भगवान' माने जाने लगे है । यह सच है कि जमीन 
की यह समस्या बहुत बडी है और यह अकेले विनोबा से हल नही होगी, 
परन्तु उनकी यह हलचल जमीन-सम्बन्धी सुधार के कानून के लिए वाता- 
वरण बनाने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है । इसके अलावा विनोबा 
का भूदान-यज्ञ-आ्रान्दोलन भारत मे साम्यवादी हलचलो का करारा जवाब 
भी है।” 

कुछ लोग पूछते है, इस प्रकार आचार्य विनोबा को जो जमीने दी जाती 
है, उनका बटवारा किस प्रकार होगा ? आचार्य विनोवा का विचार है कि 
प्रारम्भ मे वेजमीन मजदूरों को जमीन की किस्म के अनुसार पाच-पाच 
दस-दस एकड के टुकडे और साथ मे खेती करने के कुछ साधन भी दिये 
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जाय । फिर सारी जमीन को एकत्र करने के वजाय सहकारिता का तत्व 
खेती के कामो मे--हलने, निराई-कटाई आदि मे--लागसू किया जाय। 
इसी प्रकार खेती की उपज बेचना, वीज, यत्र और खाद खरीदना आदि के 
लिए भी सहकारी-समितिया वना ली जाय | इस पद्धति से एक तो लोगो 
की जमीन-सम्बन्धी भूख जान्त होगी और दूसरे, हर परिवार अलग-अ्रलग 
मन लगाकर काम करेगा तो काम भी अधिक होगा और उपज भी अधिक 
आवेगी । कुछ लोग कहते है कि पारिवारिक पद्धति से खेती करने की अपेक्षा 
बडे-वडे खेतो की खेती श्रच्डी और अधिक लाभदायक होती है, परन्तु यह 
ठीक नही । विनोवा की वात कोई भावुकता में कही गई बात नही हे | वह 
प्रत्यक्ष मनुष्य-स्वभाव और मानस-शास्त्र के अव्ययन के श्राधार पर कई 
गई है। बडे-बडे अ्र्थशास्त्री और प्रत्यक्ष अनुभव भी यही कहता है। 

श्री सी० एन० वकील ने अपनी “प्लानिंग फॉर ए गार्टेज इकॉनामी 
नामक पुस्तक में लिखा है, “देश को जिन चीजों की सवसे पहले जरूरत है, 
उनमे से एक है जमीन का पुन -वितरण | जहा खेती मुख्य उद्योग नही है, ऐसे 
देशो मे बडे-वडे कारखानो का भले ही महत्व हो, परन्तु जहा खेती को जीवन 
में स्थान है, वहा लोग जमीन-सम्बन्धी ऐसे किसी सुधार को वरदाब्त नही 
करेंगे जिसमें जमीन के पुन वितरण और बडे-बडे जोतो को छोटे-छोटे 
भागों में तोउने की व्यवस्था नही होगी । अब लोग इतने वेखबर नहीं है । 
दूसरे देगो मे जमीन-सम्बन्धी सुधार कितने आगे बढे हुए है, इसका उनको 
पता है ।” 

सर मातकम डालिग का यूगोसलाविया की सहकारी रेती पर एक लेस 
मन्चेस्टर गाजियन में छपा है, जिसमें बह लिखते है---इस प्रयोग ने न केवल 
दिसानो वो आपस में लडय दिया है, बल्कि राज्य और किसानो को भी ग्रापन 
में लड़ा दिया है। सामहिक सेती में नी खाननी सेनो की अपेक्षा उपज बहन 
घ्रधिर नही होती, क्योकि सामूहिक सेती में टील, दरवादी, भीतरी लगड़े, 


सम न द्ादमद मन आर का ञ्य्र पट चय पद होते ० ॥4 
पास दा टाइमट्ल छार समय का अपवच्यय ना होता हू । 
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जी रहे है । डा०मिट्रानी की राय है कि यदि कही सामूहिक खेती सफल हुई 
भी है तो वह कुल मिलाकर महगी ही पडती है, क्योकि वह जमीन को 
नि सत्व बना देती है। खेती के प्रत्यक्ष अनुभव से यह बिल्कुल साफ होगया 
है कि सामृहिक और यान्त्रिक खेती से जमीन की पैदावार फी व्यवित भरे 
ही बढ जाती हो, परन्तु फी एकड वह नही बढती । 

श्री मार्सिघम अपनी दि स्मॉल फामर' नामक किताव मे साफ लिखते 
है--- 

“मनुष्य की स्वाभाविक मर्यादाए और श्रन्य प्राकृतिक कारणों पर 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि सपत्ति का फी एकड ( लागत झ्रौर 
उत्पादन) श्रनुपात जोत के श्राकार के उलटा पडता है। इसका कारण यह 
है कि मनुष्य मे सदा और जोरदार इच्छा रहती है कि वह जमीन पर 
स्वतन्त्रतापूर्वक काम करे ।” 

अपनी ससार-यात्रा के सिलसिले मे मैं जापान भी गया था और मुभे 
वहा के छोटे-छोटे सुन्दर खेत, जिनका आकार शसतन २ ५ एकड होता 
है, देखने का अवसर मिला था। चीन मे भी वहा की साम्यवादी सरकार 
ने बडे खेतो को तोडकर छोटे-छोटे टुकडे बना लिये है और वे प्रत्यक्ष 
जोतनेवालो को दे दिये है। सिंचाई के लिए राज्य ने हजारो कुए 
खुदवा दिये है। इस प्रकार आबपाशी से अ्रधिक फसले लेकर और लगभग 
वगेर बेलो की सहायता की खेती से चीन और जापान भारत से तिगुनी फी 
एकड उपज ले रहे है । 

सयुकत राज्य भ्रमरीका और सोवियत रूस मे बडे पैमाने पर खेती 
होती है, क्योकि वहा भ्राबादी के श्रनुपात मे जमीन का क्षेत्रफल यूरोप, चीन, 
जापान और भारत की अपेक्षा बहुत अ्रधिक है। वहा वडे-बडे चको और 
यान्त्रिक खेती के व्गर चारा ही नही है, क्योकि जमीन बहुत है और मज- 
दूर बहुत कम है। फिर भी सयुक्त राज्य श्रमरीका मे, जहा कैवल श्रठारह 
प्रतिशत लोग खेती मे लगे हुए है, लोग छोटे-छोटे खेत पसन्द करने लगे है, 
क्योकि भ्रव बहुत-से लोगो को जमीन पर काम करने का और देहात में 
प्रकृति के बीच रहने का शौक होने लगा है। थे 
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सोवियत रूस सामूहिक खेती का घर है, परन्तु वहा खेती के इस 
सामूहीकरण का किसानो ने बडा जोरदार विरोध किया था। डोरीन 
वॉरीनर ने अपनी पुस्तक 'रेवोल्यूशन इन इस्टन यूरोप” मे लिखा है किः 
सोवियत रूस के इस प्रयोग मे बहुत-से कड़वे सबक भरे पडे है । वह लिखते 
है-- 

“सामुहीकरण का परिणाम आ दो वर्ष का अकाल और बहुत-से 
मवेशियो का वध, जिसकी पूर्ति अगले दस वर्ष तक नही हो सकी ।” 

कोलखोज (सामूहिक खेत ) के अतिरिवत रूस मे ऐसे हर बडे खेत पर 
काम करनेवाले मजदूर को आधे एकड से लेकर ढाई एकड तक का जमीन 
का एक छोटा-सा टुकडा स्वतन्त्र दिया जाता है, जिसपर वह जो चाहे वह 
कर सकता है। इस छोटे-से टुकडे पर रूसी किसान अपने परिवार की 
जरूरत की चीजे बोते है श्रौर दिल लगाकर मेहनत करते है। जैसा कि 
(दि लैण्ड ऐण्ड दि पेजैण्ट इन रूमानिया' के लेखक ने लिखा है, वास्तविकता 
यह है कि खेत का आकार ज्यो-ज्यो बडा होता जाता है, फी एकड़ उपज 
का परिसमाण अनेक कारणो से घटता जाता है। 

इसका अर्थ यह नही है कि इन छोटे-छोटे खेतों मे सहकारिता की 
कोई गृजाइश नही है, वल्कि सच तो यह है कि ऐसे किसानो को अपने खेती 
के कामो मे आपस में खूब सहयोग करना चाहिए। उससे बडा लाभ है। 
अपने खेतो को वे मिलावे नही, परन्तु कामो मे अर्थात्‌ जुताई-निदाई, फसल 
की कटाई, बेचना, अपनी निजी तथा खेती की जरूरी चीजे खरीदना इन 
सबमे वे एक-दूसरे की पूरी मदद कर सकते है। वे सहकारी बेक स्थापित 
करके सहकारी कर्ज का प्रबन्ध कर सकते है, मवेशी की वीमारी, अकाल, 
अतिवर्षा, श्रादि से बचने के लिए कोई बीमा-योजना वना सकते है, अथवा 
सिचाई, अतिरिक्त पानी की निकासी, दुग्धालय, पशु-पालन और फसलो 
का सयोजन आदि कार्य ग्राम-सभा की सहायता से सहकारिता के आधार 
पर कर सकते है। खेत वहुत छोटे हो तो उनको मिलाकर एक वडा खेत 
भी बना सकते; है । 

बेजमीन मजदूरों मे बेकारी कम करने तथा उनकी जमीन-सम्बन्धी 
भूख को शान्त करने के लिए भी जमीन का बडे पैमाने पर पुनवितरण 
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आवश्यक है। विनोवा का भूदान-प्रान्दो लन सद्भाव और सहानुशभृत्ति-पूर्वक 
बगेर मुआवजे के घनवानो से गरीबो को जमीने दिलाने के लिए वाता- 
'वरण बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह वातावरण ही देश को 
खूनी क्रान्ति से बचा सकता है, जिसके लिए साम्यवादी इतने उतावले हो 
रहे है । 
इस दृष्टि से श्राचार्य विनोवा का भूदान-यज्ञ-प्रान्दोलन केवल भारत 
की नही, समस्त ससार की एक जवरदस्त समस्या को सुलभाने की दिशा मे 
एक अत्यन्त महान कारये है। इस नि शस्त्र क्रान्ति के बीज सारे देश मे वोने 
मे आचाय॑ को बहुत भारी सफलता मिली है। इस कार्य की महत्ता को 
आज शायद हम पूरी तरह नही पहचान पावे, परन्तु इसमे कोई शक नहीं 
कि आ्राज सत्‌ भर असत्‌, हिंसा और अहिसा तथा झान्त नवनिर्माण तर्था 
विनाशकारी पागलपन के बीच ससार मे जो महान संघर्ष छिडा हुआ हैं, 
उसमे विनोबा का यह भूदान-श्रान्दोलच एक जबरदस्त शक्ति के रूप मे 
इतिहास मे सदा याद किया जायगा । 


३६ 
गआमदान की क्रान्ति 


कैरल के कालडी ग्राम मे हुए सर्वोदय-सम्मेलन ने ग्रामदान-आदोलन ऐ 
उत्पन्न होनेवाली बहुत बडी-बडी सम्भावनाओं को सारे देश के सामने रख 
दिया है। भारत मे जमीन का प्रश्न कठिन और श्त्यन्त महत्वपूर्ण है। उसके 
हल का इसमे एक सुन्दर रास्ता मिल जाता है। प्रधान मन्त्री श्री नेहरु ने 
इस आन्दोलन का यह कहकर स्वागत किया था कि सहकारी खेती के प्रयोग 
के लिए यह आन्दोलन आदशे वातावरण तेयार करने का काम करेगा। 
इस आन्दोलन के अनेक पहलुओ पर झाचाय॑ बिनोबा से चर्चा करने का 
वेसर मुझे मिला था। इस लिए इस नवीन भर कान्तिकारी हलचल की 
एक साफ तस्वीर देना उपयोगी होगा। 

आरम्भ मे आचार्य भावे ने हर किसान से उसकी जमीन का केवल 
छठ हिस्सा गाव के बेजमीन मजदहूरो के लिए भूदान मे देने की माग की 
थी । इस प्रकार विनोवा अभी तक लगभग पेतालीस लाख एकड जमीन 
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भूदान मे प्राप्त कर चुके है । परन्तु उत्तर प्रदेश, विहार और वाद मे उडीसा 
तथा तामिलनाड के कुछ ग्राम-वासियों ने अपनी सारी-को-सारी छोटी- 
बडी जमीने पुनवितरण के लिए वितोबा को भूदान में देना स्वीकार कर 
लिया। भूदान-आन्दोलन के इस नवीत रूप को मामदान कहा गया है । 
विनोबा इस ग्रामदान-आरानदोलन को अ्रहिसा के क्षेत्र मे एक महान काति 
मानते है ग्रौर कहते है कि उसका महत्व वहुत गहरा है । कल्पना तो की जिये 
कि एक गाव के सारे जमीदार-किसान श्रपनी जमीनो का स्वामित्व स्वेच्छा- 
पूर्वक छोड देते है और फिर इन जमीनो का बंदवारा प्रत्येक को उसके घर 
के मनुष्यों की सख्या के अनुसार सबकी मम्मति से किया जाता है। यह 
कितनी वडी बात है। कितना बडा त्याग हे, सहयोग की कितनी गहरी 
भावना है। मनुष्यों के दिलो और दिमागो को वदलनेवाली इससे भी वढ- 
कर और अधिक आझाग्चर्यजनक कोई क्रान्ति हो सकती है ? कोरापुट में 
एक किसान के पास चीबीस एकड जमीन थी, परन्तु ग्रामदान के बाद 
जमीने फिर से वाटी गई तव उसे केवल साढे तीन एकड जमीन ही मिली 
ओर एक-दूसरा वेजमीन मजदूर था, उसे पाच एकड जमीन मिल गई, 
क्योकि उसके यहा अधिक मनृष्य थे और खूबी यह कि उस चीवीस एकड 
के दाता ने साढ़े तीन एफड का दान बडी कृतज्ञतापूर्वक और समर्पण की 
भावना से विनोवा के हाथ से लिया । 

ग्रामदानी भावों में कुल रकवे का हिस्सा सहकारी पद्धति की 
सम्मिलित सेती के लिए रवसा जाता है। उसकी उपणत छो गाव के सा्ब- 
जनिक वामो भें जसे पचायत-शासन, पाठशाला, सुतिवा-गह, सफाई, 
सास्झतित कायम घोर याम के झन्य उत्सव-ह्ार्यो में सर्च किया जाता 


के 


है। यदि गाठ के लोगो की एचटा हो तो सारे गांव की ऊमीनो की काय्न 


३ 
तट डा 
ता 


सहयारी परझ्ात से दर सव ले के । विनीदा इस प्रकार की सज्यारी मे 
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सम्बन्ध न रख सके । सहकारी खेती पूर्णत स्वेच्छा की वस्तु हो, ऊपर 
से लादी न जाय। ग्रामीणो को सहकारिता के लाभ समझा दिये जाय 
और प्रारम्भ मे प्रयोग भी करके दिखा दिया जाय । इससे बहुत लाभ होगा। 
वे इसके लाभ को अपने-आप समझ जायगे । 

यदि सारे गाव की जमीनो की या उसके दो-तीन बडे-बडे भाग करके 
उनकी सहकारी पद्धति पर सम्मिलित तौर पर काउञ्त करना सम्भव नही 
हो तो सब परिवारो को अ्रलग-अलग जमीने दे दी जाय । ये केवल उपयोग 
के लिए होगी । इनपर उनका खानगी स्वामित्व नही होगा । इन जभीनो 
को न वे बेच सकेगे श्र न रहन रख सकेंगे । इन परिवारो के पास वे तभी 
तक रहेगी जवतक समस्त ग्राम की योजना के अनुसार वे इनकी भ्रच्छी 
तरह काइ्त करेगे। इन परिवारों से झाशा की जायगी कि वे भले ही 
सम्मिलित रूप से खेती न करे, परन्तु खेती की विविध प्रक्रियात्रो मे 
पूरी तरह से एक-दूसरे को सहयोग दे,-अर्थात्‌ जोतना, निदाई, कटाई, 
सिंचाई, खाद देना, फसल को बेचना इनसब कामों में वे एक-दूसरे की 
मदद करे। इस प्रकार की पारस्परिक मदद भी एक प्रकार की सहकारिता 
ही समझी जायगी, परन्तु मुख्य बात यह है कि सारी जमीन गाव की होगी, 
परिवारों की खानगी नही। प्रत्येक परिवार से ग्राम-सभा जमीन का 
किराया वसूल करके शासन को दे दिया करेगी । 

विनोवा की राय है कि खेत या जोत के आकार के अनुसार जमीन 
का उत्पादन नही घटता-बढता । भारत जैसे देश मे गहरी (इटेन्सिव) सेती 
करना वहुत जरूरी है। बेशक, जमीन के टुकडे बहुत छोटे न हो झौर बीच 
मे मेडे बनाकर जमीन बेकार भी न जाने दी जाय। जापान में जमीनो 
को अलग-अलग बताने के लिए प्रत्येक खेत की सीमा पर अ्र॒लग रग की 
फसल बो दी जाती है। भारत मे ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा 
खेती के जितने भी कामो मे सम्भव है सहकारी पद्धति से काम लिया जाय। 

जो-जो ग्राम अपनी सारी जमीनो को सहकारिता की पद्धति पर जोतने 
के लिए तैयार हो, उनका हम स्वागत करे और उस गाव की ग्राम-सभा को 
लागत-खर्च, सिंचाई, अच्छे वीच आदि की सुविधाएं देकर उसे प्रोत्साहन 
दे। ग्रामदानी क्षेत्रों मे सामुदायिक विकास-योजनाए खास तौर पर खोली 
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जाय या वे खास तौर प्र अधिक सुविधाए दे । पश्चिम के देशों मे सामूहिक 
खेती का प्रयोग श्रसफल रहा है, क्योकि वहा यह किसानों की इच्छा के 
विरुद्ध उनपर लादी गई थी । यदि ग्रामदानी गावो में लोग अपनी इच्छा से 
सामुदायिक सहकारी खेती करना पसन्द करेंतो निश्चय ही वह सफल 
होगी । मुद्दे की बात है कि सहकारिता मे लोगो को विश्वास हो और पूरा 
उत्साह हो । 

ग्रामदानी गावो की ग्राम-सभाओ में प्रत्येक परिवार का एक प्रतिनिधि 
होता है। इन ग्राम-सभाओ्रो से प्रत्येक काम, जैसे सहकारी खेती, कानूनी 
प्रश्न, अन्य विकास-कार्यक्रम आदि के लिए अलग-श्रलग समितिया होती 
है। सभा मे जहातक सम्भव हो निर्णय सर्वसम्मति से ही होते है। विनोवा 
बहुत पसन्द करे कि शासन और सामुदायिक विकास-योजना में इन ग्रास- 
दानी गावो की मदद करे और अपनी सामुदायिक विकास-योजनाए तथा 
राष्ट्रीय विकास-खण्डो की प्रवृत्तियो को इनके काम के साथ जोड़ दिया 
जाय । वह बहुत चाहते है कि राज्य सरकारे जल्दी-से-जल्दी ऐसे कानून 
बना दे, जिनसे ग्रामदानी गावो को कानूनी मान्यता दे दी जाय ताकि 
शासकीय कर्ज और सहायताए आदि उन्हे मिलने मे आसानी हो जाय और 
पग्राम-सभा के द्वारा गाव का लगान सरकारा खजाने मे अदा किया जा 
सके। अभी ग्रामदानी गाव को कई प्रकार की निश्चित असुविधाए है। 
उदाहरणार्थ यदि कोई किसान अपनी जमीन भूदान मे देता है तो राज्य की 
सरकार और सहकारी विभाग उसे तकावी या अन्य कजं देने से इन्कार 
कर देते है। जमीन का दान हो जाने पर भी शासकीय कर्मच।री लगान के 
लिए उसी व्यक्ति के पीछे पडे रहते है। यदि शासन 'प्रामदान' को कानून 
हारा मान्यता दे दे और वह ग्राम-सभा द्वारा लगान वसूल कर लिया करे 
और उसीको कर्ज, तकावी वगैरा भी देने लग जाय तो ये कठिनाइया दूर 
हो सकती है । 

विनोवा की यह भी वहुत इच्छा है कि अ्रव ये ग्रामदानी गांव नवीन 
प्रकार का जीवन शुरू कर दे। जमीन के पुनवितरण के साथ जीवन के 
: पुराने मुल्य भी बदल जाय । नवीन ग्राम-रचना मे वे चार वातो पर अधिक 
जोर देते है--- 
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१ जमीन का न्याय-पूर्वक पुनवितरण और सहकारी खेती । 

२ आ्रामोद्योगों को प्रोत्साहन श्ौर उनका विकास | 

३ बुनियादी शिक्षा का प्रारम्भ । 

४, भारतीय पद्धति से और वनौषधियो के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य- 

रक्षा | 

इसके अलावा भी गावो के तव-निर्माण के अनेक दूसरे काम है । परन्तु 
येचार श्रर्थात्‌ भुदान, ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा और आरोग्य नवीन 
ग्राम-रवचना के आधार-स्तम्भ है। विनोवा यह भी बहुत चाहते है 
कि ग्रामीणो को अपनी सूक-बूक का विकास करने तथा अपनी योजनाएं 
खुद बनाने का मौका देना चाहिए। अ्रवश्य ही राज्य इसमे उनकी मदद 
करे, परन्तु गावो को बहुत अधिक आर्थिक और राजनैतिक सत्ता देने की 
जरूरत है। विनोबा की राय है कि यदि हम सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना 
करना चाहते है तो हमे ग्रामराज स्थापित करने की दिश्ञा मे तुरन्त कदम 
उठाने चाहिए। वह कहते है, “जिस परिमाण मे सत्ता सरकार के पास से 
ग्रामीणों के हाथो मे जायगी, उसी परिमाण मे अहिसा बढेगी और शासन 
की सत्ता कम होते-होते अन्त मे वह अदृश्य हो जायगा ।” 

इस प्रकार भूदान और ग्रामदान का आन्दोलन दिन-ब-दिन अधिका- 
घिक कान्तिकारी रूप धारण करता जा रहा है। सच तो यह है कि सबवे- 
सत्तावाद (ऑथॉरिटेरियनिज्म) की चुनौती का वही सबसे जोरदार और 
अधिक शअ्रच्छा जवाब है। वह जीवन के मूल्यों मे ही क्रान्ति कर रहा 
है और यह सब द्वष, वर्ग-सघर्ष और हिंसा से नहीं, अहिंसा, लोकतन्‍्त्र 
ओर हृदय-परिवतेन की प्रक्रिया के द्वारा। इसके अलावा भूदान और 
ग्रामदान का आन्दोलन सबसे पिछडे हुए और गरीब-से-गरीब 
लोगो पर असर डालने की शक्ति रखता है। शासक तो केवल उन्ही 
लोगो को कर्ज दे सकता है, जिनके पास जमीन या अन्य किसी प्रकार की 
जायदाद है। जिनके पास कुछ नही है, उन्हे राज्य से अबतक कोई मदद 
नही मिल सकी है। इस विषय मे ग्रामदान हमे एक नया रास्ता दिखाता 
है। ग्रामराज का सहकारी मार्ग गरीव-से-गरीब आदमी की जरूरते भी 
पूरी करने का सफल यत्न करता है। इसीलिए ग्रामदान का आन्दोलन 
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अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन का पात्र है। 


३७ : 
करों के सम्बन्ध सें नई नीति 


राजनंतिक स्वतन्त्रता के बाद भी सच्ची स्वतन्त्रता तो तभी आई कही 
जा सकेगी जब हम देग मे हर आदमी के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता भी स्था- 
पित कर सकेगे। भारतीय सविधान मे राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तो 
मे लिखा है, शासन का कतंव्य है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए वह रोजी 
उपलब्ध कर दे ।” और यह भी कि “अर्थ-सम्बन्धी नीति का अमल इस 
प्रकार न हो कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधन इस तरह केन्द्रित हो 
जाय, जिससे सर्वसाधारण का अहित हो ।” राज्य इस वात का पूरा 
प्रबन्ध करे कि “जरूरत-मन्दों को रोजी का अ्रभाव, शिक्षा की कमी और 
बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, पगुता और अन्य प्रकार की अकारण दरिद्गवता 
की अवस्था मे शासकीय सहायता मिलती रहे ।” संविधान का शासन को 
यह भी आदेश है कि “वह आवश्यक कानून के द्वारा या कोई आथिक सग- 
ठन निर्माण करके या अन्य किसी प्रकार से ऐसा प्र वन्ध करे कि खेती मे, 
उद्योगों में तथा अन्यत्र काम करनेवाले मजदूरों को काम, निर्वाह के योग्य 
मजदूरी, अच्छे रहन-सहन के योग्य काम करने की सुविधाए, फुरसत का 
पूरा लाभ तथा अन्य सामाजिक और सास्क्ृतिक का यंत्र्मो में भाग लेने के 
अवसर मिलते रहे और खास तौर पर यत्न करे कि ग्रामीण क्षेत्रो में 
व्यक्तिगत रूप मे या सहकारिता के आधार पर गुहोद्योगो को भी प्रोत्साहन 
मिलता रहे । प्रकट है कि ये सारी बाते तभी सम्भव होगी जब हम अपनी 
वतंमान अर्थ-रचना को योजना-बद्ध तरीको से ठीक करेंगे । 
आशिक संयोजन के तरीके दो है, एक तो डिक्टेटरशाही का और दूसरा 
लोकतत्र का। पहले तरीके मे जवरदस्ती से काम लिया जाता है और बडी 
जोरदार सामाजिक उथल-पुथल होती है। दूसरा तरीका ज्ञाति का है। 
इसमे समाज के सभी अगो का सदभाव और सहयोग होता है। भारत 
कल्याण राज्य की स्थापना के लिए दूसरे अर्थात्‌ लोकतत्री तरीके को अधिक 
अच्छा माता है। यह मानना गलत है कि डिक्टेटरी पद्धति की अपेक्षा यह 
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तरीका--लोकतत्री तरीका--सदा घीमा ही होता है। हमने सतुलित अर्थ- 
व्यवस्था को अपनाने का निश्चय किया है, जिस मे पूजीशाही और डिक्टेटर- 
शाही इन दोनो छोरो को छोडकर मध्यम मार्ग का श्रवलवन किया जाता 
है । राष्ट्र-पिता गाधीजी ने भी स्वतत्र भारत के लिए इसी मार्ग को श्रच्छा 
बताया था। इस प्रकार के सामाजिक और झार्थिक सुधार लाने के लिए यह 
ग्रत्यत श्रावरयक है कि जमीन, खेती, उद्योग, शासन और सार्वजनिक कोष 
से सम्बन्धित दूरगामी सुधार तेजी से लानेवाले उपयुक्त कानून बनाये 
जाय । 
यह कहना सही नही है कि भारत मे करो का बोभ पहले ही बहुत भारी है 
झौर भ्रब करो को भ्रधिक बढाने की गुजाइश नही है। राष्ट्रीय श्राय और करो 
का अनुपात भारत मे ७ प्रतिशत है, जब कि श्रीलका मे वह २१ प्रतिशत, मिस्र 
मे १६ प्रतिशत, सयुक्त राज्य अमरीका मे २६ प्रतिशत, और इग्लेड मे ४१ 
प्रतिशत है। यह भी याद रहे कि भारत मे झ्राबादी का केवल ६ २४ प्रतिशत 
आय-कर देता है, जबकि इगलेड मे ४४ प्रतिशत, सयुक्त राज्य श्रम रीका में 
३७ प्रतिशत, आस्ट्रेलिया मे ३४ प्रतिशत और कनाडा मे २० प्रतिशत लोग 
झ्ायकर देते है । निश्चय ही हमारे देश मे करो को बढाने की अभी काफी 
गूजाइश है और अभी तो कितनी ही विकास-योजनाए चल रही है। ये 
लोगो की हैसियत और भी अच्छी कर देगी। जैसा कि स्वर्गीय श्री 
रमेशचन्द्र दत ने अपने 'इकॉनोमिक हिस्ट्री गफ इंडिया में लिखा 
है, “कर तो सूर्य की किरणो के समान है। वे पृथ्वी से पानी खीचकर 
वर्षा के रूप मे पुन उसे लौटा देते है, जिससे अच्छी फसल आती है ।' 
सच तो यह है कि सबकुछ इसीपर निर्भर करता है कि करो का उपयोग 
किस प्रकार होता है। भारत के लोगो को यदि यह निश्चय हो जाय 
कि इन करो का उपयोग उनन्‍्हीकी और आनेवाली पुश्तो की भलाई के 
लिए होगा तो उन्हे शक्ति से अधिक कर लगाने पर भी कोई शिकायत नही 
होगी, परन्तु इस लाभ के सिद्धान्त के अलावा लोगो की शक्ति का भी ध्याव 
अवश्य रक्‍्खा जाना चाहिए। भारत जैसे अ्रविकसित देश मे प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष करो के रूप मे जो राज्य-कोष एकत्र किया जायगा, वह जनता 
के सभी वर्गों से इकट्ठा किया जायगा। गरीब, मध्यम और धनी वर्ग 
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के लोगो पर उनकी हैसियत के अनुसार यह बोफ बट जायगा। 

इस समय साधन-सपन्‍्नो और निर्धनों के बीच एक वहुत वडी खाई है। 
इस खाई को तुरन्त एक न्याय-युक्त कर-प्रणाली द्वारा व्यवस्थित रीति से भर 
दिया जाना चाहिए। अगर गरीबो को यह विश्वास हो जायगा कि शासन 
अमी रो की अ्रमीरी कम करके समाज मे समानता लाने का निश्चय कर चुका 
है तो वे इस अतिरिक्त बोभ को खुशी-खुशी उठा लेगे। हमे मानना होगा कि 
वर्तेमान आथिक और सामाजिक रचना ऐसी है कि राजनैतिक स्वतस्त्रता आ 
जाने पर भी समाज मे जो अखरनेवाली विषमताए है, वे कम नही हुई है । 
फिर गरीबों को आजादी की गरमी का अनुभव कैसे होगा ” और जवतक 
उन्हे इस गरमी का अनुभव होने नही लगता, उनसे हम यह आशा नही कर 
सकते कि वे नवीन समृद्ध भारत के निर्माण के महान किन्तु कठिन कार्य मे 
प्रसन्‍्तता के साथ योग दे सकेंगे । मेरा सुझाव है कि हमारी आ्राथिक नीति 
का लक्ष्य यह हो कि एक साधारण परिवार की मासिक आय कम-से-कम 
१००) हो और समाज में सबसे अधिक आय इससे बीस गुनी श्रर्थात्‌ 
दो हजार मासिक से अधिक न हो । यह भी ध्यान रहे कि यह १९२० का 
अनुपात कुछ समय के बाद १.१० तक हमे ले आना चाहिए। 

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं कुछ ठोस प्रस्ताव भी रखना चाहता 
हू। 

१. धनवानों को यह अनुभव करा देना चाहिए कि भारत में यदि 
लोक-तन्र को सफल बनाना है तो उनकी शोभा इसीमे है कि वे जनता की 
भलाई के लिए अधिक करों का बोका सहकर के भ्रपनी सम्पत्ति कम करने 
के लिए खुशी-खुणी तैयार हो जाय । यह सच है कि इस देश मे १,५०००० ) 
से ऊपर जिनकी वाधिक आय है, ऐसे व्यक्ति केवल १२८६ हैं। परन्तु साथ 
ही यह भी सत्य है कि प्रति वर्ष कर वसूल करनेवालो के जाल से बीस 
करोड़ रुपये बच जाते है । इसलिए सरकार तथा धनवानो को चाहिए कि 
यह रकम शासकीय कोष मे प्रतिवर्ष आ जाया करे। करों को चुराना एक 
राष्ट्रीय पाप--देश-द्रोह---माना जाना चाहिए और इसलिए उसपर सजा 
होनी चाहिए । 

२ ५००००) से ऊपर की आमदनियों पर आय-कर और उच्च- 


है. 
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कर (सुपर टक्‍्स) की दरे श्रधिक भारी कर दी जाय । इसी प्रकार कमाई 
जानेवाली भ्राय और वगैर कमाई हुई श्राय पर भी दरे अलग-अलग हो । 
इग्लेड की भाति भारत मे भी कुट॒म्ब्र के श्राकार के अनुसार भत्ते देने की 
प्रथा शुरू कर दी जानी चाहिए। यह मानना गलत है कि इससे परिवारों 
की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा । 

३ जायदाद-सम्बन्धी कर (एस्टेट ड्यूटी) अ्रभी बहुत कम है । इसे 
एक करोड के ऊपर की जायदादो पर ७४५ प्रतिशत तक बढा दिया जाना 
चाहिए, परन्तु इसमे अनुचित सख्ती न हो। करदाताओ्रो को यह सुविधा 
दी जाय कि वे अपने जीवन-काल मे पेशगी तौर पर सरकारी कोष मे जाय- 
दाद-कर जमा करवाने लग जाय | इस कर से जो आय हो उसे ग्रामीण 
क्षेत्रो के विकास के लिए जमा कर दिया जाय। 

४ विलास की चीजो पर बिक्री-कर की दरे भारी हो, किन्तु ग्रामो- 
द्योग और गृहोद्योगो से वनी चीजे पूरी तरह कर-मुक्त रहे | भारत सरकार 
को चाहिए कि बिक्री-कर की दरे, जितनी जल्दी सभव हो, सभी राज्यों मे 
समान कर दे। राज्यो के बीच चलनेवाले व्यापार-सम्बन्धी प्रश्नो को भी 
अविलम्ब ठीक तरह से हल कर देना चाहिए। फिर बिक्री-कर भी केवल 
एक ही जगह लिया जाय, जगहं-जगह नही । करो-सम्बन्धी सभी मामले 
जल्दी से निपटा दिये जाय । लोगो को परेशान न होना पडे। काम की 
विधि के मियम सरल-से-सरल हो । 

५ जमीन के लगान की वर्तमान पद्धति हटा दी जाय और उसके 
स्थान पर खेती का आयकर जारी कर दिया जाय । एक निश्चित सीमा 
से जिनकी आय कम हो, उन्हे करो से एकदम मुक्त कर दिया जाय और 
अधिक आायवालो पर भारी दरे लगा दी जाय । इस पद्धति से जमीनो का 
वितरण भी अपने-ग्राप वाजिबव तौर पर हो जायगा । 

६ जमीन पर से तो सामन्‍्तवाद भारत मे लगभग उठ गया है। अब 
यह उद्योग-क्षेत्र से भी उठा दिया जाना चाहिए। मैनेजिंग एजेण्ट की प्रथा 
एक प्रकार से सामन्तवाद ही है। इसे तुरन्त जड-मूल से बदल देना चाहिए। 
मुनाफे की उच्चतम सीमा निश्चित कर दी जाय। इसी प्रकार मैनेजिग 
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एजेण्ट्स का पारिश्रमिक भी असली मुनाफे का साढे सात प्रतिशत मुकरर 
कर दिया जाय । 

७ लोग करो की चोरी नही करने पावे और खानगी कम्पनियों पर 
आवश्यक नियन्त्रण रहे, इसलिए जरूरी है कि इनके हिसावो की जाच शास- 
कीय और प्रमाणित (चार्टर्ड) हिसाब-निरीक्षको द्वारा अनिवार्य कर दी 
जाय । आज सारी जाच खानगी तौर पर होती है। इससे करों को टालने के 
लिए भूठे हिसाब तैयार किये जाते है । 

८. हमारे देश मे वहुत बडी-वडी रकमे भ्रमानत के तौर पर बेकार 
पडी हुई है । “इनपर यदि कर लगा दिया जाय तो या तो लोग इन्हे मज- 
वूरन खर्च करने लगेंगे या किसी उपयोगी काम या व्यापार मे लगा देंगे। 
दोनो हालतो मे लोगों को रोजी मिलने की सम्भावनाए बढ जायगी । 

६ आश्थिक नीति का अन्तिम उद्देश्य यह हो कि महत्वपूर्ण और 
मातृ-उद्योगो ( मदर इल्डस्ट्रीज ) का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और 
उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगो को विकेन्द्रित कर दिया जाय। यह उद्देश्य 
कपडा, तेल, चीनी, चमड़ा, कागज, दियासलाई आदि उपभोग्य वस्तुओओ 
के शक्तिचालित बडे उद्योगो पर उत्पादन-कर लगाकर इन्ही वस्तुओं के 
गृहोद्योगो और ग्रामोद्योगो को मदद देकर सिद्ध किया जाय । सरकार ने 
हाथ-करघा-उद्योग तथा खादी की मदद के लिए मिल के कपडे पर कर 
लगाकर इस सिद्धान्त को पहले ही मान्यता दे दी है। यही सिद्धान्त दूसरी 
उपभोग्य वस्तुओरो के उद्योगो पर भी लागू कर दिया जाय । 

१० धनवानो मे धर्माठे की वृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए खास 
१ प्रकार की धामिक सस्थाओ्रो को दिये जानेवाले दानो की रकमो को पाच 
प्रतिशत से बढाकर दस प्रतिशत तक झ्राय-करो से मुक्त कर दिया जाय । 
इन कर-मुक्त सस्थाओ मे अलवत्ता वे ही हो, जो राष्ट्रीय विकास-योजनाओ 
मे आती हो । 

११ पचवर्षीय योजना से स्थानीय कामो की योजनाओो के लिए 
जनता ने जो प्रशसनीय उत्साह दिखाया है, उससे सिद्ध है कि करो की 
योजना बनाते समय लोगो को सीधा और प्रत्यक्ष लाभ हो, यह सिद्धान्त 
सदा ध्यान मे रहे । साधारणत राष्ट्रीय योजनाओं के लिए लोगो पर सीधा 
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या अप्रत्यक्ष कर लगाने की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र मे लोगो के लाभ की जो 
स्थानीय योजनाए हो और जिनकी जरूरत वे महसूस करते हो, उनके लिए 
नकद, अनाज या श्रम के रूप मे दान द्वारा सहयोग देने के लिए लोगो को 
राजी किया जाय तो बहुत अ्रच्छा हो । इसी प्रकार मैं राष्ट्रीय वचत योजना, 
राष्ट्रीय बचत कोष और राष्ट्रीय योजना ऋण-कोष के प्रमाण-पत्र बेचते 
समय खास योजना या हेतुओ के लिए इन रकमो को निश्चित कामों के 
लिए श्रकित कराने की पद्धति भी शुरू की जा सकती है । 

१२ देश में बेकार पडे हुए धन को बाहर निकलवाने के लिए ग्रामीण 
जनता के लिए छोटे-छोटे बेक या बीमा-बोजनाए बनाई जाय । व्यापारी 
बेको को भी प्रोत्साहन दिया जाय कि वे ग्रामो मे अपनी शाखाए खोले । 
उन्हे यह भी सहुलियत दी जाय कि वे इन शाखाओं मे काम करनेवाले आद- 
मियो को भले ही कम तनख्वाह दे। डाकघरो की बीमा-योजनाए अ्रभी 
सरकारी नौकरो तक ही सीमित है। उन्हे ग्राम जनता के लिए भी लागू 
किया जा सकता है | 

१३ देश के गृहोद्योगो और ग्रामोद्योगो को प्रोत्साहन देने तथा सीमा- 
शुल्क (कस्टम्स) की आय बढाने के लिए प्रसाधन-सामग्री (कॉस्मेटिक्स ), 
सुगधित चीजे, फलो के डिब्बे, चीनी का सामान,विस्कुट, मिठाइया,शरावे, 
मोटरे, सिगरेटे, कपडे, चाक्‌-केची वगेरा विदेशों से आनेवाली विलास की 
चीजो पर भारी झ्रायात-कर लगा दिया जाय । इन चीजो की बाहर से 
बहुत मात्रा मे आयात के कारण लोगो की स्वदेशी वृत्ति मन्‍्द हो गई है। 
देश के उद्योगो को बढावा देने के लिए उसे फिर से जिलाना बहुत जरूरी है। 

१४ अभी तक करो को सपत्ति गावो से श्राती रही है और झशहरो 
में उसका उपयोग हुआ है। परन्तु अ्रव इस प्रक्रिया को उलटा देना जरूरी 
है। प्रारम्भ इस प्रकार किया जा सकता है कि किसी भी प्रदेश से जो सीधे 
कर वसूल किये जाय उनका पचास प्रतिशत वही की स्थानीय विकास- 
योजनाओञो के लिए छोड दिया जाय । सिचाई के या विज्ञेष लाभवाले कर 

(बैटरमेन्ट लेवीज ) उन्ही भागो पर लगाये जाय, जिनको इन सुविधाओं से 
प्रत्यक्ष लाभ मिलता है । मतलब यह कि अतिरिवत कर का प्रयोजन और 
लाभ लोगो को प्रत्यक्ष दीखना चाहिए। 
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१६, आज हमारी वाषिक आय की आधी रकम सुरक्षा पर खर्चे 
हो रही है। इसे शायद निकट भविष्य मे हम कम भी न कर सके। परन्तु 
हमारी सेनाश्रो का उपयोग राष्ट्रीय विकास योजनाओ के उत्पादक और 
विकास कार्यो मे बडी अच्छी तरह किया जा सकता है। इसके लिए गभी रता- 
पूर्वक यत्न किया जाना चाहिए। इससे जनता पर अ्रधिक ऊचे कर लगाने 
की जरूरत कुछ कम रहेगी । शान्ति के समय मे सेनाश्रो का उपयोग गावो 
के रास्ते, पुल, शालाए, अस्पताल, जमीन कटने के उपाय करने, जगलात 
लगाने और खेती का नुकसान करनेवाले जगली पशुओ को नष्ट करने ग्रादि 
के लिए किया जा सकता है।  <« 

२० करो के अलावा मूलोद्योगो का राष्ट्रीयकरण करके, लोको 
पयोगी सेवाए स्थापित करके और कुछ चीजो का व्यापार खासतौर पर 
वैदेशिक व्यापार अपने हाथो मे लेकर शासन अपनी झाय के कुछ अन्य 
साधन भी निर्माण कर सकता है । अनुभव की दृष्टि से ऐसे व्यापार के लिए 
प्रारम्भ मे कुछ खास चीजे ही ली जाय । 

२१ सबसे बड़ी बात, शासन को ठेठ ऊपर से अपने ही उदाहरण 
द्वारा देश मे सादगी, सयम और कठोर परिश्रम का वातावरण बनाने का 
यत्न करना चाहिए। जबतक ऊचे पदो पर बंठे हुए लोग और श्रधिकारी 
खुद सयम भ्रौर सादगी का उदाहरण पेश वही करेगे तबतक लोगो से इसकी 
आशा नही की जा सकती । वडे शहरो मे जो दावते, स्वागत-समारोह 
वगरा होते है, बन्द हो जाने चाहिए। हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप मे 
शराब की पूरी वन्दी हो जानी चाहिए। इससे शासन को श्रावकारी आय 
की जो हानि होगी उसका बदला जनता की बचत के रूप में पूरों तरह से 


राष्ट्‌ को मिल जायगा, जो उत्पादक कामो के लिए अवश्य ही उपलब्ध हो 
सकेगी । 


रेप 
शराबबन्दी की नीति 


हमारी शरावबन्दी की नीति के बारे मे श्रभी तक बडी गलतफहमी 
है। अनेक राजनीतिज्ञ और समाज-सुधा रको की भी समझ में वह नही 
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आरा रहा है। वे तो मानते है कि यह भी गाधीवादियों की एक सनक है, 
जिसके कारण राष्ट्र के कोष में प्रतिवर्ष ५० करोड का घाटा हो रहा 
है। राज्यो की विधान-सभाश्रो मे और ससद भें भी इस गलत और 
दुर्भाग्यपूर्ण. नीति और कार्यक्रम पर वे सरकार की निन्‍दा करते नहीं 
थकते। शायद बहुत-से लोग नही जानते कि भारतीय सविधान ने शासन 
को इस नीति के बारे मे वडा स्पष्ट श्रादेश दिया है। सविधान की धारा 

४७ मे साफ लिखा है कि “शराब और दूसरे नशीले पदार्थ मनुष्य के 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर है । इसलिए राज्य इनके उत्पादन और 
गौषधि के काम को छोडकर अन्य सब प्रकार के उपयोग पर पूरी वन्दी 
लगाने का यत्न करे ।” इस स्पष्ट आदेश के होते हुए भारत मे शराववन्दी 
और नशावन्दी की नीति को रह कर देने की वाते करता एकदम विधान 
के विरुद्ध है। हा, इस नीति पर अमल किस प्रकार किया जाय, सुधार की 
गति क्‍या हो, इसके वारे मे प्रत्येक राज्य की झआथिक स्थिति या अन्य परि- 
स्थितियों के अनुसार अलग-अलग राये हो सकती है और वे उचित भी हो 
सकती है। परन्तु शरावबन्दी की प्रत्यक्ष नीति को बुरा वताना और जो राज्य- 
सरकारे साहसपूर्वक उसे कार्यान्वित कर रही है, उनकी निनदा करना--- 
सौम्य-से-सौम्य भाषा मे कहे तो--देश-भक्ति के विरुद्ध है। वह हमारे 
महान राष्ट्र के पवित्र संविधान के विरुद्ध पाप भी है। 

राष्ट्रीय कोष की हानिवाली दलील न केवल गलत वल्कि शरारत से 

भरी भी है। अगरेज सरकार हमेशा बडे गवे के साथ झावकारी की आय 

को शिक्षा के कामो के लिए अकित कर देती थी। पहले तो शराब पिला- 

कर लोगो को पतित बनाया जाय और फिर इस पाप से कमाये पैसे का 
उपयोग इन्ही लोगो के बच्चों की पढाई में खर्च करने के शुभ कार्य का 

श्रेय लिया जाय। इससे अधिक वेवकूफी की और गलत वात दूसरी क्या हो 
सकती थी। जो भी सरकार गराव जेसी बुरी चीज से मिलनेवाली आय 

के भरोसे पर अपने विकास-कार्य चलाने की ञ्राशा रखती है, वह कल्याण 

राज्य कभी स्थापित नही कर सकती | और वह अपनी इस सोने के अण्डें 

देनेवाली मुर्गी को मारना कभी पसन्द नहीं करेगी। वह तो स्वभावतः: 

सदा यही चाहेगी कि अधिकाधिक लोग शराव पीये । उन्हे वह शराब 
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पीना सिखावेगी ताकि उसे ग्रधिकाधिक पैसे मिले । लोक-कल्याण और 
शरावखोरी बढाने की वृत्ति दोनो साथ-साथ नही चल सकते। फिर हमे 
एक यह बात भी याद रखनी चाहिए और वह महत्वपूर्ण है कि शराववन्दी 
से लोगो का भ्रनायास बहुत भला होता है। जिसे हम सरकारी आय 
की हानि मानते है वह वास्तव मे लोगो का बडा हित करना है। शराब- 
बन्दी के लाभों का हिसाब लगाते समय हम कभी-कभी बडे डर जाते है 
कि लोग गैरकानूनी शराब बनाने या वाहर से चुराकर लाने लग जायगे | 
किन्तु वर्धा की कुछ सस्थाओ ने जो सर्वेक्षण किया है, उससे ज्ञात हुआ है 
कि शराबबन्दी की नीति से जनता का बडा लाभ हुआ है। जनता का यह जो 
प्रत्यक्ष लाभ हुआ है, क्या उसे हम भुला दे और किसी काल्पनिक अनिरिचित 
लाभ के लिए राज्य की आय बढाने का यत्न करे ? क्‍या यह बुद्धिमानी की 
बात होगी ? राजस्व-शास्त्र के सभी जानकार जानते है कि भारत जैसे 
गरीब देश मे शराब से होनेवाली श्राय का बोक अधिकाश मे गरीबो पर 
ही पडेगा । इस प्रकार इस मार्ग से होनेवाली भश्राय पाप की कमाई है, जो 
देनेवाले और लेनेवाले दोनो के लिए, हानिकर और गिरानेवाली है । 
कुछ लोगो का सुझाव है कि पूरी शराबबन्दी करने की अपेक्षा उस- 
पर कुछ नियत्रण लगा दिया जाय । शराब पीनेवाले परमिट ले लिया करे 
ओर उसकी मात्रा भी बाध दी जाय। यह दलील भी भ्रममुलक है। इसमे 
मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी का ख्याल नही किया गया है। चीन मे 
एक लोकोक्ति है, जिसका झ्राशय है, 'पहले आदमी शराब पीता है भ्ौर 
अन्त मे शराब आदमी को पी जाती है।' इसे हमे सदा याद रखना चाहिए। 
शराब मे सयम का नाम लेना ही गलत है। इस सयम का अर्थ है, इस जाल 
में श्रधिक लोगो को खीचना। यह आबकारी की आय बढाने की नीच 
तरकीब है। शराबखोरी एक बहुत वडी बुराई है। उससे किसी प्रकार का 
समभोता नही हो सकता । उसमे न अर्थशास्त्र है, न राजनीति। नीति- 
शास्त्र तो है ही नही। 
यह भी कहा जाता है कि भ्रमरीका की भांति शराब-बन्दी की नीति 
भारत मे भी सफल नहीं होगी और यह कि शराबबन्दी के उठते ही 
गरकानूनी शराव का बनना भी अपने-प्राप कम हो जायगा। यह कथन 
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भी वास्तविकता से दूर है। डॉ जॉर्ज बी कटन ने श्रपनी 'शुड प्रोहि- 
बिशन रिटर्न! नामक पुस्तक में लिखा है कि शरावबन्दी के दिनो मे 
किस प्रकार वहा के परिवारों मे नई रौनक भा गई थी, बचत बढ गई 
थी, लोग बीमे कराने लग गये थे और दूध, फल और अन्य पौष्टिक पदार्थ 
अधिक खाने लग गये थे । फेडरल डिपार्टमेट के सरकारी कागजात बताते 
है कि सयुकत राज्य से शराबबन्दी उठते ही शराब की खपत एकाएक 
बुरी तरह २३४५ प्रतिशत बढ गईं। इसके अलावा अत्यधिक नशा करने- 
वालो की गिरफ्तारियो की सख्या पहले से दूनी हो गई। लोगो की बचते 
बेक में तेजी से घटने लगी और घरो मे फिर निराशा का अधेरा छा गया। 
बहुत-से भ्रक बताये जा सकते है, जो सिद्ध करते है कि स युक्त राज्य अमरीका 
में भी शराबवन्दी की नीति एक प्रकार से महान वरदान सिद्ध हुई है। उस 
देश मे शराबबन्दी का उठना लोक-कल्याण के प्रयत्नो पर स्वार्थी तत्व की 
विजय का प्रकट सबूत है और फिर हम क्षणभर मान ले कि शराबबन्दी 
की नीति वहा असफल सिद्ध हुई, तो इसका श्रर्थ यह नही हो सकता वह 
यहा भी अ्रसफल ही रहेगी । अ्रमरीका की टेम्परेस सोसायटी के एक्जीक्यू- 
टठिव सेक्रेटरी प्राध्यापक शार्फेनबर्ग बम्बई आये थे। उन्होने बम्बई के एक 
सम्बाददाता-सम्मेलनव मे कहा--- 

“भारत की जनता का धर्म पर दुृढ विश्वास है, उसकी अपनी सास्क्ृ- 
तिक और दाशैंनिक परम्पराए है। उसकी दृष्टि आदशेवादी और यथार्थ- 
वादी दोनो है। इसके अलावा बनाने, बेचने, बाहर से मगाने और उसके 
उपभोग के बारे मे उसके विचार और दृष्टि सदा साफ और निश्चित रही 
है । श्रत आज वह ऐसी स्थिति मे है कि वह यदि एक राष्ट्र की हैसियत से 
शराबबन्दी का निश्चय कर ले तो उसके सयम और निश्चय से सारा ससार 
प्रभावित हो सकता है।” 

परन्तु हमे याद रखना चाहिए कि पूरी शराबबन्दी की नीति केवल 
कानून और पुसिस के बल पर सफल नहीं हो सकती | यह एक ऐसा 
नेतिक और सामाजिक सुधार है, जो लोक-शिक्षण और गैर-सरकारी 
सहयोग के बगेर कभी सफल नही होगा । इसीलिए तो गाधीजी ने अपने 
रचनात्मक कार्य-क्रम का उसे एक प्रधान अग माना है। इसलिए शरावबन्दी 
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के कार्य-क्रम की स्थायी सफलता समाज-सुधारको की श्रद्धा और पुरुपार्थ 
पर ही अ्रन्तत निर्भर करेगी। शराववन्दी की नीति नि सश्देह एक अच्छी, 
व्यावहारिक और महान नीति है। जो हो, उसे सफल करके दिखाना हम 
सबका कतंव्य हे। वह संविधान का झ्रादेश है, अत हमपर डाली गई एक 
जिम्मेदारी है। उसे हमे प्रसन्‍ततापूर्वक पूरी करनी चाहिए। यदि शराबबन्दी 
भारत मे सफल नही होगी तो मानवता की आशा का सारा आधार टूट 
जाता है । 


३६ 
सुरक्षा का अर्थश्ञास्त्र 


“हम कभी किसी देश से नही कहेगे कि वह सैनिक सहायता भेजकर 
हमारी रक्षा करे। प्रसग॒ श्राने पर हमारे पास पूरा सैनिक बल हो या न हो, 
परन्तु हमारे पास शायद एक दूसरी चीज है--पुरुषार्थ, वीरता, जो हमारी 
उससे भी अच्छी रक्षा कर सकती है| यदि भारत श्रपनी इस आत्मा को ही 
खो बैठता है तो दूसरे की मदद से क्या होना, जाना है” 

प्रधान-मन्त्री जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों मे वह तत्व-ज्ञान भरा 
हुआ है, जो गाधीजी हमे और ससार को दिया करते थे । राष्ट्र का अ्तिम 
बल उसकी सेवाए नही, बल्कि उसकी आत्मा है, जो समस्त आक्रमणो का 
मुकाबला कर सकता है। श्राजकल के मानस-शास्त्र की भाषा मे कहे तो 
किसी भी राष्ट्रका वल उसकी जनता की हिम्मत--मॉरेल---मे है । राष्ट्र 
की सुरक्षा के साधन न केवल जल, थल श्र श्रासमान में लडनेवाली 
सेना के रूप मे जुटाने की जरूरत है,बल्कि लोगो के दिलो में भी उसे निर्माण 
करना जरूरी है। 

यह तभी सभव है, जब जनता को अपने पुरुषार्थ मे और अपने नेताओरो 
की क्रान्तिशीलता मे विश्वास होगा । 

आजकल के राजनीतिज्ञ जनता मे भय और द्वेष फैलाते रहते है और 
अन्त मे उनसे पूछते है कि बताइये, मक्खन और वन्दूक इन दोनो मे से आप 
किसे पसन्द करेगे। आजकल की वन्दूके भयकर महगी है। वे मनुष्य के 
शरीर और आत्मा दोनो को खा जाती है । मतलब यह नही कि भारत को 
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अपनी फौजे विसरजित कर देनी चाहिए ।आज के इस श्रपुर्ण युग मे राष्ट्र 
को कुछ तो फौजे रखनी ही पडती है, परन्तु हमे याद रखना चाहिए कि 
आ्राज के इस अणु-श्क्ति के युग मे केवल सैनिक शक्ति का होना काफी नही 
है।उस अ्रण बम का मुकाबला करने के लिए गाधीजी के बनाये आण- 
विक मनुष्य का विकास हमे अपने अन्दर करना होगां। अ्रणुबम का सच्चा 
जवाब तो आत्म-बल मे है। यह मिरा सौखिकत त्वज्ञान नही है। यह तो 
आधुनिक चितन और मानस-शास्त्र का सार है। 

ग्राज हम एक नई क्रान्ति के द्वार पर खडे है, जो डेढ सौ वर्ष पहले आई 
ओौद्योगिक क्रान्ति से कही अधिक महान होगी। दस या पन्द्रह वर्षो मे इसका 
इतना विकास हो जायगा कि वह ससार के तमाम उद्योगो का ढाचा ही 
बदल देगी । कोयला जबतक हमारी शक्ति का साधन रहा तबतक किसी 
खास प्रदेश मे--जहा वह बहुतायत से पाया जाता था--उद्योगो का 
केन्द्रित होना स्वाभाविक और अनिवार्य था, परच्तु बिजली के श्राविष्कार 
से उद्योगो का विकेन्द्रीकरण श्रव शकक्‍्य हो गया है, परन्तु आणविक शबित के 
युग मे तो उद्योगों का विकेन्द्रीणरण अनिवाय हो जायगा। विज्ञान के इस 
युग मे केन्द्रीकरण न केवल अवैज्ञानिक है, अ्पितु युद्ध की दृष्टि से खतरनाक 
भी है। इस आणविक युग मे त्तो केवल विकेन्द्रित उद्योग-पद्धति ही श्रणु- 
बमो के प्रयोग से बचने की आशा कर सकती है। पश्चिम मे आज केन्द्रित 
पद्धति के जो बडे-बडे उद्योग चल रहे है, उनके लिए आज अपना स्वरूप 
बदलना बहुत कठिन है, परन्तु भारत तो उनके समान केद्वित उत्पादन के 
बडे-बडे कारखाने वनाने की भूल जान-वृफकर न करे। राष्ट की रक्षा 
की दृष्टि से उद्योगो का विकेन्द्रीकरण न केवल इष्ट, बल्कि अनिवाये है। 
चीन मे श्रद्योगिक सहकारिता की पद्धति ने राष्ट्र की रक्षा मे दूसरी रक्षा- 
पक्ति का काम किया है। यदि यह सगठन चीन के गाव-गाव में नही फैला 
होता तो चीन की जनता जापान के आक्रमणो का मुकाबला कभी नही कर 
सकती थी। रूस और अमरीका दो भिन्‍त-भिन्‍न विचार-प्रणालियो का 
प्रतिनिधित्व करते है श्लौर दोनो एक-दूसरे से डरते है। अगर ये विचार- 
प्रणालिया शाति की पोषक होती तो ससार के अन्य राष्ट्र दोनो मे से 
किसी-व-किसी एक को पसन्द कर लेते, परन्तु उनका मार्ग शान्ति का 
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मार्ग नही है और हरेक मानता है कि वह दूसरे के विरुद्ध धर्म-युद्ध कर 
रहा है। सयुकत राष्ट्र श्रम रीका जी-जान से इस प्रयत्न मे लगा है कि वह 
साम्यवाद के वढते हुए कदमो को किसी तरह रोके । इसके लिए वह सोचता 
है और इस भोली आशय में है कि उसकी शस्त्र-तेयारी को देखकर 
दुश्मन दव जायगा और उससे ससार मे शान्ति का वातावरण बनेगा। 
परन्तु कही हिसा से अ्रहिसा, शान्ति और सद्भाव पैदा हो सकता है ? 
यह कल्पना ही अ्रजीव और आत्मघातक है । महात्मा गाधी हमसे सदा कहा 
करते थे कि गलत तरीको से कभी सही उद्देश्य नही प्राप्त हो सकते। 
हाइड्रोजन वम की मदद से श्राप किसीको अपनी झ्राथिक नीति का कायल 
कभी नही कर सकते और उसका जिस नीति मे पक्का विश्वास है, उसे वह 
कभी इस प्रकार छोडने पर मजबूर नही किया जा सकता। इस प्रकार 
ताकत के बल पर वैचारिक सघर्षो पर विजय नही पाई जा सकती। 
यह तो तभी होगा जब दोनो पक्ष शान्ति के साथ बैठेगे और सच्चे दिल 
से एक-दूसरे को समभने की कोशिश करेगे । यदि अमरीका का यह प्रामा- 
णिक विश्वास है कि खानगी व्यापार और पूजीवादी योजना से ही मानव- 
जाति का कल्याण होगा तो वह दूसरे प्रकार के विचारवालो के गले यह 
बात उतार दे । इसी प्रकार यदि रूस मानता है कि साम्यवादी अर्थ-रचना 
से ही मनुष्य-जाति सुखी और समृद्ध हो सकती है तो वह भी प्रत्यक्ष नतीजे 
बताकर खुले दिल से चर्चा करके खुली और साफ-साफ नीति के पालन द्वारा 
श्रपतती बात को सिद्ध करके दिखा दे । 

जहातक भारत का सम्बन्ध है, उसने सदा अपने दिल को खुला रक्खा 
है। जहा भी उसे कोई अश्रच्छी बात दीखी है, उसे ग्रहण करने का उसने 
यत्न किया है। जैसा कि एक वार गाधीजी ने कहा था, भारत ने अपने 
मकान की खिडकिया चारो तरफ से वाहर की हवा के आने के लिए खुली 
रखी है। परन्तु वह नही चाहता कि किसी आधी मे उसकी आखे झाधी 
हो जाय और वह तिनके की तरह इधर-उधर उडता फिरे। याधीजी चाहते 
थे कि भारत फिर सहकारिता पर आधारित स्वाश्रयी तथा स्वशासित छोटी- 
छोटी ग्रामीण इकाइयो अर्थात्‌ पचायतो पर अपने स्व॒राज की नीव खडी 
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करे। इस प्रकार वे भारत को पूजीवाद और साम्यवाद के भी दोषो से 
बचाना चाहते थे। विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था मे व्यक्ति और समृह दोनो अपनी 
स्वतन्त्र बुद्धि और शक्ति की रक्षा और विकास कर सकते है । उसमे शोषण 
की अधिक गुजाइश नही रहती । स्वतन्त्र व्यापार और रूस के सैनिक पद्धति 
के नियन्त्रण मे जो भी गुण-दोष है उनका इसमे उचित समन्वय हो जाता 
है। इसकी जड़ मे दो सिद्धान्त है--अहिसा और मनुष्य की आत्मा के प्रति 
ग्ादर। गांधीजी मनुष्य को यन्त्र से बहुत ऊचा मानते थे। क्या पूजीवादी 
और क्या साम्यवादी दोनो विचार-प्रणालिया एक प्रकार से अधूरी, कच्ची 
और अशुद्ध है। अत राष्ट्र के और ससार के हित मे भारत को इनसे दूर 
ही रहना चाहिए। भारत में तो पूजीवादी या साम्यवादी अ्र्थ-रचना के 
स्थान पर हम भारत की प्रकृति और ससस्‍्क्ृति के अनुरूप एक सतुलित 
व्यवस्था कायम करना चाहते है। उसमे बहुजन सुखाय का नही, सर्वेजन 
सुखाय सर्वोदिय' का मार्ग हम ग्रहण करना चाहेगे। दूसरे के परिश्रम का 
अचुचित लाभ उठाने की अपेक्षा हम चाहेगे कि हर मनुष्य अपने पसीने की 
कमाई खाय । 

इसलिए शस्त्रो की इस होड के दूरगामी परिणामों को समभने के लिए 
यह जरूरी है कि हम उसके अर्थशास्त्र को समझ ले। इस आधुनिक शीत- 
युद्ध का एकमात्र और कारगर जवाव गाधीजी के सिद्धान्त अर्थात्‌ अहिंसा, 
विकेन्द्रीकरण, सर्वोदिय और आत्म-बल है। इन बमों की जडे बड़ी गहरी 
है। आथिक और.वेचारिक सघर्षो को जबतक हम नही हटावेगे तवतक इन- 
से छुटकारा पाना असम्भव है। हमारा यह भी निश्चय हो चुका है कि 
विज्ञान के इस युग मे एकमात्र व्यावहारिक मार्ग अहिसा का ही रह गया 
है, क्योकि हिसा के साथ यदि विज्ञान भी हो जायगा तो उसका ग्रथे होगा 
मानवता का सम्पूर्ण विनाग। विज्ञान के साथ यदि अहिंसा होगी तो 
ससार को सुख मिल सकता है और हम अच्छे दिनो की आशा कर सकते 
हैं। हाइड्रोजन बम नि सन्देह तमाम शान्ति-भकतो के लिए एक चुनौती है। 
वह मानवता के प्रति पाप है । ईश्वर को मानने से इनका र२--ता स्तिकत्ता--- 


है। 
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ह.4 | 
खानगी क्षेत्र 


“सार्वजनिक और खानगी इन दोनो क्षेत्रों मे ऐसा कोई अन्तर नही 
है। वास्तव मे दोनो का अर्थ है जनता का क्षेत्र' श्र्थात्‌ जनता और देश 
के कल्याण का क्षेत्र । यह ससार वडा परिवतंनशील है। अन्य चीजो के साथ 
कल्पनाओ्रो और विचारों में भी वडा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाता है। 
आाज केवल पूजी से काम नही वन सकता । उसके लिए बुद्धि और श्रम 
की भी जरूरत होती है, तब जाकर उत्पादन बढता है। वर्ग-सघर्ष तथा 
वर्गंगत स्वार्थों की भाषा से सोचना हातिकर है । समाज के कल्याण के लिए 
सबको परिश्रम करना होगा । --जवाहरलाल नेहरू 


इन दिनो सार्वजनिक और खानगी क्षेत्रों के उद्योगो के वारे मे बडी 
चर्चाए होती रहती है, परन्तु यह विवाद न केवल अनावश्यक है, अपितु हानि- 
कर भी है । वह नाहक लोगो का ध्यान दूसरी तरफ बटा देता है और समाज 
में कडवाहंट पैदा कर देता है, जिसमे किसीका लाभ नहीं है। दूसरी पच- 
वर्षीय योजना मे साफ तौर पर कह दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र 
के विकास-कार्यो को खानगी क्षेत्र के विकास-कार्यो के साथ-साथ ही देखा 
जाना चाहिए। दोनो को मिलकर काम करना है, क्योकि वे एक ही यप्त्र 
के दो श्रग है। पूरी योजना तभी सफल होगी जब दोनो भ्रगः साथ-साथ 
काम करेगे और दोनो का सतुलन कायम रहेगा। खानगी क्षेत्रों के कार्यो 
को प्रभावित, सचालित और नियन्त्रित करने की सारी शक्ति राज्य के पास 
है। इसलिए यह जरूरी नही कि वह खानगी क्षेत्र के उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण कर ले या उन्हे अपने हाथो मे ले ले। फिर श्रज हमारे आथिक साधन 
भी सीमित है। उनको नये-नये और खास तौर पर बुनियादी उद्योगो के 
खडे करने में लगाना कही अधिक लाभदायक हो सकता है। खानगी 
व्यक्तियों द्वारा चलाये जानेवांले पुराने निकम्मे कारखानो को खरीदने मे 
उन्हे खर्च करना बुद्धिमानी की वात वही होगी । योजना मे साफ कह दिया 
गया है कि यदि कोई अश्रसाधा रण स्थिति उत्पन्न हो गई तो शासन जब चाहे 
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राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उपयोगी किसी भी उद्योग को अपने अ्रधिकार में 
ले सकता है, परन्तु जो उद्योग बुनियादी या बहुत महत्व के नहीं है, उनको 
अपने हाथ मे लेना अनावश्यक है। 

खानगी क्षेत्र के उद्योगो का एक बहुत बडा भाग तो छोटे-द्ोटे उत्पादको 
और कारीगरो का है जो सारे देश मे फैले हुए है। इत कारीगरो की स्वत- 
च्रता और सूक-बूक पर कोई अकुश या शासकीय नियन्त्रण लगाना अच्छा 
नही होगा । सबसे श्रच्डी नीति तो यह होगी कि उन्हे भ्रपनी-अपनी सह- 
कारी औद्योगिक समितिया बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । केद्रीय 
सरकार और राज्य सरकारे भी इसी नीति से काम ले रही है । इस सहका री 
क्षेत्र का देश मे जितना भी विकास किया जा सके, करने की जरूरत है। 
इसमे खानगी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनो के गुण है और समाजवादी स्वरूप 
की समाज-रचना की तरफ जल्दी बढने मे यह बहुत मदद भी कर सकता 
है। इस पद्धति मे कारीगर स्वय उत्पादन के साधनों के मालिक बन जाते 
है । मालिक और मजदूरो के बीच सघर्ष की सारी समस्या अ्रदृश्य हो जाती 
है श्र सहकारिता की इस पद्धति का विस्तार मध्यम वर्ग के और बडे- 
बडे उद्योगों मे भी क्यो न किया जाय ? हमे तो इसमे कोई आपत्ति नही 
दिखाई देती । बम्बई राज्य के चीनी के कारखानो मे यह प्रयोग शुरू किया 
गया है और वहा वह अच्छी तरह चल रहा है। पश्चिम के देशों मे और 
खास करके ग्रेट ब्रिटेन मे कई बडे-वडे कारखानो को इसी पद्धति से चलाया 
जा रहा है। भारत जैसे शासन को अपने उद्योगो मे इस पद्धति को दाखिल 
करना चाहिए, क्योकि हम यहा लोकतन्‍्त्र की पद्धति से समाजवादी 
समाज की स्थापना करना चाहते है । 

हमारा अन्तिम उद्देश्य सुनियोजित समाज और लोक-कल्याण है। इस 
पर सरकारी और खानगी दोनो क्षेत्रों मे काम करनेवालो को गम्भी रता- 
पूर्वक विचार करना चाहिए । खानगी क्षेत्रो में काम करनेवाले उद्योग- 
पति शासन से लगातार अधिकाधिक सहूलियतो की माग करते रहते 
है, ताकि उनको अधिक सुनाफा मिले । दुर्भाग्य से उनकी उचित मुनाफे 
की परिभाषा दूसरे देशो के उद्योगपतियो की अपेक्षा बिल्कुल भिन्‍त है। 
झ्राजकल का कोई भी राज्य उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाकर उद्योग- 


र्प८ गाधीवादी सयोजन के सिद्धात 


पतियों को एक सीमा से अधिक मुनाफा नही लेने दे सकता। इसलिए अच्छा 
हो कि भ्रव भारत के उद्योगपत्ति सुनियो जित समाज-रचना मे अपने मुनाफो 
की सीमा बाघ ले । साथ ही वे यह भी विश्वास रक्खे कि सरकार आर्थिक 
विकास का प्रयत्न कर रही है, अत उसकी जरा भी यह इच्छा नही कि वह 
खानगी क्षेत्रों को समाप्त कर दे, उन्हे निकम्मा बना दे । हमारी समझ मे 
नही आता कि शासन की श्राथिक नीति के बारे में कुछ उद्योगपति इतने 
भयभीत क्यो है, जबकि अनेक बार यह साफ कर दिया गया है कि शासन 
ने राष्ट्रीय सयोजन में खानगी क्षेत्र को एक निश्चित स्थान प्रदान कर दिया 
है। हा, इसका अ्रर्थ यह जरूर है कि खानगी क्षेत्र राष्ट के हितको ध्यान में 
रखकर ही काम करेगा और राष्ट्र के हित में अपना हित समझेगा । 
लोक-कल्याण की दृष्टि से देखे तो सार्वजनिक श्रर्थात्‌ सरकारी क्षेत्र 
मे भी वहुत सुधार की जरूरत है। छागला जाच-कमीशन ने अपने प्रति- 
वेदन में सार्वजनिक क्षेत्र के सगठन के बारे मे कई महत्वपूर्ण वाते कही थी। 
उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। पहले यह माना जाता था 
कि भारत के उच्च सरकारी अधिकारियो मे ऐसी कोई आश्चर्यजनक 
योग्यता है कि वे हर प्रकार का काम सफलता के साथ कर सकते है। अब 
ऐसी मान्यता रखना भूल है। अब तो प्रत्येक विशेष सेवा के कार्य के लिए 
योग्य आदमियो का चुनाव करके उन्हे आवश्यक प्रशिक्षण देना चाहिए। 
इसमे जरा भी ढील-ढाल या मुरव्वत न हो। प्रसन्तता की बात है कि 
जासन ने अर्थ-विभाग मे काम करने के लिए सेवकों का एक नवीन वर्ग 
खोलने और उन्हे श्रावश्यक प्रशिक्षण देकर फिर शासकीय उद्योग कारखानो 
मे काम करने के लिए भेजने का निश्चय किया है। यह बहुत पहले हो जाना 
चाहिए था। परन्तु खेर, अब सही। अव यह ध्यान मे रहे कि इन प्रशि- 
क्षित आदमियो को एक उद्योग से दूसरे उद्योग मे जल्दी-जल्दी न बदला 
जाय । आदमियो को इस प्रकार वार-बार बदलने से उनमे जिम्मेदारी की-- 
भावना का विकास नही हो पाता और वे मन लगाकर काम नहीं कर 
पाते, जिससे कि उद्योग सफल हो । 
प्रधान मन्त्री ने सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र और खानगी क्षेत्र 
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के अन्तर को भुलाकर सबको जनता का क्षेत्र अर्थात्‌ जनता और देश के 
कल्याण को सदा याद रखने की बात कही है। तो हमे देखना चाहिए कि 
इसका सही भअ्र्थ क्या है ? देश का श्रर्थात्‌ देश के करोडो निवासियों के 
कल्याण का सबसे पहला अर्थ नि सन्देह यह है कि उनका रहन-सहन अच्छा 
हो जाय | लोगो की आथिक स्थिति सुधारने का प्रयत्त करते हुए हमे यह 
नही भूलना चाहिए कि ससार मे खाना-पीना अर्थात्‌ पेट के गढे का भर 
लेना ही सबकुछ नही है। मनुष्य को खाना मिल गया, मकान मिल गया, 
कपडे हो गये, और कुछ अन्य सुविधाएं और मान लीजिये कि विलास की 
चीजे भी मिल गईं तो केवल इनसे समाज मे उसका जीवन ऊचा नही हो 
सकता। राष्ट्र के लिए सयोजन करते हुए उसके निवासियों का जीवन 
नेतिक और सास्क्ृतिक दृष्टि से भी ऊचा उठे, इस बात का भी सयोजको 
को ध्यान रखता चाहिए। स्वयं प्रधान मन्त्री ने कई बार कहा है कि 
राष्ट्र की महानता ऊचे-ऊचे महलो, विशाल कारखानो और गक्तिशाली 
सेनाग्रो मे नही, वल्कि उसके नागरिको--स्त्रियो और पुरुषो---की ससस्‍्का- 
रिता मे है। 

जनता के कल्याण का दूसरा अर्थ है उनको पूरा-पूरा काम मिलना | 
हर नागरिक का हक है कि उसे खरे पसीने की रोजी मिले। उद्योगो का 
क्षेत्र सरकारी हो या खानगी, देश के हर नागरिक को पूरा काम मिलना 
ही चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। परन्तु चूकि उद्योगो के सर- 
कारी क्षेत्र में केवल बडे-वडे और महत्वपूर्ण उद्योग ही होगे, उसमे अधिक 
लोगो को काम मिलने की गुजाइश नही है । इस विपय में मुख्य भार खानगी 
क्षेत्र पर ही आवेगा। यात्रिक सुधारो के महत्व से कोई इन्कार नही कर 
सकता, परन्तु भारत अथवा कोई भी देश सयोजन में अपने नागरिकों 
को रोजी देने के प्रश्न की अवगणना नही कर सकता, क्योंकि आखिर 
सयोजन का मूल उद्देश्य जनता की सेवा और भलाई ही तो है। अत" उसे 
सयोजन में गौण नही माना जा सकता । 
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स्थानीय स्वायत्त-शासन-स स्थाओ की केन्द्रीय परिपद की श्रीनगर- 
वाली बैठक के सुझाव के अनुसार दूसरी पचवर्षीय योजना में सामुदायिक 
विकास-योजनाञ्रों के कार्यक्रम को पूरा करने की जिम्मेदारी ग्राम- 
पचायतो पर डाल दी गई है। इससे शासन का और खास तौर पर 
उसके विकास-कार्यक्रम का व्यापक विकेन्द्रीकरण हो जाता है। ग्राम- 
पचायतो को अधिकाधिक्र अधिकार देकर शासन-यस्त्र को विकेन्द्रित 
करना तो सविधान के मार्ग-दर्शक सिद्धान्तो के अनुकूल ही है । उसमें यही 
चाहा गया है कि शासन की बुनियादी इकाई ग्राम-पचायत ही हो। सामु- 
दायिक विकास-योजना मन्त्रालय भी इसी बात पर जोर देता रहा है। वहें 
भी चाहता है कि आज सरकार जो कार्यक्रम वनाती है और जनता उसमे 
सहयोग देती है, उसके बदले अब जनता स्वय कार्यक्रम वचाये और शासन 
उसमे सहयोग दे । 
स्वायत्त-शासन-सस्थाओ की कार्य-विधि मे भी इस प्रकार का परि- 
बरतेन हो जाना चाहिए । 
सारे ससार के प्रगत्तिशील विचारक अब यही मानने लग गये है कि 
प्रजातन्त्र तभी सफल होगा जब उसका बहुत बडे पैमाने पर विकेद्रीकरण 
होगा । लोकतन्‍्त्र मे सत्ता के अत्यधिक केन्द्रीकरण से नौकरशाही की ताकत 
बढ जाती है और वह अन्त मे राजनंतिक डिक्टेटरशाही ले आती है। लोक- 
नन्त्र की आत्मा तो है मनुष्य के व्यक्तित्व का आदर । इसलिए लोकतन्‍्त्र 
का काम है स्थानीय नेतृत्व निर्माण करके जनता का आत्म-विश्वास जागृत 
करना। ग्राम-पंचायतो, नगरपालिकाओ और अन्य स्थानीय स्वायत्त- 
सस्थाओ को अधिकाधिक जिम्मेदारिया सौपी जाय और वे अपने काम खुद 
करने लग जाय तभी यह हो सकेगा । इसका मतलब यह हरग्रिज नही कि ग्राम- 
पचायते और अन्य स्वायत्त-सस्थाए कटकर अलग हो जायगी और इनका 
आपस मे किसीसे कोई सम्बन्ध नही होगा। इन सस्थाओं को अपने-अपने 
क्षेत्र मे शिक्षा, अर्थ और सस्कृति आदि सम्बन्धी कार्य करने की जरूर 
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गझाजादी हो, परन्तु साथ ही यह भी प्रवन्च हो कि तहसील और जिले के 
स्तर पर भिन्‍न-भिन्‍न पचायतो के काम का सहयोग और समन्वय होता 
रहे। विकास-योजनाओों और उनके कार्यक्रमों को अमल करने की जिम्मे- 
दारी यदि स्थानीय नेताओं पर छोड दी जाय तो इससे भ्रवच्य ही काम 
अधिक और अच्छा भी होगा । नि सन्देह ग्राम-पचायतों के काम में 
अव्यवरथा और कुछ भ्रष्टाचार भी पाया जा सकता है। परन्तु यह वुराई 
स्थानीय होगी और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं पर 
ही होगी, जो जनता के प्रति उत्तरदायी होगे । 

फिर भी एक वात है, जिसपर गौर करना जरूरी हे। ग्राम-पचायतो 
को आधिक और राजनतिक सत्ता अधिक व्यापक रूप में सौपने से पहले 
स्वयं ग्रामीण समाज के अ्रन्दर आ्राज जो ध्ाथिक और सामाजिक विपमताएं 
है, उनको ठीक करना हो गा । आज भी उनमे जात-पात का भेद और आधिक 
असमानता बहुत हे । जमीन-सम्बन्धी सुधारों मे भी हम बडे ढीले रहे 
हैं। आज भी गाव की बहुत सारी जमीन थोडे-से लोगो के हाथो में पड़ी 
है। जमीन का वटवारा अधिक न्यायपूर्वक होना जरूरी है, परन्तु अनेक 
राज्यो मे जमीन की भ्रधिकतम सीमा अभीतक निश्चित्त नहीं हो पाई 
है । जात-गत और सम्प्रराय आज भी स्वस्थ लोकतन्त्र के मार्ग में खनरे के 
रूप में सउे ही है। ऐसी हालत में आथिक और राजनैतिक नत्ता पचायतों 
के हाथो में सौंपते समय योजनापूर्वक और कुछ सावधानी से ही काम लेना 
होगा। हर छ्षेत्र में श्राविक सौर सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है, यह 
देखकर वहा वी पचाणतो को प्रधिक या कम सचा सौंपी जाब । उदाहरणार्च 


एक यामदानी गाव में सारे लोग अपनी जमीन का स्वामित्व खुद ही सास- 
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न 5 जाय बपोणि बह मा लिदा था झादयिव परधयण दे 828 

दे दी जाय, वयोणि बहा सामाशिक थे झाविव शोषण के दिए बह राम 


“६ ७ ७ का ०-०4 पाः कक परनस्न ६2:--० साद रब 3 384 2 कभी है; ४ लिएाए ॥9० ७० आजा ध्िदाः हु 
चूनायय रह नायना | पर्स उन गावा ये एमादयरा द्ाधाार नज्ा , मदर 


५ ५ < 
गये है शौर रतनो के घाकार से बहते बससारताए है सज़ा शाम-प राथपों 
& ० आम 
ज्डा* गधिकः हक णा 204 पक हो आकर 5७ £- "कारन. >कआ!+००००कक- कान... आक्य कट 7३०० >> कलर ञ्गा अर 
को गधिक घरविश या राजनैदिश ससा सोरदा झवरनाए होगा | सा ि 
+28। दाता ६... -« अमन तक अकन+नका > के का हैं. अन्‍लकन्‍नमन्‍्कओत साया ६-5 अजफजओ खाक का है कनतन गा ब व # जा 4 
अईचय - इसादया हड़त एरखते ए->- अजय साभा।जदका पर प्रा ग्यगाय 
डा नस क्श्फ दा दे जज हुुा -> £> कलनन्यटलकर ई->२० २००७ +क रस पा हक अपर ६२5 (00: शिट की 
२ ६५७ कप जि कई अस्त इंच चर ३3 5 ३६27 जाह 4 5०» 


२६२ गाधीवादी सयोजन के सिद्धात 


साधन बन जायगी | इसलिए पचायतो के दो या तीन वर्ग कर दिये जाय 
और जहा जैसी स्थिति हो, उसके भ्रनुसार उनके अधिकार और कर्तव्य भी - 
निश्चित कर दिये जाय । इनमे ग्रामदानी गावो की पच्रायते निम्चय ही 
प्रथम श्रेणी मे आयगी। दूसरी श्रेणी मे उन गावो की पचायते होगी, जहा 
का आर्थिक और सामाजिक वातावरण काफी स्वस्थ और न्याययुक्‍त होगा 
झौर जहा के चुनाव सर्वे-सम्मत या लगभग सर्व-सम्मत होगे। किन्तु जिन 
गावो में राग-हेष भरा पडा है, आएदिन लडाई-कंगडे होते रहते है, जहा 
आर्थिक और सामाजिक न्याय की परवा ही नही है, उनकी पचायते तीसरी 
श्रेणी मे जायगी । पहली श्रेणी की पचायतो को उनके क्षेत्र की जमीन के 
लगान का पचास प्रतिशत भी लौटाया जा सकता है। लगान की उगाही 
पर उन्हे खासा मिहनताना भी दिया जा सकता है। अपने क्षेत्र की आर्थिक 
विकास-सम्बन्धी योजनाएं वनाने और उनको कार्यान्वित करने का काम 
भी उनन्‍्हीको सौपा जा सकता है। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी श्रेणी की 
पचायतो को भी उनकी शक्ति और योग्यता के श्रनुसार काम सौपा जा 
सकता है। इस तरह पचायतो का वर्गीकरण करके तदनुसार उन्हे सत्ता 
और अधिकार दे देने से काफी विकेन्द्रीकरण हो जायगा और वह व्यवस्थित 
तथा वेज्ञानिक भी होगा । इससे पचायतो के अन्दर अपने-अपने क्षेत्र की 
आश्िक झौर सामाजिक स्थिति सुधारने के बारे मे स्वस्थ होड भी होने 
लगेगी | आज की शासन-पद्धति मे क्षेत्रतत अहकार और श्रनिष्ट स्पर्धा 
पैदा होती है। नई विकेन्द्रित पद्धति मे शुद्ध सामाजिक और सहकारी जीवन 
का विकास होगा । 

गाधीजी हमसे हमेशा कहा करते कि लोकतत्त्र का विकास अहिसा और 
सहकारिता के वातावरण मे ही हो सकता है । भारतीय सविधान भी लोक- 
तन्‍्त्र और शान्तिपूर्ण मार्ग पर चलने के लिए प्रतिज्ञा-अद्ध है और सच्ची 
अहिंसा का निवास विकेद्रवित आर्थिक तथा राजनैतिक सगठन मे ही रह सकता 
है। इसीलिए गाधीजी ग्राम-पचायतो और सहका री सस्थाओ्ो के सगठन पर 
इतना जोर देते थे । यदि हम भारत को अत्यधिक केन्द्रित सत्तावाला 
लोकतन्‍्त्र अथवा एकाधिकार-वाला ( टोटेलिटेरियन ) राज्य नही, बल्कि 
अहिंसा पर आ्राधारित एक राज्य बनाना चाहते है तो हमे बहुत योजना 
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श्ौर व्यवस्था के साथ राजनतिक और झाथिक सत्ता को विकेन्द्रित करना 
होगा। 


; ४२ ; 
साम्प्रदायिक विकास और जनता 


सामुदायिक विकास-योजनाओो पर विचार करने के लिए एक परि- 
षद आवबू मे हुई थी। उसके लिए भेजे गये अपने सन्देश मे प्रधान मन्त्री 
श्री नेहरू ने लिखा था--“सामुदायिक विकास की यह हलचल अ्रव 
तेजी से लोगो के हाथो मे चली जानी चाहिए । सरकारी मदद और सहयोग 
भी आवश्यक है | वह मिलता रहेगा, परन्तु श्रव इसे उत्तरोत्तर जनता की 
प्रवृत्ति वव जाना चाहिए। इसको सरकार द्वारा ऊपर से नही चलाया जाना 
चाहिए।” प्रधानमन्त्री ने यह भी कहा कि हमारे राजनेतिक, आथिक 
और सास्क्ृतिक विकास का आधार प्रत्येक गाव मे पाठशाला, पचायत और 
सहकारी समिति हो। स्वावलम्बी सहकार की मदद से ही हम भ्रागे वढ 
सकेंगे। मेरा ख्याल है, नवीन भारत के निर्माण मे शासन को अभी बहुत 
अधिक काम करना है, परन्तु मुझे विश्वास है, इसमे असली उत्साह-गवि्ति 
सरकार को नही, जनता की श्रपनी ही होगा | 
योजना-आ्रायोग के तत्कालीन उपसभापति श्री बी० टी० कष्णमाचारी 
ने भी इस वात पर जोर दिया कि सामुदायिक विकास की सारी योजनाओं में 
गाव की सभी सस्थाओ्ो को भाग लेना चाहिए । अपने प्रारम्भिक भाषण मे 
उन्होने ग्राम-पचायतों और सहकारी समितियो के द्वारा सिंचाई के वर्त मान 
साधनो का पूरा-पूरा उपयोग किस प्रकार किया जाय, इसपर विस्तार से 
चर्चा की। उन्होने बताया कि दूसरी पचरवर्षीय योजना मे सिंचाई की केवल 
वडी योजनाम्रों मे किसानो को अपने खेतो मे से १,६०००० मील की नहरें 
खोदनी टोगी। फिर इन नहरों को हर वर्ष अ्रच्छी हालत में रखने के लिए 
और उनके श्रन्दर से कही पानी वेकार न वह जाय, इसके लिए समय- 
समय पर उनकी मरम्मत भी करते रहना पडेगा। फिर अन्न की पैदाव्गर र 
बढाने के लिए अच्छे वीज लाने होगे तथा कम्पोस्ट और हरी खाद वनार्न 
होगी । यह सारा कार्यनम पचायतों और सहकारी समितियों की मदद से 
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ही हो सकता है। श्री कृष्ममाचारी ने कहा कि इसलिए आनेवाले दो-तीन 
वर्षो मे सबसे पहले गावो मे यही काम--इन सस्थाओ की स्थापना का--+ 
करना होगा । अन्त मे उन्होने कहा कि इस काम की सफलता का हिसाव 
मानव-मूल्यों पर से लगाया जायगा, इस प्रकार कि स्त्री-पुरुष अपने 
कतंव्यो और जिम्मेदारियो को कितना समझने और उन्हे पूरा करने 
लगे है, क्योकि व्यक्तिश और सामूहिक रूप से भी इसी प्रकार तो मनुष्य 
का और समाज का भी पूरा-पुरा विकास हो सकेगा और इसी प्रकार ग्रामीण 
क्षेत्र मे सामाजिक और नैतिक एकता की भावना भी पैदा हो सकेगी, जोकि 
राष्ट्रीय एकता का एकमात्र श्राधार है। 

आाबू की परिषद मे श्री वलवतराय मेहता कमेटी की लोकतनन्‍्त्र के 
विकेन्द्रीकरण-सम्बन्धी सिफारिशों पर बडे विस्तार से विचार किया गया 
और उसने महसूस किया कि सारे राज्यों की सरकारो को उनपर जल्दी-से- 
जल्दी भ्रमल करना चाहिए। देश के सारे गावो मे पचायतो की स्थापना 
जल्दी-से-जल्दी हो जानी चाहिए। परिपद ने यह भी महसूस किया कि 
सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्यक्रम तवतक पूरा नही हो सकेगा जब- 
तक इस काम के लिए स्थानीय नेता खडे नही होगे और यह तभी सम्भव 
होगा जब ग्राम-पचायतो को काफी भ्रधिकार दे दिये जायगे। सबकी राय 
यह रही कि जबतक यह सब नहीं हो जाता तबतक विकास-खण्डो की 
सलाहकार-समिति का सभापति गैर-स रकारी व्य क्ति रहे । 

परिषद ने इस बात पर भी जोर दिया कि सामुदायिक विकास-योजना 
और ग्रामदान-आन्दोलन के कार्यो का समन्वित किया जाना बहुत आवश्यक 
है। यह स्वीकार किया गया कि ग्रामदान द्वारा सामाजिक जीवन की. वृत्ति 
बढाने मे बडी मदद मिलेगी, क्योकि सहकारिता और एक-दूसरे की मदद 
तो उसमे है ही । सरकार स्वय भी ग्रामदान या भूमिदान मे जमीने दे सकती 
है, परन्तु सरकारी कागजातो से दान-पत्रो की जाच मे, जमीनो की सीमाए 
लगाने मे ,चकवन्दी करने और जमीनो के वाटने मे राज्य के सम्बन्धित 
अधिकारी अवश्य मदद कर सकते है । यह भी निश्चय किया गया कि सामु- 
दायिक विकास-खण्डो के काम के प्रशिक्षण में ग्रामदान-आन्दोलन के 
अध्ययन को भी शामिल कर लिया जाय और ग्रामदानी गावो के कार्य के 


च> 


सर्वोदिय और समाजवादी नमूना २९५ 


लिए खास आदमी को तैयार करने का यत्न किया जाय। ग्रामदान-आन्‍्दो- 
लगन भी अपनी तरफ से इन गावो में सामुदायिक विकास-योजना के विविध 
कार्यो को अपने ग्राम-राज्य-कार्य क्रम मे शामिल कर लेगा । 

शुरूमे सामुदायिक विकास के काम का प्रारम्भ तो सरकार ने किया 
और उसमे जनता का सहयोग मागा, अर्थात्‌ कार्य-क्रम सरकार का और 
जनता का सहयोग, ऐसी बात थी। अब ऐसा समय श्रा गया है कि यह कार्य- 
क्रम जनताका हो जाय और सरकार उसमे मदद कर दिया करे । लोग जब 
स्वय अपनी मदद करने लग जायगे तब सरकार भी उन्हे जरूर मदद देगी। 
यदि यह आन्दोलन वास्तव मे जनता के हाथो मे नही चला जाता है और 
निरा एक सरकारी कार्यक्रम ही रह जाता है तो निश्चय ही इससे भारत 
के लोकतन्र को खतरा हो सकता है। इससे नौकरशाही बलवान बन जायगी 
आर लोग लाचार बनकर उसके पहिए के साथ बधकर उसके पीछे-पी छे घिस- 
ठ्ते जायगे। समस्त ससार मे पहला देश भारत है, जिसने लोकतत्र के अन्दर 
यह सयोजन का प्रयोग पहले-पहल सच्चे दिल से अपने हाथो में लिया है। 
यह प्रयोग तभी सफल होगा जब शहरो और गावो की स्वायत्त शासन- 
संस्था मे सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को अपने-अपने क्षेत्र मे उठा 
लेगी। लोकतत्र के विकेन्द्रीकरण का वह कार्य नियमोपनियम अथवा 
कानून बना देने से भी नही बनेगा। यह तभी सफल होगा, जब स्वय राज्य- 
सरकारे और राज्य के अधिकारी भी लोकतत्र के तरीकों से समाज के 
विकास के इस महान कार्य को सही वृत्ति से हाथ मे लेगे और उसे लगा- 
तार आगे बढावेगे। नि सन्देह इस विकेन्द्रीकरण में देरी लगेगी। लोगों 
के हाथो मे सत्ता क्रण् और एक खास विधि से ही दी जा सकेगी, परन्तु 
जिस दिशा में हमे जाना है, उसके विषय मे रत्ती भर भी अ्रम या सन्देह 
न्‌रहे। 

गाधीजी बार-बार यही कहते थे कि जब ग्राम-पचायते पुन प्राणवान 
बन जायगी और जनता की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक भलाई के काम 
करने लगेगी तब सच्चा स्वराज आयगा | स्वयं भारतीय सविधान के मार्ग- 
दर्शक सिद्धान्तो से लिखा है कि स्व॒राज्य की बुनियादी इकाई ग्राम-पचायत्ते 
ही होगी। अ्रत राज्य-सरकारो का कतंग्य है कि इसका परिपालन वे सच्चे 
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दिल से श्ौर जल्दी-से-जल्दी करे, क्योकि जितनी मात्रा मे देश मे लोकतत्र 
होगा उतनी ही मात्रा मे सामुदायिक विकास मे हम आगे बढेगे। 

यह भी प्रसन्‍नता की बात है कि इस परिषद मे ग्रामीण समाज के गरीब 
श्रगो अर्थात्‌ वेजमीन मजदूरो, छोटे किसानो, हरिजनों और आदिवासियों 
की जरूरतों की तरफ भी खास तौर पर ध्यान दिया गया। इस बात पर खास 
जोर दिया गया कि कर्ज-सम्बन्धी सुविधाए देते समय इनकी जरूरतों का 
अवश्य ध्यान रक्खा जाय । सहकारी सस्थाओ के कार्यकर्ज देने के लिए योग्य 
व्यक्तियों की अपेक्षा कर्ज की किन कार्यो के लिए आवश्यकता है, इसका 
ध्यान रखना चाहिए। गाधीजी हमेशा कहा करते कि जो मनुष्य सबसे नीचे- 
वाली सीढी पर खडा है, उसकी जरूरत की पूर्ति पहले करो। किन्तु दुख 
की वात है कि सामुदायिक योजना में अवतक तो ऐसा नही हुआ है । हम 
आशा करते है कि ऐसी शिकायत अब नही होगी । 

परिषद्‌ को भेजे अपने सन्देश के अत मे प्रधान मन्‍्त्री ने खास तौर 
पर इस बात का उल्लेख किया कि सामुदायिक विकास-योजना मे बहनों 
का हिस्सा क्‍या हो। उन्होने कह्ा---लोगो को जगाने के मानी है बहनों को 
जगाना। वह जाग जाती है तो सारा घर, गाव और देश भी जग जाता है 
और काम मे लग जाता है । 

यही नही, बल्कि बहनो के जाग जाने पर बच्चो के रूप मे देश का भविष्य 
भी जाग पडता है| बच्चो को अ्रच्छे सस्कार मिलते है, उनकी आदते सुध- 
रती है, वे उद्योगशील बनते है और इस प्रकार भावी भारत का निर्माण 
शुरू हो जाता है। हु 

सामुदायिक विकास-योजना और राष्ट्रीय विकास-खण्डो के तमाम 
कार्यक्रमों मे प्रधान-मन्त्री के ये शब्द याद रहे। स्त्रिया आधा भारत है। 
शहरो मे और गावो मे वे परिवार का केन्द्र होती है। प्रत्येक परिवार मे 
जब मा किसी दीपक को जलाती है तो उसकी लौ पीढियो तक जलती 
रहती और प्रकाश देती रहती है। इसलिए देश की प्रगति और समृद्धि मे 
स्त्रियों का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, इसे हमे कभी नही भूलना चाहिए । 


खण्ड 
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संयोजन और लोकतंत्र 


अक्सर पूछा जाता है कि क्‍या लोकतत्र मे भी सयोजन किया जा 
सकता है या उचित है ? 

यह प्रश्न इसलिए पैदा होता है कि श्राथिक सयोजन व्यापक रूप से 
पहले-पहल सोवियत रूस मे एकाधिकार (टोटेलिटेरियन) की स्थिति में 
किया गया और चूकि रूस मे आथिक और राजनैतिक सत्ता का बहुत 
अधिक केन्द्रीकरण है, लोगो का यह ख्याल बन गया कि सयोजन बही 
सफल हो सकता है, जहा केन्द्रीय सरकार के हाथों नियमन, नियन्त्रण और 
समाज से फौजी अनुशासन से भी काम लेने की सत्ता होती है और तमाम 
साम्यवादी देशो मे आथिक सयोजन इसी प्रकार व्यवस्थापूर्वक किया जा 
रहा है। परन्तु भारत ही एक ऐसा देश है, जहा लोकतत्र के अदर संयोजन 
का प्रयोग हो रहा है । सयुकत राज्य अमरीका मे उस महान मदी के बाद 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील' के रूप में राष्ट्रीय जीवन के कुछ क्षेत्रों में 
सयोजन का प्रयोग करने का यत्न किया था। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन मे भी 
कुछ क्षेत्रों मे, लोकसेवा की कुछ सस्थाओ में और व्यापारी निगमो (कॉर- 
पोरेशन्स ) मे लोगो को काम देकर सुरक्षा की स्थिति पैदा करने के हेतु से 
सयोजन का प्रयोग किया गया था, परलच्तु पश्चिम के प्रसिद्ध लोकतत्री 
राज्यों मे से एक ने भी अभी तक अपने सारे राज्य के लिए और जीवन के 
सभी क्षेत्रों के लिए सयोजन का प्रयत्व तक नही किया है। इस दृष्टि से 
भारत के सयोजन का यह प्रयोग न केवल एशिया के लिए, बल्कि सारे 
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ससार' के लिए अत्यत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि वह प्र योग सफल रहा, और 
हमे निशचर्य हैंकि थहँ सफल होगा, तो हमारा यह अनुभव भ्रनेक देशो के लिए 
और कम विकसित देशो के लिए खास तौर पर बडा मार्गदर्शक होगा। 
सयोजन का मुख्य उद्देश्य और सार यह है कि देश के धन, जन और 
अन्य साधनो का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया जाय, जिससे इनमे से कोई 
चीज जरा भी बेकार न जाने पाये। स्वतत्र व्यापार और प्रतिस्पर्धा की 
पद्धति मे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अ्रज्ञान, गरीबी और अन्य असुविधा 
का अनुचित लाभ उठाकर उसका शोषण करना चाहता है, जिसके कारण 
मनुष्य की शक्ति और साधनों का भी बहुत अपव्यय होता है। कहने 
मात्र को वह खुला वाजार और स्वततन्न व्यापार कहा जाता है, लेकिन 
उसमे बेहद प्रतिस्पर्धा होती है और वह होती है इस सिद्धान्त पर कि जो 
सबसे अधिक योग्य होगा वह जियेगा। इसलिए श्रव पूजीवादी देशो मे भी यह 
स्वीकार किया जाने लगा है कि स्वतत्र व्यापारवाला यह सिद्धान्त पुराना और 
निकम्मा है। वे मानते है कि उसके स्थान पर अब राज्य का सारे व्यापार- 
व्यवसायों पर अपना नियन्त्रण रखना चाहिए और सारे काम योजना- 
पूर्वक किये जाने चाहिए । यदि हम यह मान लेते है कि लोकतत्र मे सयोजन 
सभव नही है तो उसका श्रर्य यह है कि उसके सविधान मे राष्ट्र की सपत्ति 
के व्यवस्थित उपयोग की गुजाइश ही नही है। यह तो बिल्कुल अ्रटपटी 
बात है। सच तो यह है सच्चा सयोजन श्र्थात्‌ व्यक्ति ग्रौर समाज के हितो 
का समन्वय तो लोकऊतत्र मे ही सभव है। मेरा तो दृढ मत है कि भारत मे 
लोकतत्री व्यवस्था मे सयोजन का हम जो यह प्रयोग कर रहे है, यह सारे 
ससार के सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित करेगा, जिसका बहुत-से राष्ट्र 
अनुकरण करके लाभ उठायेगे। श्राधुनिक ससार मे सयोजन का भ्रथ है 
जनता का अधिक-से-अधिक और प्रसस्ततापूर्वक दिया हुआ सहयोग और 
यह तो लोकतत्र मे ही सभव है । एकाधिकारवाले राज्यो मे जिस प्रकार का 
आथिक सयोजन किया जाता है, वह तो वास्तव मे झाथिक और फौजी बेगार 
होती है । 
परन्तु एक बात साफ तौर पर समझ ली जाय । लोकतनन्‍्त्र मे सयोजन 
के मतलब होता है श्राथिक और राजनैतिक सत्ता का बड़े पैमाने पर 


भारतीय सयोजन की आ हे प् 


शटि, 

विकेन्द्रीकरण और वितरण इसी प्रकार यदि 25.20 जो सचणप 
न रहे तो लोकतन्त्र मे भी सत्ता का शअत्यधिक केरे 7 यहातक कि 
फौजी कडाई तक आ सकती है। इसलिए यह ठीक ही है कि भारत में 
सामुदायिक विकास-योजना, पचायत, सहकारिता तथा विद्यालय जैसी 
लोकतत्रीय ग्राम-सस्थाश्रो के ठोस आधार पर बनाई जा रही है। 

प्रारम्भ से सामुदायिक विकास-योजनाग्रो को सरकारी योजनाए बताया 

गया था और लोगो से कहा गया था कि वे उनमे सहयोग दे। परलच्तु 
अ्रब इतने वर्षो के अनुभव के बाद केन्द्र और राज्यों की सरकारो ने यह 

निश्चित किया है कि ये योजनाए वास्तव मे जनता की अपनी हो शऔौर सर- 
कार का वे सहयोग ले ले। यह केवल शब्दो का अन्तर नही है, इसमे तो सारी 
दृष्टि और काम करने की पद्धति ही बदल जाती है। लोकतन्‍्त्री सयोजन 
का सारा उद्देश्य यह है कि स्वय लोगो की शक्ति का विकास हो, उनमे 
सूभ-बुझ आये और वे अपनी बुद्धि से सारे काम भ्रच्छी तरह करके राष्ट्र की 
सपत्ति को बढाये । यदि सयोजन मे यह नही होता है तो वह सच्चा लोक- 
तन्‍त्री सयोजन ही नही है। गाधीजी सदा कहा करते थे कि सही साधनो 
से ही अच्छे काम हो सकते है। जहा भलाई के लिए भी सत्ता के केन्द्रीकरण 
और हिसा से काम लिया जाता है, वहा लोकतत्त्र है ही नही । वहा ऐसी 
आशिक और राजनतिक सत्ता खडी हो जायगी, जो लोकतन्‍्त्र की विरोधी 
होगी । प्राध्यापक कोल ने लिखा है कि लोकततन्न और केन्द्रीकरण परस्पर 
विरोधी चीजे है, क्योकि जहा-जहा भी समाज अपनी इच्छा प्रकट करना 
चाहता है उसे इसका अवसर तत्काल और प्रा-पुरा मिलना ही चाहिए । 

यदि उसे एक प्रवाह-विशेष मे ही चलने या बहने के लिए मजबूर किया 
जायगा तो वह अपनी सहज स्फूर्ति और उत्साह खो देगा। पश्चिम के 
अनेक देशो में कहने को लोकतन्‍त्र है, परन्तु सत्ता के अत्यधिक केन्द्रीकरण 
के कारण वहा उसमे अनेक दोष पैदा हो गये है । इसलिए प्राध्यापक ऐडम्स 
ने अपनी पुस्तक दि मॉडने स्टेट' मे आजकल की लोकततन्‍्त्री हुकूमतो का 

विश्लेषण-परीक्षण करने के बाद अन्त मे लिखा है कि हमे बुराई की जड में 

पहुचना चाहिए और साहसपूर्वक सत्ता का विकेन्द्रीकरण और वितरण 
करना चाहिए। प्राध्यापक लास्की भी यही सलाह देते हुए कहते है कि निरे 
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आज्ञापालन से सृजन-शक्ति मर जाती है। जहा राज्य में सत्ता अत्यधिक 
केन्द्रित होती है, वहा आज्ञापालन मनुष्य को यन्त्र, जड और निष्प्राण 
बना देता है। इसीलिए अमरीका के प्रसिद्ध समाजभञास्त्री लेविस मसफोर्ड 
ने देहात में छोटे-छोटे सतुलित समाजो के निर्माण पर जोर दिया है। ये 
समाज नौकरशाही वृत्ति को पैदा ही नही होने देगे और लोकतत्त्र की 
स्वस्थ पद्धति की नीव बन जायगे। 
यदि हम भारतीय लोकतन्‍्त्र का अध्ययन करते है तो देखते है कि इस 
देश मे पचायत-प्रथा श्रज्षात काल से चली आई है। ठेठ बैदिक काल मे भी' 
शासन की बुनियादी इकाई गाव माना जाता था। उपनिषदो मे, जातकों 
में और स्मृतियों मे ग्राम-सभाओ का उल्लेख मिलता है। सर चाल्से मेट- 
काफ ने इन पचायती को छोटे-छोटे गणराज्य कहा है और लिखा है कि 
वे एकदम स्वतन्त्र थे, किसी वाहरी शक्ति के अधीन नही थे। शग्रेजो के 
राज्य मे इनपर बडा कठोर प्रह्मर हुआ, परन्तु अब वे फिर अपने पुराने 
स्थान को प्राप्त करने जा रही है। भारतीय सविधान में पचायतो 
को शासन की बुनियादी इकाई माना गया है। अत्त इनको जितने स्वतन्त्र 
और स्वस्थ वातावरण मे अपना विकास करते का अवसर दिया जायगा, 
हमारा आर्थिक सयोजन उतना ही सफल होगा। पचायतो को और सह- 
कारी समितियों को सयोजन का आधार बनाने के बदले यदि हम केवल 
सरकारी नौकरों और अधिकारियों से ही यह काम लेगे तो इनकी एक 
विशाल फौज खडी हो जायगी, जो बहुत बुरी चीज होगी और काम कुछ 
नही होगा । नि सन्देह सरकारी नौकर भी एक हद तक तो आवश्यक है ही, 
परन्तु इनकी सख्या अधिक बढाना श्र उन्हीके भरोसे रहना लोकतलन्‍्त्र का 
नही, एकाधिकार का मार्ग है। 
इसलिए हमे भारत मे स्वतनन्‍्त्र व्यापार और फौजी कडाई इन दोनो 
'पद्धतियों से एकदम बचना है। हमे अपने देश का सयोजन इस प्रकार करना' 
है कि जिससे व्यक्ति और समाज दोनो एक-दूसरे के विकास और प्रगत्ति 
में सहायक हो । इस व्यवस्था मे दो क्षेत्र होगे एक सरकारी और दूसरा 
निजी । परन्तु दोनों इस प्रकार सहयोग के साथ काम करेगे कि दोनो 
मिलकर सही अर्थ मे लोकहित के क्षेत्र वत जायग्रे। हमने भारतीय 
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लोकतन्त्र को सोशलिस्ट कोग्रॉपरेटिव कॉमनवेल्थ कहा है । लोकतन्‍त्र 
मे समाजवाद तभी सध सकता है जब जीवन के सभी क्षेत्रों मे सहकारिता 
के तत्वों से काम लिया जाय । आचार्य विनोबा भावे का ग्रामदान- 
आन्दोलन बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों मे किस प्रकार सहकारिता के आदर्श 
पर अमल किया जा सकता है। हमे झ्राशा है कि इस सिद्धान्त को धीरे- 
धीरे औद्योगिक क्षेत्रो मे भी लागु किया जा सकता है। कोई कारण नही 
दिखाई देता कि हमारे बडे-से-बडे कारखाने भी सहकारिता के आ्राधार पर 
क्यो न चलाये जाय । आज के ससार मे समाजवाद और लोकतनत्र एक- 
दम बेमेल से लगते है, परन्तु बात ऐसी नही है। विकेन्द्रित सहकारिता की 
पद्धति से यदि हम काम ले तो दोनो एक-दूसरे के प्रक हो सकते है और 
परस्पर को मजबूत बना सकते है। 

भारत एक भाग्यशाली राष्ट्र है। अपनी प्रकृति के अनुसार हमारी 
परम्पराओ्रो और कार्य-पद्धति का विकास करने के बजाय यदि हम दूसरे 
देशों के प्रयोगी की नकल करने लगेगे तो वह हमारे लिए घातक होगा । मु भे 
विश्वास है कि लोकतन्त्र मे आथिक सयोजन का हमारा यह प्रयोग भ्रवश्य 
सफल होगा और वह दूसरे राष्ट्रो को बता देगा कि सयोजन न केवल लोक- 
तन्‍त्र से सुसगत है, श्रपितु उसका आवश्यक भाग है। 


«२: 
संयोजन का ध्येघप 


राष्ट्रपिता महात्मा गाधी कहा करते थे कि केवल स्वतन्त्र हो जाने से 
हमारी सारी समस्याए नही सुलक जायगी। उससे तो हमारे आथिक और 
सामाजिक विकास के मार्ग की केवल कुछ रुकावटे ही दूर करने मे हमे 
सदद मिलेगी, परन्तु इन वाधाओ को भी पूरी तरह से दूर करने के लिए 
हमे व्यवस्थित रूप से और पद्धतिपूर्वक यत्व करना होगा । इसीलिए तो 
स्व॒राज्य-प्राप्ति के बहुत पहले से गाधीजी रचनात्मक कार्य की पूति पर 
इतना जोर देते रहते थे । स्वराज्य अपने-आपमे कोई लक्ष्य नही था। 
हमारा असली लक्ष्य तो था अपने करोडो देश-भाइयो का सर्वागीण विकास 
और प्रगति | भारत के सविधान मे यही बात न्याय, स्वतन्त्रता, समानता 


हि 
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और बन्धुता पर आधारित लोकतान्त्रिक गणराज्य की स्थापना' इन शब्दो 
मे कही गई है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खेती और उद्योगो की उपज 
बढाना तथा वेकारी को मिटाना जरूरी है। 

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के वाद तुरन्त भारत सरकार ने देश के सामा- 
जिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाने 
का निश्चिय किया | तदनुसार सन्‌ १६५० मे योजना-आयोग की स्थापना 
हुई और सन्‌ १६५१ से हमारी पहली पचवर्षीय योजना शुरू भी हो गई । 
सन्‌ १९५६ में वह समाप्त हुई और उसके वाद दूसरी पचवर्षीय योजना 
शुरू हो गई और अब तीसरी योजना की तैयारी है । 

भारत जैसे कम विकसित देश को जिन समस्याओ्रो का मुकाबला करना 
पडता है, उनमे से कुछ ये है--- 

१ खेती और उद्योगो की उपज बढाना। 

२. अधिक-से-अधिक लोगो को रोजी देना । 

३ सामाजिक और आर्थिक विषमताए कम करना । 

४ विकास के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करना । 

भारत कृषि-प्रधान देश है और राष्ट्र की आय का लगभग आधा 
भाग खेती से प्राप्त होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि आथिक विकास की 
किसी भी योजना मे खेती का हिस्सा प्रमुख होगा । पहली पचरवर्षीय योजना 
में खेती की उपज बढाने पर बहुत जोर दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय 
योजना मे भी भारी उद्योगो के साथ-साथ खेती की उपज वडाने पर जोर दिया 
गया। परन्तु बीच मे कुछ वर्ष खराव गये । इस कारण हमे सफलता नही 
मिल सकी। इसलिए अब यह जरूरी समझा गया कि खेती की उपज वढाचे 
के कुछ ऐसे उपाय किये जाय, जिनसे हमे केवल वर्षा पर निर्भर न 
रहना पडे, भले ही इसके लिए हमे लगातार कई वर्षो तक प्रयत्न करना 
पडे। परन्तु यह स्मरण रखना जरूरी है कि खेती की उपज इस प्रकार 
स्थायी रूप से बढाने के लिए जनता को स्वय पूरा-पूरा यत्न करना होगा । 
कोई भी सरकार, चाहे वह कितनी ही कुशल और कार्यक्षम हो, राष्ट्‌ के 
साधनो का स्वय इस प्रकार उपयोग नही कर सकती । इसीलिए तो सामु- 
दायिक ग्रामीण क्षेत्रो में पचायतों और सहकारी समितियों की स्थापना 
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यर विकास-योजनाओं मे इतना ध्यान दिया गया है। इन सस्थाओं को 
राष्ट्रीय सयोजन मे अपनी पूरी-पूरी शक्ति लगा देनी होगी। पशु-पालन 
और गृहोद्योग ये दो और ऐसे काम है, जिनका राष्ट्र के निर्माण मे बहुत 
महत्व है। पचायतों गौर सहकारी समितियों को इनका भी ध्यान रखना 
होगा । 

प्रधानमन्त्री इन दिनो सहकारी पद्धति की खेती पर बहुत जोर देते 
है । इनकी राय यह है कि छोटे-छोटे खेतो की खेती महगी पडती है। उनके 
बडे-बड़े चक वना लिये जाय और उनपर सहकारी पद्धति से खेती हो । इस 
पद्धति मे किसानो का अपने खेंतो पर हक बना रहेगा और सारे चक की 
जो उपज होगी, उसमे से उन्तकी जमीन की अनुपात मे उनको उपज का 
हिस्सा मिल जाया करेगा। इसके अलावा जो सम्मिलित खेती मे काम करेगे, 
उन्हे उनके काम के श्रनमुसार मजदूरी मिल जायगी, चाहे उनकी जमीन हो 
यान हो। प्रधानमत्री यह भी चाहते है कि इस प्रकार की सहकारी खेती 
करने से पहले लोगो मे सहकारी भावना का निर्माण करने के लिए सारे देश 
मे भ्रन्य अनेक प्रकार की सेवा सहका री समितिया स्थापित हो जानी चाहिए। 
ये समितिया गाव के सारे काम करे--बीज दे, खाद लायें, छोटी-छोटी 
सिंचाई योजनाए बनाये और उन्हे चलाये, खेती मे सुधरे हुए तरीको से काम 
ले, किसानो को कजे देने का प्रबन्ध करे और उनकी फसलो के बेचने का भी 
प्रबन्ध करे। 

श्रौद्योगिक उत्पादन बढाने के लिए भी पहली तथा दूसरी पचवर्षीय 
योजना भे सरकार ने काफी यत्न किया है। सारे देश मे भारी उद्योगों से 
लेकर छोटे-छोटे और गृहोद्योगो के विकास की तरफ भी उसने पुरा ध्यान 
दिया है। दूसरी पचवर्षीय योजना मे उसने लोहा, इस्पात, बिजली, कोयला, 
परिवहन, सचार, यन्त्र-निर्माण तथा रासायनिक चीजो के निर्माण-सम्बन्धी 
बडे उद्योगो के विकास पर खास तौर पर अधिक ध्यान दिया है। 

इससे उद्देश्य यह रहा है कि हमारे विकास का कार्यक्रम बहुत लम्बा 
होगा। उसके लिए अनेक छोटे-बडे उद्योग शुरू करने होगे, जिनके लिए यत्रों 
की जरूरत होगी। ये सव यत्र हमे अपने देश मे ही बना लेने चाहिए । लोहा- 
इस्पात-बिजली और यन्त्रो के इन बड़े का रखानो की हमे इसीलिए बहुत 
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जरूरत है। इन सारे उद्योगो का स्वामी राज्य या राष्ट्र ही होगा। छोटे 
और ग्रामोद्योगो का विस्तार सहकारिता के श्राधार पर किया जायगा । 
खादी, खाद्य तेल, चावल, गुड, खाण्डसारी, माचिस आदि का उत्पादन इन 
छोटे और ग्रामोद्योगो के द्वारा होगा और इनका सचालन खादी ग्रामोद्योग- 
आयोग, हाथ करघा बोड, दस्तकारी बोर्ड, रेशम बोर्ड और नारियल-जठा- 
बोर्ड जैसी सस्थाए करेगी। छोटे और बडे उद्योगो के बीच संघर्ष न हो, 
इसका सरकार को बराबर ध्यान है और यद्यपि भारी उद्योगो को सर- 
कार अपने हाथ मे रकक्‍्खेगी और छोटे उद्योगो का सचालन सहकारी समि- 
तियो हारा होगा, फिर भी निजी उद्योगपतियों के लिए काम करने की 
काफी गुजाइश रह जायगी । केवल उन्हे राष्ट्रीय सयोजन की चौखट मे 
अपनेको बैठा लेना होगा और राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि स्थान देना 
होगा । हे 

खेती और उद्योगो के उत्पादन बढाने के अतिरिक्त एक सुख्य समस्या 
है बेकारी को मिठाने की। इसलिए राष्ट्रीय सयोजन की हर योजना में 
आदमियो की बचत का नही, अ्रधिक-सै-श्रधिक श्रादमियों को किस प्रकार 
काम दिया जा सकता है, इसका ध्यान हमे रखना होगा । कम विकसित देशो 
में खेती मे भी स्वेत्र शक्ति-चालित यन्त्रो से काम लेना लाभदायक नहीं 
होता | ट्रैक्टरो आ्रादि भारी यन्त्रो का उपयोग नई जमीने तोडने के लिए हो 
सकता है, परन्तु खेती-सम्बन्धी दूसरे कामो मे तो देशी औजारों से काम 
लेने मे ही लाभ है। हा, उनमे जरूरी सुधार अवश्य कर लिये जाय । यह 
ख्याल भी गलत है कि खेती मे भारी यन्त्रो के उपयोग से उसकी प्रति एकड 
उपज बढ जाती है। हा, आदमी कम लगते है, इसलिए उसमे प्रति एकड 
लागत जरूर कम हो जाती है। परन्तु सुधरे हुए साधनों का उपयोग हो, 
और सिंचाई की सहायता से श्रधिक फसले ली जाय तो छोटे खेतो की प्रति 
एकड उपज अवश्य बढ जायगी। उद्योगों के क्षेत्र मे गृहोद्योगो, ग्रामोद्योगो 
और छोटे उद्योगो मे अधिक आदमियो को काम देकर बेकारी की समस्या 
को हल करने मे वडी मदद मिलती है और पूजी भी कम लगती है। इसी- 
लिए भारत सरकार छोटे उद्योगों और ग्रामोद्योगो के विस्तार पर इतना 
अधिक जोर देती है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण अम्बर चरखा है। 
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खादी ब्रामोद्योग-श्रायोग प्रति वर्ष एक लाख अम्वर चरखे गावो में 
वितरित कर रहा है । इस कारण सादी गौर अम्बर की खादी के उत्तादन 
में लगभग ग्यारह लाख कातने और बुननेवालो को काम मिल रहा है, 
जबकि देश की सारी कपडा और सूत की मिलें केवल सात लाख मनुष्यो 
को काम दे रही है। फिर खादी-कार्य मे कुल मिलाकर केवल आठ से दस 
करोड रुपये की पूजी लगी हुई है, जबकि मिलो में तीन सौ करोड की पूजी 
लग रही है। इन अ्रको से ज्ञात होता है कि यदि हम छोटे उद्योगो के सग- 
ठन को व्यापक बनाये तो इसमे वहुत-से श्राद्ियों को रोजी दी जा सकती 
है। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त मे पचास लाख आदमी इस देश में 
बेकार थे। दूसरी पचवर्पीय योजना मे खेती के वाहर एक करोड ग्रादभियो 
को काम देने की योजना बनाई थी, परन्तु श्रभी जो ग्रक उपलब्ध है, उनसे 
ज्ञात होता है कि दूसरी योजना के अन्त तक पचास लाख से श्रधिक श्राद- 
मियो को काम नही दिया जा सकेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि तीसरी 
योजना मे और भी अ्रधिक श्रादभियो को काम देने का प्रवन्ध करना होगा। 
यह तभी सम्भव होगा जब हम ग्रामोद्योगो को श्ौर गृहोद्योगो को शौर भी 
अधिक व्यापक रूप से फैलायगे । 

हम भारत में समाजवादी लोकतत्र स्थापित करना चाहते है, जिसके 
प्रदर सबके लिए समान श्रवसर होगे श्र आर्थिक झसमानताए उत्तरोत्तर 
कम होती जायगी । यो जीवन में सपूर्ण समानता का लाना तो सभव नहीं 
है, परन्तु ऐसी वडी-बडी असमानताए तो अखरती ही हैं । वे लोकतंन और 
समाजवाद के विपरीत हूँ । इनको मिटाना जरूरी है। यह अपने भाग्यहीन 
भाइयो को जीवन का स्तर ऊपर उठाने के अवसर प्रदान करके ही हो सकता 
है। कुछ वर्ष पहले कर-जाच-आयोग ने सुझाया था कि सदसे नीची और 
सबसे ऊची झ्ामदनियों के वीच का भेद १ ३० तक घटा दिया जाना चाहिए, 
परन्तु यदि व्यवस्थित रूप से यत्न किया जाय तो वह १.२० तक भी लाया 
जा सवता है। निग्चय ही यह काम आसान नही है । सोवियत रस में समा- 
नता निर्माण करने के प्रयोग गत चालीस वर्षो से चल रहे हैं, परन्तु वहा भी 
धाज झामदनियों मे बड़ी विषमताए हैं। १ »०क और उससे भी अधिक 
घन्तर सबसे नीची झौर ऊची-से-ऊची झावदातो में है। परन्तु हम अपने 
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देश मे इसे उचित सीमा तक क्यो नही लाये ? यह केवल यत्र की तरह काम 
करने से नही होगा । इसके लिए कर-प्रणाली का उपयोग करना होगा । 
आय कर की ऊची दर, सपत्ति और व्यय का कर, भेंट (गिफ्ट) कर श्रौर 
ऊची आयवाली जायदादो पर जायदाद-कर लगाने से इन विषमताश्रो को 
कम करने मे काफी मदद मिली है । 

परन्तु केवल करो से भी पुरी समानता नहीं आयेगी | उत्पादन के 
तरीको को ही हमे बहलाना होगा, जिससे सपत्ति के केन्द्रीकरण की जड में 
प्रहार हो सके । आज निजी कारखानो मे उत्पादन होता है और लोग बहुत 
मुनाफा कमाते हैं। इसके वजाय उत्पादन सहकारिता की पद्धति से विकेन्द्रित 
कर दिया जाय तो थोडे-से लोगो के हाथो मे इस प्रकार सपत्ति एकन्न नहीं 
होगी | भारी और बुनियादी उद्योगो पर तो राज्य का स्वामित्व है ही। 
इनका लाभ किसी व्यक्ति की जेब मे नही, राज्य-कोष मे जाता है, जिससे 
सारे समाज की सेवा होती है । इसी प्रकार उपभोग्य वस्तुओं के उद्योग यदि 
सहकारिता के झाधार पर और छोटे कारखानो के रूप मे चलाये जाय तों 
थोडे-से खानगी आदमियो के हाथ मे धन एकत्र होने का प्रश्न ही पैदा नहीं 
होगा। भ्रागे चलकर देश के भीतरी और बाहरी व्यापार मे सभी बिचौलियो 
को हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय विकास-परिषद्‌ लोक-निर्माण-कार्यों के 
ठेको का भी नियमन करने की योजना बना रही है। इन कार्यों को भ्रवतक 
खानगी ठेकेदार करते श्रा रहे है श्लौर देश की बहुत बडी धनराशि इनमे 
खर्च होती है। इस काम को भी शासन भवन-निर्माण-सहकारी समितिया 
बनाकर अपने हाथ मे ले ले तो यहा भी गिनती के आदमियो के हाथो में 
धन एकत्र होना रुक जायगा । 

कारखानो और मिलो के प्रबन्ध की पद्धति मे भी इने-गिने आदमियो 
के हाथ में सम्पत्ति एकत्र होती रहती है। इस बारे में कम्पती-सम्बन्धी 
कानून मे काफी सशोधन कर दिया गया है और आशा है, प्रबन्धको की वर्ते- 
मान पद्धति शी घ्र ही समाप्त हो जायगी। इस प्रबन्धक पद्धति --मैनेजिंग 
एजेन्सी--के स्थान पर हमे तमाम छोटे-बडे कारखानो मे सहकारिता का 
तत्त्वजारी कर देना चाहिए । इग्लेड, फ्रास, जर्मनी, नावें और स्वीडन जैसे 
पश्चिम के कई देशो मे बडे उद्योग भी इसी सहकारिता की पद्धति से चलाये 
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जा रहे है। भारत मे भी हम ऐसा क्यो न करे ? बडे उद्योगों का भी 
संचालन हम सहकारिता के आधार पर करने लगेगे तो उससे थोडे-से पूजी- 
पतियो के हाथो में सग्पत्ति का केन्द्रीकरण नहीं हो सकेगा। प्रकानन के 
उद्योग मे भी यदि इस सहकारिता के तत्त्व को शुरू कर दिया जाय तो श्राज 
लेखकों और ग्रन्थकारों का शोषण करके प्रकाशक जो अपनी जेबे भर रहे 
है वह बन्द हो जायगा | इस प्रकार उत्पादन मे सहकारिता की मदद लेकर 
हम झ्रसमानताञो को काफी कम कर सकते है । 

परन्तु श्रममानताए गावो श्र शहरो के बीच भी है । प्राप्त आकडो से 
ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रति वर्ष आावादी की वृद्धि जहा दो प्रतिशत 
है, वहा शहरों में वह चार प्रतिशत है । इस प्रकार गावो की श्राबादी घटती 
और शहरो की भ्रावादी बढती जा रही है । इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रो मे 
रोजी के साधनों की कमी है। वहुत-से भागो मे जमीन पर मनुष्यों को 
पूरा काम नही मिलता और वहा गृहोद्योग, ग्रामोद्योग जैसे रोजी के कोई 
सहायक साधन नही है । इस कारण किसानो को श्र खास तौर पर भूमि- 
हीन मजदूरो को विवश होकर कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए शहरो 
में चले जाना पडता है। इन लोगो के शहरो मे भरा जाने से मकानो की कमी, 
गन्दगी जैसी अनेक समस्याएं गहरो मे पंदा होती रहती है । फिर इन घर 
छोड़नेवालो का पारिवारिक जीवन टूट जाता है। गाव मे रोजी की कमी 
तो होती ही है, किन्तु गहरो मे जीवन की दूसरी भी कुछ सुविधाएं जैसे 
विजली, पाती, शिक्षा, डाक्टरी सहायता आदि होती है, जो गावो में नही 
होती । इसलिए शहरों और गावो के बीच पडी हुई खाई को पाठने के लिए 
यह जरूरी है कि वहा रोजी के साधन निर्माण करने के अलावा नागरिक 
जीवन की ये अन्य सुविधाएं भी धीरे-घीरे पहुचाई जाय । आराथा है, 
तीसरी पचदर्पीय योयणना मे बिजली तथा शिक्षा और आरोग्य-सम्बन्धी 
काफी सुविधाए गावों में पहुंचाने का प्रवन्ध हो जायगा। शिक्षा-संरधाए 
झ्रौर भ्रस्पताल झादि सब केदल घहरो में ही इकट॒ठे कर दिये पाते है। इस 
कारण बेचारे यामीणो को अपना घर और गेती छोठ-छोटकर परटने या 
बीमारो का इलाज करवाने के लिए शहरों मे दौप-दौउपार आना पटता 


है। बदि ये सुविधाएं गागे में ही पहचा दी राय तो उनको दडी सहलियत 
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हो जाय । ऐसा करने से इनके भवन वहा सस्ते मे बन जाय | यातायात के 
साधनो का वीक्ा कम हो जाय और लोगो को अपना घरवार छोड- 
छोडकर इधर-उधर मारा-मारा नही फिरना पड़े । तव खेतो, कारखानो 
और दूकानो के कामो मे समन्वय होकर ग्रामो का जीवन सुखी और समृद्ध 
भी हो सकता है। 

सामाजिक और आर्थिक असमानताओो को मिटाने का काम हाथ में 
लेते समय सबसे पहले उन लोगो के कामो को हाथ मे लेना चाहिए, जिनकी 
जरूरते गावो भर शहरो मे भी सबसे बडी हैं। उदाहरण के लिए सयोजन 
की हमारी तमास योजनाओो मे वेजमीन मजदूरों और खासतौर पर हरि- 
जनो की तरफ हमे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जमीन के सुधारो के 
सम्बन्ध मे अनेक राज्यो मे अनेक कार्यक्रम चल रहे है। इनका मुख्य उद्देश्य 
यही है कि जमीन की अ्रधिकतम सीमा निश्चित करने के बाद जो जमीन बचे 
वह वेजमीन मजदूरो मे वाट दी जाय । उन वेजमीनो की जरूरतों की हम 
उपेक्षा नही कर सकते, जिनकी आवांदी ग्रामीण क्षेत्रों मे पाचवा हिस्सा है 
ओर जिनकी वाधिक औसत आय केवल एकसौ चार रुपये के करीब है । इसी 
प्रकार शहरी क्षेत्रों मे मेहतरो की हालत वहुत खराब है। जिन औजारो से 
उन्हें काम लेना पडता है, वे वहुत गन्दे और मनुष्यों के लायक नही हैं । हमारे 
देश की वहुत कम नगरपालिकाओं का ध्यान इस तरफ गया है। मजदूर 
बस्तिया भी बहुत गन्दी हैं। उत्तकी तरफ भी ध्याव देना बडा जरूरी है। 
झ्त जबतक वेजमीन मजदूरो, मेहतरों और शहरो की मजदूर-बस्तियो की 
हालत नही सुधारी जाती, समाजवादी समाज की स्थापना की बाते करना 
व्यर्थ है । 

अन्त मे इन सारे विकास-कार्यो के लिए साधन प्राप्त करने का प्रश्न 
है। भारत जैसे कम विकसित देश मे गरीबों पर करो का अधिक बोर 
डालना उचित नही । पहले ही यहा काफी अ्रधिक कर लगे हुए है, इसलिए 
उनकी आय बढाने के साधन निर्माण करने से पहले और अधिक कर नही 
वढाये जा सकते । कम्॒ विकसित देशो मे विविघ उद्योगो के लिए पूजी भी 
कम ही होती है। दूसरा उपाय है विदेशो से कर्ज लेता । यदि इस कर्ज के 
साथ दूसरी कोई राजनेतिक या आशिक शर्ते जुडी हुई न हो तो कर्ज भी 
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लिया जा सकता है। परन्तु यह बाहरी मदद भी स्वभावत' मर्यादित ही 
होगी। भ्रगर उसमे सावधानी से काम नही लिया गया तो उससे स्वय हमारी 
ग्राजादी को खतरा हो सकता है। इसलिए भारत जैसे कम विकसित देश 
के लिए तो केवल एक चारा रह जाता है। वह यह कि अपने मनुष्य-बल 
का समुचित उपयोग करे। हमारे देश से बहुत लोग बेकार है और उनसे 
भी अधिक आंशिक बेकारो की सख्या है। 
प्रत्येक घर मे कमानेवाला तो एक होता है श्रौर न कमानेवाले कई 
होते है । वे देश की सम्पत्ति मे कुछ भी वृद्धि नही करते। तो मुख्य सवाल यह 
है कि देश की सम्पत्ति बढ़ाने मे इन बेका रो का उपयोग किस प्रकार किया 
जाय। यह प्रश्त सयोजन और सगठन से सम्बन्ध रखता है। प्रकट है कि 
यह काम ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्राम-पचायतों और सहकारी समितिया को अपने 
हाथ मे ही लेता चाहिए भ्लौर शहरो मे इसे लोकल बोर्डो, नगर-पालिकागरो 
और बाड्ड तथा मुहल्ला कमेटियो को करना चाहिए। यह काम सरकारी 
नौकरो के बल-बूते का नही, भले ही वे कितने ही कुशल हो। वे लाखो- 
करोडो झ्रादभियो को काम मे नही लगा सकते । वे तो जनता को इन विकास- 
कार्यो मे कुछ योग मात्र दे सकते है। लोकतन्‍्त्र मे प्रेरक शक्ति तो इन गैर- 
सरकारी सस्थाओं में ही होती है। इसीलिए तो शासन इन लोक-सस्थाग्रो 
को अर्थात्‌ पचायतो, सहकारी समितियों और शालाग को इतना महत्व 
प्रदान कर रहा है और उनके अच्छे सगठन तथा अच्छे सचालन पर जोर 
दे रहा है। ये संस्थाए अपने-अपने स्थान के विकास-कार्यो को नकद, श्रनाज 
था श्रम के रूप मे मदद भी कर सकती है । इसके लिए उन्हे केन्द्र या राज्य 
की सरकारो का मुह देखने की जरूरत नही होगी । वे भ्रपती जरूरतो को 
देखकर कार्यक्रम खुद बना लेगी और उन्हे कार्यान्वित भी कर लेगी। नदी 
घाटी-योजना, रेले, लोहा और इस्पात के कारखाने, जैसे बडे-बडे और बुनि- 
यादी तथा महत्व के उद्योग स्वभावत उनकी शक्ति से बाहर की चीजे है। 
इसलिए इन्हे राज्यों और केन्द्र की सरकारे ही कर सकते है। गावो मे 
रहनेवाले साधारण लोगो को तो अपने तत्काल उपभोग की और जरूरत 
की चीजों और निकट की छोटी योजनाओं मे ही दिलचस्पी होती है और 
इनमे से वहुत-सी योजनाओ्ो को वे स्वयं हिलमिलकर पूरी भी कर सकते 
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है। इनके लिए नकद, श्रनाज या परिश्रम के रूप मे सहायता की जरूरत 
हो तो स्थानीय लोग इसे स्वय श्रधिक आसानी से प्राप्त भी कर सकते है। 

पिछले वर्षों के अनुभव से हमने देख लिया कि लोकतन्त्र मे सपोजन 
तभी सम्भव भर सफल होता है जव आथिक और राजनेतिक सत्ता को 
व्यापक तौर पर बाद दिया जाता है। देश के साढे पाच लाख गावो का 
सयोजन दिल्‍ली में या राज्यो की राजधानियो मे बंठकर नही हो सकता । 
इसलिए भारत सरकार की यह मुख्य नीति है कि वह इन पचायतों को 
काफी भ्रधिका र और सत्ता सौप दे । 

यद्यपि शासकीय तौर पर हम जो बचत कर सकते हैं प्रथवा कर्ज ले सकते 
है, उसकी अपनी कुछ मर्यादाए होती है तथापि नागरिको द्वारा खानगी रूप से 
और खासकर ग्रामीण क्षेत्रो मे काफी बचत हो सकती है और इस बचत को 
कोष के रूप मे एकत्र करके उसका राष्ट्रीय कामो के लिए उपयोग हो सकता 
है। इस कल्पना पर अभी केवल शहरो मे ही मुख्यतया अमल हुश्ना है। 
परन्तु इसे अ्रव व्यापक रूप से गावो मे भी फैलाने की जरूरत है श्ौर 
पचायते, सहकारी समितिया तथा शालाए इसको एकत्र करने मे काफी 
मददगार हो सकती है । आज इस बचत से एकत्र होनेवाले कर्ज को लौटाने 
की एक निश्चित भ्रवधि होती है। इस नियम को कुछ ढीला किया जा सकता 
है। ग्रामीण क्षेत्रो मे छोटी-छोटी बचत की रकमे राष्ट्रीय कार्यों के निकल- 
वाले मे बीमा-पद्धति का भी उपयोग हो सकता है। गावो के लिए ऐसी 
योजनाएं अवश्य बनाई जाय । सरकारी और खानगी नौकरियों मे काम 
करनेवालो के लिए छोटी-छोटी अनभिवार्य वचत की कोई योजना भी 
बनाई जा सकती है। हि 

जहातक शासकीय उद्योगो से सम्बन्ध है, उनमे मुनाफा कमाने की 
काफी गुजाइश है। इनमे कोई मुनाफा नहीं किया जाय--न लाभ हो न 
हानि---यह विचार गलत है । रेलवे, डाकता र, नदी-घाटी-योजनाए, लोहा, 
इस्पात, खाद आदि के बड़े-बडे कारखानो मे मुनाफे की काफी गुजाइश है। 
इसी प्रकार भीतरी और बाहरी व्यापार मे भी लाभ कमाया जा सकता है । 
इनसे सयोजन के लिए धन प्राप्त किया जा सकता है। 

इसके अलावा लोग करो की चोरी तो करते ही है, परन्तु वसूली की 
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पद्धति मे भी ढिलाई है। इसलिए वसूली के काम को व्यवस्थित करने की 
जरूरत है। कर की चोरी और वसूली के कुप्रवन्ध के कारण कितना नुक- 
सान होता है इसका ठीक अनुमान लगाता कठिन है, परल्तु वसूली के हमारे 
तन्त्र मे सुधार कर लिया जाय तो काफी लाभ हो सकता है, इसमे कोई सदेह 
नही । 

एक बात और है । झरथिक विकास का प्रश्न श्रावादी की वृद्धि से बहुत 
जुडा हुआ है । इसलिए आबादी की वृद्धि को नियन्त्रित करता बडा जरूरी 
है। यह या तो लोक-शिक्षण के द्वारा सयम से हो सकता है या शहरी तथा 
ग्रामीण क्षेत्रों मे परिवार-नियोजन के अन्य आधुनिक उपचारो के द्वारा भी 
किया जा सकता है। देश मे आरोग्य-रक्षा और रोगो के उपचार-सम्बन्धी 
अनेक योजनाए चल रही है | इनकी सहायता से मृत्यु-सख्या तो स्वभावत 
प्रतिवर्ष घटेगी ही, परन्तु इसके साथ ही जन्म-सख्या भी यदि नही घटेगी, 
बल्कि बढती ही जायगी तो हमारी सारी योजनाए गलत और अधूरी सिद्ध 
होगी । इसलिए देश की आवादी को नियन्त्रण मे लाने का प्रदन अ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 

जैसा कि ऊपर वताया गया है, अपनी अनेक समस्याओ को हम सयो- 
जन के द्वारा हल कर सकते है, बशतें कि खुद सयोजन का हमारा यन्त्र 

अच्छा और कारगर हो । हमारा शासन-यन्त्र मूलत. लगान वसूल करने, 

शान्ति तथा व्यवस्था की रक्षा के ख्याल से बनाया गया था। परन्तु 
स्वतन्त्रता के बाद देश के आर्थिक सयोजन और विकास की बहुत बडी जिम्मे- 
दारी उसपर आ गई है। इस काम के लिए वह शअ्रपने-आ्रपको तैयार कर 
रहा है, परन्तु इसमे सन्देह नही कि अ्रभी उसमे बहुत सुधार की जरूरत 
है। शासन-यत्र का ईमानदार और कायेकुशल होना चाहिए, नही तो 
सयोजन सफल कदापि नही होगा। सयोजन के यत्र को सुधारने के लिए 
कर्मचा रियो को प्रशिक्षण की व्यवस्था बडे पैमाने पर करना आवश्यक है । 
इसके अलावा हमारी साधारण प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण 
की पद्धति मे भी बहुत-से सुधार करने होगे। यदि सयोजन का आधार 
खेती और भारी उधोग उसका हादं है तो हमे खूब समझ लेना चाहिए कि 
शिक्षा उसकी प्रत्यक्ष आत्मा है। 
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डरे 
गांधीवादी संयोजन के मूल तत्व 


महात्मा गाधी ने झपने जीवन का अधिकाग भाग गावो मे राष्ट्रीय 
जीवन के विविध श्रगो के नव-निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य मे बिताया हे। 
ग्रामीण जीवन को मजबूत और स्थायी आवार पर खडा करने के हेतु से वह 
सेगाव चले गये । वहा वह दस वर्ष रहे शोर वहा खेती, गोपालन, ग्रामोद्योग, 
बुनियादी शिक्षा, आरोग्य, सफाई और अत्यजो के जीवन-सुधार जैसे 
ग्रामीण जीवन के हर पहलू पर ध्यान दिया। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 
सामुदायिक विकास का एक देशव्यापी और महान कार्य तो हमने हाथ मे 
ले लिया है, परन्तु इसमे हम राष्ट्रपिता के अनुभवों और सलाह से लाभ 
उठाने का यत्न नही कर रहे हे । इसमे हम विदेशी विशेषज्ञों की बातो को 
अत्यधिक महत्व प्रदान कर रहे है। यह ठीक नही है। सभव है, उन्होने अपने- 
अपने देशो मे अवश्य ही बहुत काम किया होगा, परन्तु भारतीय सस्क्ृति, 
परपरा और परिस्थितियो का उन्हे स्वभावत इतना ज्ञान नही हो सकता | 
उदाहरण के लिए गाधीजी सदा कहा करते थे कि हमारे सारे आर्थिक 
सयोजन का आधार गाव हो | उनकी यह निश्चित राय थी कि सयोजन 
ऊपर से नीचे नही, नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। इतने वर्षो के 
अनुभव के बाद अब हम यह अनुभव करने लगे है कि गाधीजी की वात ही 
सही थी । जवबतक पचायतों, सहकारी समितियों और गालाओो को हम 
अपने सामुदायिक विकास की योजनाओं के बुनियादी आधार नही बनाये गे, 
हमे कोई ठोस सफलता नहीं मिल सकेगी । यदि हम गाधीजी की सलाह 
को शुरू से ही मान लेते तो हमारा वहुत-सा समय, शक्ति और साधनों 
की बचत हो जाती, जिसका उपयोग अन्यत्र श्रधिक अच्छी तरह कर सकते । 

फिर खेती के सुधार के प्रश्न को लीजिये। गाधीजी कुए, तालाब, 
नालो और भरनो के पानी को रोकना आदि सिचाई की छोटी-छोटी योज- 
नाओ पर हमेशा बडा जोर दिया करते थें। इन छोटी-छोटी योजनाओं पर 
ध्यान देने के वजाय हम वडी-बडी बहुद्देशीय योजनाओ के चक्कर मे पड गये, 
जिनमें सैकडो-करोड रुपये हमने लगा दिये। हमारा मतलब यह नहीं कि ये 
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बडी योजनाएं वेकार है। राष्ट्र के विकास मे उनका स्थान भी अवश्य 
है। परन्तु ये छोटी योजना कम खर्चीली है। इनका निर्माण और मरम्मत 
भी जल्दी हो सकती है श्रौर फायदा भी ये तुरन्त देने लग जाती है। बडी 
नदी घाटी योजनाञ्रो पर हमने सैकडो-करोड खर्च कर दिये, किन्तु उनसे 
हम केवल पेस5-सत्तर लाख एकड की सिंचाई कर सकेगे। इसके विपरीत 
पहली पचवर्षीय योजना मे हमने छोटी योजनाओं पर केवल सौ करोड़ 
रुपये खर्च किये, परन्तु उनकी मदद से हमे एक करोड एकड की सिचाई 
का लाभ मिल गया । इससे स्पष्ट है कि भारत जैसे गरीब देश को बहुत 
खर्चीली योजनाएं नहीं पुसा सकती। एक दिन महाभारत पढते-पढते 
नारदऔर युधिष्ठिर का सवाद देखकर मुभे आश्चर्य मिश्चित आनन्द हुआ । 
नारद युधिष्ठिर की राजसभा मे पहुचे तब॑ उन्होने युधिष्ठिर से कितने ही 
प्रश्न पूछे । राज्य की खेती के बारे मे उन्होने पूछा 

“यरुध्रिष्टिर, तुम्हारे राज्य मे खेती केवल वर्षा पर तो श्रवलम्बित नही 
हैन? 

“हर गाव का अपना तालाब है न ? 

“और उनकी मरम्मत भी हर वर्ष होती रहती है न ? ” 

इन तीन प्रश्नों मे भारत की खेती-सम्बन्धी बुनियादी नीति भरा गई। 
आाथिक प्रश्नों के बारे मे हमारे पूर्वज कितने व्यावहारिक थे, इससे यह 
स्पष्ट है। अत अपने सयोजन से हमे अपने पूर्वजों के श्रनुभव से पूरा-पूरा 
लाभ उठाना चाहिए । 

इसके अलावा पूरी और आशिक बेकारी के प्ररन की तरफ भी हम 
पूरा ध्यान नही दे पाये है । यदि देश की सम्पत्ति बढती है, परन्तु उसके साथ- 
ही-साथ लोगो की खरीदने की शक्ति नही वढती है तो इस बढी हुई सम्पत्ति 
से समाज मे आथिक और सामाजिक न्याय नहीं बढेगा। हमने अनुमान 
लगाया था कि दूसरी पचवर्षीय योजना मे खेती को छोडकर अस्सी लाख 
अधिक आदमियो को रोजी मिल जायगी, परन्तु वाद मे जब फिर हिसाब 
लगाया गया तो यह कड़ा पेसठ लाख तक श्रा गया और वस्तुस्थित्ति तो 
इतनी आशा भी नही दिलाती। अ्रबतक जो आ्राकडे प्राप्त हुए है, उनके 
अनुसार दूसरी योजना के विविध कामो मे केवल पच्चीस लाख अधिक 
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आादमियों को काम मिल सका है। इस गति से तो जाहिर है कि दूसरो 
योजना के भ्रन्त तक सशोधित अनुमान के अनुसार भी हम लोगो को रोजी 
नहीं दे पायगे। हमे भूले नहीं कि देश मे केवल मजदूर वर्ग में प्रतिवर्ष 
पल्रह लाख नये लोग बढ जाते है । इन तथ्यों से हम इसी नताजे पर पहुचते 
है कि यदि देश से वेका री को मिटाना है तो हमे ऐसी गृहोद्योगो और ग्रामो- 
द्योगो की योजनए ही बनानी होगी, जिनमे अ्रधिक-से-प्रधिक मजदूरों को 
काम दिया जा सके। यह सच है कि हमारे विकास-खण्डो मे ऐसी छोटी 
योजनाए शुरू की जा रही है, परन्तु हमारी गति बहुत धीमी है। इस गति 
से काम नही चल सकेगा । 
है. 


भूमि-सम्बन्धी नीति 


पहली और दूसरी पचवर्षीय योजनाओं मे जो भूमि-सम्बन्धी नीति 
बनाई गई है, उसके आधार दो विचार है--( १) खेती मे भ्रधिक उत्पा- 
दन और (२) आर्थिक तथा सामाजिक न्याय । योजना-आयोग की यह 
निश्चित राय है कि भूमि-सम्बन्धी सुधारों के अमल मे जितनी देरी 
होगी, उसका श्रसर खेती के उत्पादन पर विपरीत पडेगा। भूमि-सम्बन्धी 
सुधारों का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि खेती पर काम करनेवालो 
को अपने काम मे अधिक प्रेम और उत्साह हो। राज्य और किसान के बीच 
यदि कोई मध्यजन होता है तो जमीन की उपज बढने मे बाधा होती है । 
इसीलिए योजना-अआायोग की यह राय है कि जो जमीन को जोते वही 
उसका मालिक भी हो । मध्यजनो को हटा देने से किसान को उसका अपना 
हक का स्थान मिल जाता है शौर उसे जमीन की पैदावार बढाने मे उत्साह 
होता है। 

आ्रथिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी जमीन के स्वामित्व के 
बारे मे समाज मे जो असमानताए है, उनको हटाना जरूरी है। इसीलिए 
योजना-आयोग चाहता है कि एक आदमी के पास कितनी जमीन हो, इसकी 
अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाय। दूसरी पचवर्षीय योजना मे यह 
स्वीकार भी कर लिया गया है, परन्तु दूसरी योजना मे इसके कुछ भ्रपवाद 
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भी रख दिये गए है । उसमे मूल उद्देश्य यही है कि उपज घटे नहीं। उदाह- 
रणा्थ चाय, कॉफी और रबर के बागात, फल-बाग, पशु-सवर्धन के प्रयोग 
मे लगे हुए खेत, दुग्धालय, ऊन के क्षेत्र, चीनी की मिलो के द्वारा की 
जानेवाली गन्‍्ते की खेतीवाले क्षेत्र और व्यवस्थित रूप से जहां खेती होती 
है ऐसे बडे-बड़े खेत, जिनपर बहुत लागत लगाई गई है और बडी-बडी 
इमारते खडी कर दी गई है। इन सबको अधिकतम सीमावाले निर्बन्ध से 
मुक्त कर दिया गया है। मुख्य कल्पना यह है कि गावो मे जमीन के स्वामित्व- 
सम्बन्धी असमानताए उत्तरोत्तर कम होती जाय, परन्तु खेती का उत्पा- 
दन किसी प्रकार कम न होने दिया जाय | जब आदमी के पास अ्रधिक 
जमीन होती है तो वह उससे पूरी उपज नही ले सकता । इसलिए उसे 
कोई अधिकार नही कि वह श्रधिक जमीन अपने पास रक्‍्खे इसलिए राज्य 
का कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों के पास से फालतू जमीन लेकर उन लोगों 
को दे दे, जो उसपर मेहनत करके उससे पूरी उपज ले सकते है। परन्तु जिन 
बडे खेतो मे खेती अच्छी तरह हो रही है, पूरी बल्कि साधारण से अधिक 
उपज की जा रही है श्रौर जिनपर बहुत लागत लगी हुईं है, उन्हे न छेडा 
जाय । 

यह ख्याल भी गलत है कि योजना-आयोग ग्रामीणो की आय की 
सीमाए बाघ देना चाहता है। जमीन की अधिकतम सीमा बांधने का अर्थ 
यह हरगिज नही कि अमुक सीसा से अधिक कोई कमाई न करे। इसके 
विपरीत आयोग तो चाहता है कि जमीनो का एक बार फिर बटवारा हो 
जाने के बाद प्रत्येक किसान अपनी फी एकड उपज बढाने की पूरी कोशिश 
करे। इसके अलावा योजना मे यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सर- 
कार देहात मे छोटे-छोटे कारखानो, ग्रामोद्योगों तथा गृहोद्योगों का एक 
जाल बिछा देना चाहती है। इन उद्योगो की सहायता से तरह-तरह के काम 
करके ग्रामीण अपनी आय को बढा सकेगे । 

फिर इसी प्रकार शहरो मे भी जमीन और जायदाद के ऊपर उच्चतम 
सीमाए लगाई जा सकती है । समाजवादी समाज बनाने की क्रिया राष्ट्रीय 
जीवन के सभी क्षेत्रों मे काम करेगी। धनवानों पर कर, मृत्यु-कर, 
सम्पत्ति-कर, व्यय-कर और इनाम-भेट (गिफ्ट) जैसे विविध कर लगा- 
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कर ऊची आय श्ौर सपत्तिवालो की श्राय को कम करने के कदम शुरू भी 
कर दिये है। कम्पनियों के कानून मे कई सशोधन करके प्रवन्धक-प्रथा 
(मैनेजिंग एजन्सी ) को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु फिर भी अभी 
अनेक प्रकार की विषमताए रह गई है। इन सबको श्र शहरो तथा गावो 
के बीच की विषमताञो को भी दूर करने के लिए श्रभी श्रौर कई कदम 
उठाने होगे। उदाहरणार्थ शहरो और खासकर बढते हुए शहरो के वाहर 
जो जमीने है,उनपर कोई सीमा लगानी होगी । 

योजना-ग्रायोग की राय है कि भारत को अन्त मे सहकारी खेती पर 
ही आना होगा । जो खेत छोटे-छोटे है और जिनकी खेती महगी पडती 
है, उनकी समस्या वडी पुरानी है। अत एक बार किसान अपनी-अपनी 
जमीन के मालिक हुए कि फिर इन जमीनो की तुरन्त चकवन्दी कर लेनी 
होगी। फिर उसमे खेती का हर काम मिल-जुलकर सहकारी पद्धति से होगा। 
हलना, खाद डालना, सिंचाई, कटाई और उपज की बिक्री सव सहकारी 
पद्धति से हो । इस सहकारिता मे से सामुदायिक सहकारी खेती का विकास 
होगा, जिसमे किसान अपने-अपने खेत मिला लेगे, मिलकर खेती करेगे, परल्तु 
फिर भी वे श्रपनी जमीनो के मालिक बने रहेगे और उन्हे अपनी जमीन के 
भ्राकार के श्रमुपात मे लाभ भी मिलता रहेगा। इसके श्रलावा जमीन पर 
जो खद काम करे, उन्हे घण्टो के हिसाव से पारिश्रमिक अलग मिलेगा । 
इस प्रकार की सामदायिक सहकारी खेती के लिए ग्रामदानी गाव सबसे 
अधिक श्रच्छे प्रयोग-क्षेत्र होगे, क्योकि वहा लोग अपनी इच्छा से ही 
जमीनो के स्वामित्व का विसर्जन करके सारी जमीन गाव को दे देते है। 
यह प्रयोग उन जमीनो पर भी किया जा सकता है, जो श्रभी-अभी आवाद 
हुई है। वहा खेती के नये प्रयोगो के लिए शासकीय मदद भी मिल सकती 
है ।आज जो किसान छोटे-छोटे खेतो पर श्रच्छी कमाई नही कर सकते, उन्हें 
इस प्रकार अपने खेत मिला देने पर, वहा मिलकर खेती करने से, काफी 
लाभ हो सकेगा । 

उद्योग के क्षेत्र मे भी, खास तौर पर छोटे-छोटे ग्रामोद्योगो और गृहो- 
द्योगो मे, इसी प्रकार सहकारिता के सिद्धान्त पर काम करना लाभदायक 
होगा और बड़े उद्योगो मे भी भ्रगर इसी सिद्धान्त से काम किया गया तो 
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हानि थोडे ही होगी । जब मजदूर स्वय उत्पादन के साधनों के मालिक बन 
जायगे तव मालिको और मजदूरों के बीच के सघर्ष बहुत वडी हृद तक 
मिट जायगे। इस प्रकार जब हम खेती, उद्योग, व्यापार और व्यवसाय हर 
क्षेत्र मे सहकारिता की स्थापना कर देगे तब सामुदायिक सहकारी समाज- 
वादी स्वरूप की राज्य-व्यवस्था करने मे अधिक कठिनाई नही होगा । 


है 
सहकारी खेती का अर्थशास्त्र 


सहकारी खेती के बारे मे श्रखबा रो मे तथा जनता में बडी चर्चाएं चल 
रही है। इसलिए इस प्रश्न पर तटस्थतापूर्वक और शास्त्रीय दृष्टि से विचार 
कर लेना उपयुक्त होगा । 

सहकारिता की कल्पना तो अब नई नही है। पहली पचवर्षीय योजना मे 
सहकारी समितियो के निर्माण के बारे मे किसानो के लिए कई सूचनाए दी 
गई है, जिससे उन्हे इनके बनाने मे सहायता हो। राज्य-सरकारो से कहा 
गया था कि वे सहकारी खेती के प्रचार का एक विशाल कार्यक्रम बना 
ले, परन्तु दु ख है कि इस दिशा मे कुछ भी नही हो सका । दूसरी पचवर्षीय 
योजना मे भी कहा गया है कि इस विषय मे सब सहमत है कि सहकारी 
खेती का विकास जितनी तेजी से किया जा सके, करने की जरूरत है । इस 
अवधि में मुख्यत कुछ ऐसे जरूरी और ठोस कदम उठा लिये जाने चाहिए 
थे, जो अगले श्राठ-दस वर्षो में सारे देश के काफी भाग मे सहकारी खेती 
शुरू कर देने के लिए बुनियादी काम करते। प्रत्येक राज्य की सरकार से 
सलाह करके उसके लिए सहकारी खेती के लक्ष्य निश्चित कर दिये जाने 
चाहिए थे, परन्तु किसी कारण राज्य सरकारे इस दिशा मे आगे नही बढ 
सकी । इसका एक कारण यह है कि सामुदायिक खेती के बारे में श्रभी लोगो 
के दिमाग में अनेक प्रकार को शकाएं भरी हुई है । 

इन शकाओं का कारण यही है कि सहकारी खेती की सही-सही कल्पना 
ही लोगों को नही दी गई है। मोटे तौर पर सहकारी खेती तीन प्रकार की 
होती है। पहले प्रकार की वहू, जिममें सब मिलकर खेती करते हैं । जमीन 
प्र व्यक्तियों का स्वामित्व कायम रहता है, परन्तु खेती की सुविधा के 
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लिए सारी जमीने मिला दी जाती है। सव मिलकर खेती करते है और 
उपज का वटवारा करते समय जमीन के मालिको का ख्याल रदखा जाता 
है। इस प्रकार की सहकारिता मे यदि कोई चाहे तो अपनी जमीन को लेकर 
समिति से अ्रलग भी हो सकते है, परन्तु इसकी कुछ जर्तें होती है उनके 
अनुसार । 

दूसरा प्रकार यह है कि सब किसान केवल अपनी जमीने ही वही, वल्कि 
सारे साधन भी एकत्र कर लेते है। जहातक उपज के बटवारे का प्रइन है, 
जमीनो का खानगी स्वामित्व समाप्त हो जाता है । जो जितना काम करता 
है, उस हिसाव से उसे उपज का हिस्सा मिल जाता है। ध्यान रहे, यह 
सोवियत रूस की और दूसरे साम्यवादी देशो की सामुदायिक खेती से भिन्न 
है, क्योकि वहा सहकारी खेती मे शामिल होना या न होना किसीकी इच्छा 
पर छोडा गया है। वह भ्रनिवार्य नही है और इस खेती का सचालन भी 
लोकततन्‍्त्र के सिद्धान्तो पर सदस्यों की इच्छा और सहमति से नही होता । 

तीसरा प्रकार वह है, जिसमे खेतो को मिलाकर एकत्र नहीं किया 
जाता। केवल खेती-सम्बन्धी सव काम उदाहरणार्थ निदाई, कटाई, नाज 
तिकालना, खाद का प्रवन्ध करना, फसल बेचना वगैरा किसान हिल-मिल- 
कर सहयोग से करते है। इसके लिए वे सहकारी सेवा-समितिया बना लेते 
है और उनके द्वारा सब काम होता है। जर्मनी के सहकारिता विशेषज्ञ 
डॉ० आंटो शिलर ने इसे सहकारी आ्राधार पर व्यक्तिगत खेती कहा है। 

इस प्रकार भारत मे सहकारिता के प्रयोग के लिए बहुत क्षेत्र है। जहा 
जैसी अनुकूलता हो, उसके अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों मे सहकारिता के 
अलग-अलग प्रकारो का प्रयोग बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता है। 
दूसरी पचवर्षीय योजना मे यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि 
इसमे किसी प्रकार की सख्ती न हो । प्रत्येक प्रयोग पूर्णत स्वेच्छा से हो । 
सहकारिता के कुछ खास नमूने निश्चित कर दिये जाय और जहा जो नमूना 
उपयुक्त समझा जाय उसका प्रयोग वहापर हो तो बहुत अच्छा परिणाम 
आ सकता है। उदाहरणार्थ सारा खेत सारे कामो के लिए या कुछ खास 
कामी के लिए एक इकाई मान लिया जाय । कुछ परिवार अपनी-अपनी एक 
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छोटी 'उप इकाई” उसीके अन्दर बना सकते है, श्रथवा सब ग्रपनी-अपनी 
जमीने अलग-अलग खखे | केवल खेती की खास-खास क्रियाश्रों में सहका- 
(रिता से काम ले। दूसरी योजना मे लिखा है---“हर जगह की परिस्थिति 
अलग-अलग होती है। इसलिए खेती तथा श्रन्य कामो मे सहकारिता शुरू 
करने के लिए काफी अनुभव की जरूरत होगी और सारे कामों मे श्रद्धा 
पूवेक शुरू से अखी र तक प्रयोग की वृत्ति से काम करना होता है। लगा- 
तार हम अध्ययन करते रहे, भच्छे-से-श्रच्छे तरीके दूढने का यत्न करे और 
श्रपने अनुभव दूसरो के सामने रखते जायं। इससे किसान एक-दूसरे के 
अनुभव से लाभ उठाकर अ्रपनी विशेष परिस्थिति के अनुसार रास्ता दूढ़ 
लेंगे |” हं 
स्वय प्रधान मन्त्री ने अपने एक भाषण में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया 
हे कि सहकारी खेती का अर्थ सामुदायिक खेती कोई न सम के । सरकार 
किसानो पर किसी प्रकार भी सहकारी सम्मिलित खेती जबरदस्ती 
लादता नहीं चाहती। वह चाहती है कि सबसे पहले सारे देश मे सह- 
कारी सेवा-समितियों ( सविस कोग्रॉपरेटिव ) का जाल फैल जाय। ये 
समितिया खेती मे किसानो के लिए कितनी लाभदायक होती है, यह 
बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जहा-जहा भी सेवा-समितियों के 
अनुभव से प्रभावित होकर किसान सहकारी सम्मिलित (जॉइण्ट कोआप- 
रेटिव) खेती करने की इच्छा प्रकट करे, वहा उन्हे इसकी सुविधा कर 
दी जाय । हा, किसानो को यह बता दिया जाय कि ऐसे सम्मिलित खेत बहुत 
बडे न हो । रूस के सहकारी खेत तो दस, बीस, तीस बल्कि चौबीस हजार 
एकड तक के होते है) हमारे देश में तो पच्चीस, पचास अथवा सौ किसान- 
परिवार अपने खेत मिला ले और एक सम्मिलित परिवार की तरह खेत्ती 
करे तो काफी होगा। मुद्दे की वात यह है कि सहकारी किसान-परिवारो 
में जितनी निकटता और प्रेम होगा, सहकारी खेती उतनी ही अधिक सफल 
होगी। जाहिर है कि ऐसी खेती ग्रामदानी गावो मे अधिक सफल होगी, 
क्योकि वहा 8 के दिल पहले ही इतने तैयार हो गये है कि उन्होने 
अपना स्वामित्व-विसरजन करके जमीने ग्राम-समाज को सौप दी है। इसी 
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प्रकार नई आबादी की जमीनो पर भी यह खेती अधिक अच्छी और सफल 
हो सकेगी । 

पाठको को यह जानकर खुशी होगी कि स्वय गाधीजी इस प्रकार की 
सहकारी खेती को पसन्द करते थे । सन्‌ १६४२ के १५ फरवरी के 'हरिजन' 
में उन्होंने लिखा था, “मेरा पक्‍का विश्वास है कि जबतक हम सहकारी 
खेती की पद्धति को नहीं अ्रपनावेगे तबतक हमे खेती का प्रा-पूरा लाभ 
नही मिलेगा । बात बिल्कुल साफ है । सौ परिवार मिलकर किसी जमीन 
पर खेती करे और उत्पादन को आपस में वाट ले तो निश्चय ही वे 
श्रधिक फायदे मे रहेगे, वजाय इसके कि उस जमीन को छोटे-बडे सौ टुकडो 
में बाट ले | सहकारी खेती का अर्थ है जमीन, पूजी, साधन, पशु, बीज 
आदि सभी चीजो पर सबका सम्मिलित स्वामित्व हो और खेती मे सब 
मिलकर काम करे। यदि इस प्रकार खेती की जाय तो किसानो की सारी 
दरिद्रता और आलस भाग जायगा। परन्तु यह वही हो सकेगा, जहा 
किसान आपस मे मिल-जुलकर एक परिवार की भाति रहेगे ।” पाठको को 
यह भी जान लेना चाहिए कि गाधीजी मानते थे कि केवल सहकारी सेवा- 
समितियो से काम नही चलेगा, सहकारिता पूरी और हर बात मे हो । 

फिर सहकारी खेती का अर्थ यह नही कि वह यान्त्रिक खेती ही हो । 

यह ख्याल गलत है कि बडे-बडे खेतों मे उपज का मान अ्रवश्य ही अधिक 
होता है । यदि बराबर मेहनत हो तो छोटे खेतो से भी काफी उपज ली जा 
सकती है | उपज के आकडो से तो यह सिद्ध होता है कि वडे खेतों की 
अपेक्षा छोटे खेतो की उपज का मान ही ऊचा होता है। उदाहरण के लिए 
अमरीका और आस्ट्रेलिया के बडे-बडे विशाल खेतो की अपेक्षा जापान को 
प्रति एकड उपज दूनी और डेनमाक तथा स्विट्जरलैण्ड के छोटे खेतो की 
चौगुनी है| हा, बडे खेतो पर फी एकड के बजाय फी आ्रादमी उपज का मान 
अवश्य भ्रधिक होता है। भारत मे जो खेती की तरक्की चाहते है उन्हें यह 
बात याद रखनी चाहिए। 

भारत मे सहकारी खेती को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित श्रादमियो 
का होना बहुत जरूरी है, जो इसके तत्व को अ्रच्छी तरह समभे-बू के हो और 
सेवा तथा त्याग की भावना से किसानो में काम करने को तैयार हो । भरत 
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उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है, क्योकि यदि ऐसे 
आदमी नही मिले तो सहकारिता के किसानो के शोषण का एक नया कारण 
बन जाने का भय रहेगा । अत' एक निश्चित कार्यक्रम बना लिया जाय और 
उसके अनुसार काम शुरू कर दिया जाय। सहकारी सेवा-समिततियों के 
प्रयोग की सफलता सम्मिलित सहकारी खेती के प्रयोग के लिए जमीन 
तैयार कर देगी । वह एकदम ऐच्छिक हो । उसमे किसी प्रकार का दबाव 
नहो। भारतीय किसान बहुत समझदार और व्यावहारिक है। यदि उसे 
सम्मिलित खेती की प्रक्रियाए शौर लाभ अ्रच्छी तरह समभा दिये जायगे 
तो वह स्वय ही उसे उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लेगा । 


है ५ ४ 
भारत में कृषि का संयोजन 


दूसरी पचवर्षीय योजना के अ्रमल के प्रारम्भ से ही खेती के सयोजन 
का महत्व बहुत बढ गया है, परन्तु दु ख की बांत है कि पिछले कुछ वर्षो 
मे सयोजन के इस महत्वपूर्ण अ्रग की तरफ समुचित ध्यान नही दे पाये । 
इसका एक कारण शायद यह रहा कि इन पिछले वर्षो मे सौभाग्य से वर्षा 
अच्छी रही । उससे कुछ निर्चिन्तता की भावना पैदा हो गई, परन्तु भर 
यह अनुभव किया जाने लगा है कि केवल अरन्त-स्वावलम्बन की दृष्टि से ही 
खेती की उपज बढाना जरूरी नही है, वल्कि दूसरे देशो से हमें जो यन्त्र- 
सामग्री मगानी पडती है, उसके लिए भी विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी 
बहुत जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रीय सयोजन के लिए आवश्यक साधनों 
का ५० प्रतिशत हमे खेती की उपज बढाकर ही प्राप्त करना होगा। 
अगर हम वह नहीं वढावेगे तो योजना की भीतरी जरूरतों के लिए 
हमे साधन ही नही मिलेगे। इसलिए सयोजन की नीव को मजबूत करने 
के लिए हमे इस समस्या पर लम्बी दृष्टि से विचार करना होगा और 
आनेवाले कई वर्षो तक डटकर लगातार काम करना होगा । यदि 
हमने ऐसा किया तो मुझे विश्वास है हम अपनी खेती की उपज अवश्य 
ही काफी वढा सकेगे। इसमे शंका या तिराशा के लिए कोई कारण नही है। 

हमारे लिए सबसे पहली विचारणीय वात यह है कि सारत के किसान 
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को अधिक उपज करने के लिए कंसे उत्साह दिलाया जाय। मेरा ख्याल है कि 
बोनी के छ महीने पहले उसे यह आश्वासन मिल जाना चाहिए कि उसे 
उसके माल की कम-से-कम इतनी कीमत तो अवश्य मिलेगी। मै तो सम- 
भता हू कि इस प्रकार न्यूनतम भाव दो-तीन वर्षो के लिए भी निश्चित कर 
दिये जा सके तो कोई हानि नही होगी । इससे वह अपने अ्रगले आय-व्यय 
का हिसाब ठीक बेठा सकेगा, परन्तु ये न्यूनतम भाव उचित हो--उत्पादक 
और उपभोक्‍ताश्रो दोनो के लिए। इसी प्रकार वे शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं 
और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताश्रो दोनों को पुसाने भी चाहिए। उधर 
उत्पादक को जो लागत-खचे और परिश्रम लगता है, उसको ध्यान मे रख- 
कर उसे भी वराबर मुग्रावजा मिल जाना चाहिए। कपास और गयते के 
भाव निश्चित करने का परिणाम बहुत अच्छा हुआ है। इसी प्रकार यदि 
हम अनाजो का भाव भी निश्चिय कर दे तो भारत के किसानो पर अच्छा 
ग्सर पडेगा और वे हमारे राष्ट्रीय सयोजन मे अच्छा योग दे सकेगे । 

छोटे किसानो की जरूरतो को भी हमे भुलाना नही होगा । किसानो 
में इन्हीकी सख्या अ्रधिक है। ध्यान देने की बात है कि कर्ज, तकावी, 
खाद, बीज, बगैरा-सम्बन्धी जितनी भी सह लियते सरकार से दी जाती है 
वे इस वर्ग तक या तो पहुचती ही नही या पहुचती है तो बहुत कम और 
वे भी समय पर नही। ये सहायताए देने के सम्बन्ध में हमने जो नियम 
बनाये है, उनका आधार जायदाद है। इस कारण वे इनके विरुद्ध पडते है । 
केवल मालदार किसान ही उनसे लाभ उठा सकते है श्ौर छोटे किसान 
सहूलियते न मिलने के कारण अपना उत्पादन नही बढा पाते। इस दोष 
को जल्दी-से-जल्दी दूर किया जाना चाहिए। 

फिर हमको खेती-सम्वन्धी ऐसी योजनाञ्ो की तरफ अधिक ध्यान 
देना चाहिए, जिनमे बहुत श्रधिक सरकारी कार्यवाही की फकभट न हो । 
उदाहरण के लिए हर गाव से कहा जाय कि वह अपने यहा पंचायत और 
सहकारी समिति की भी स्थापना कर ले और सिंचाई की छोटी-छोटी योज- 
नाए, खाद, वीजो के खेत और अपने लिए सुधरे हुए औजार बनाने का काम 
इन्हीके द्वारा वे कराये । तालाबों मे यदि मिट्टी भर गई है, तो उसे निका- 
लने और पुराने कुओ की मरम्मत का काम तुरन्त हाथ मे ले लिया जाना 
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चाहिए। जो राज्य-सरकारे अपने यहा इन कामो को अपने हाथ में लेगी 
उनकी सहायता भारत-सरकार श्र योजना-श्रायोग अवश्य करेगा | जहा- 
तक खादो का सम्बन्ध है, रासायनिक खादो का भी अपना महत्व अवश्य है। 
इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, परन्तु अब इस बात को सभी स्वीकार 
करने लग गये है कि अ्रच्छे गुणोवाली फसल यदि लेनी है तो रासायनिक 
खाद को गोबर-पृत्र और मैले के खाद तथा हरी खाद के साथ मिलाकर 
काम में लेता चाहिए। रासायनिक खाद बनावटी अन्त और सादा खाद, 
स्वाभाविक अन्न के समान है। वनावटी अन्न निश्चय ही महगा होता है, 
यद्यपि वह प्रारम्भ मे अधिक लाभदायक मालूम होता है । परन्तु हमे अधिक 
ध्यान तो मुख्यतया सादे खाद के ऊपर ही देना चाहिए। प्रत्येक गाव, बल्कि 
प्रत्येक किसान अपने लिए सादी खाद तैयार कर लिया करे। योजना-श्रायोग 
ने इस बारे मे एक योजना बनाई है, जो तमाम राज्य सरकारो के पास भेज 
दी गई है। फिर बहुत अधिक खर्चीले और कीमती ट्रैक्टर बाहर से मगाने 
के बजाय हमे अपने देशी औजारो से ही काम लेने की कोशिश करनी 
चाहिए। जहा आवश्यक हो, उनमे सुधार भ्रवश्य कर लिया जाय। नई जमी ने 
तोडने के लिए ट्रैक्टरो का उपयोग किया जा सकता है, परन्तु साधारण 
खेती के लिए हमारे इजीनियरो ग्रौर इजीनिर्या रिंग कालेजो को सुधरे हुए 
अच्छे श्रौैजार तैयार करने चाहिए। इससे सबसे स्वावलम्बन की और 
आत्मविश्वास की भावता जागेगी। बीज, खाद और औजार हर बात के 
लिए किसानो को सरकार का मुह नही तकता पडना चाहिए। इस प्रकार 
हम उत्पादन नही बढा सकते । 

खेती के उत्पादत के साथ-साथ भ्रनाजो के वितरण के काम को भी 
हमे अ्रधिक व्यवस्थित बताना होगा। अनाज के थोक व्यापार को अगर 
सरकार अपने हाथ मे ले लेती है तो इससे अनाज की कीमतो मे स्थिरता 
लाते में काफी मदद मिल सकती है। समाजवादी समाज-व्यवस्था मे इस 
प्रकार के महत्वपूर्ण कामो पर शासन का नियस्त्रण है भी जरूरी। इसमे 
डक वात का ध्यान रहे। अनाज के नियन्त्रण को लेकर कही एक 
नया और लम्बा-चौडा नौकर वर्ग निर्माण न हो जाय । उत्पादन, विक्रय 
ओर वितरण का यह सारा प्रबन्ध सहकारी समितिया सभाल ले। आज 
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जो काम खानगी व्यापारी कर रहे है, इसे सहकारी समितिया करने लग 
जायगी, श्रर्थात्‌ अवाज के थोक व्यापारियों का स्थान सहकारी समितिया 
ले लेगी। हम आशा करे कि योजना-आयोग और कृषि तथा खाद्य मन्त्रा- 
लय इस सम्बन्ध में व्यवस्थित और पूरी योजनाए बनाकर उन्हे कार्यान्वित 
करने मे लग जायगे । 

सबसे अधिक महत्व का काम तो है हमारे वर्तमान शासन-यन्त्र 
को समय की जरूरतों के लायक बना देना । राज्यो के खेती-सिचाई और 
राजस्व विभागो मे अधिक समन्वय और सहयोग होना चाहिए। एक ही 
काम की जिम्मेदारी अनेक आदमियो पर डालने से नुकसान होता है। होना 
यह चाहिए कि प्रत्येक आदमी के पास निश्चित काम हो और उसे यह काम 
अपनी शक्तिभर अच्छी तरह से करने का अवसर दिया जाना चाहिए। 
कर्मचारियों और अश्रधिकारियो का काम बार-बार बदलने से कोई काम 
ठीक से नही हो पाता । इसका असर हमारी योजनाओ पर बुरा पडता है। 

ग्रन्तिम बात हमारी शिक्षा-योजनाओ मे विकास श्र खास तौर पर 
खेती के साथ सूत्रवद्धता लाने की बहुत जरूरत है। वर्तमान कृषि विद्या- 
लय अपने खेतो मे विद्याथियो को कुछ व्यावहारिक शिक्षण अवश्य देते है, 
परन्तु इन्हे उपाधि देने से पहले गावो मे भेजकर वहा कम-से-कम छ महीने 
इनसे खेती का प्रत्यक्ष काम लिया जाना चाहिए । इस अ्रवधि मे खेती के 
सुधार-सम्बन्धी किसी खास योजना को सफल बनाने का काम ये करे । इसी 
प्रकार मेडीकल कॉलेजो और इजीनियरिंग कालेजो मे पढनेवाले विद्या- 
थियो को भी गावो मे भेजकर उनसे विकास-सम्बन्धी किसी खास योजना 
को सफल करने मे एक निश्चित श्रवधि के लिए मदद ली जाय । तब उन्हें 
विश्वविद्यालयों की उपाधिया दी जाय । इस पद्धति से विकास-विभाग भ्ौर 
शिक्षा-विभाग दोनो को लाभ होगा तथा योजनाशो का अमल भी अच्छा 
होगा । 

। 


तीसरी योजना की दृष्टि 
तीसरी योजना का रूप तैयार किया जा चुका है। शासन और देश के 
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लिए वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अ्रत तमाम राजनेतिक दलो को अपने 
भेद-भाव भुलाकर निर्माण के इस महान अभियान मे लग जाना चाहिए। 
इसमे सबसे बडा सवाल है साधनों का। वे कहा से आये ? हमे इस प्रश्न 
पर कुछ विस्तार से विचार करना होगा । 

१ सबसे पहले तो शासकीय करो की वसूली करनेवाले यन्त्र को 
हमे पूरी तरह कार्यकुणल बनाना होगा। करो की जांच करने के लिए जो 
आयोग नियुक्त किया गया था, उसकी राय है कि करो की चोरी बहुत होती 
है। लोगो ने जो प्रारम्भ मे बताई और जो जाच के बाद पाई गईं उसमे छः 
गुना फर्क था। इस हिसाब से उन्होने अनुमात लगाया कि शासन को प्रति 
वर्ष दो सौ से लेकर तीनसौ करोड रुपये का घाटा केवल करो की चोरी के 
कारण होता है। हम मान ले कि शायद यह अनुमान एकदम सही न हो, 
परन्तु आधा मानले तो भी यह बहुत बडी रकम हो जाती है। इसलिए इस 
विभाग को अवश्य ही कसने की जरूरत है। 

२ फिर छोटी बचत की रकमे एकत्र करनेवाले, खास तौर पर 
ग्रामीण क्षेत्रो मे काम करनेवाले, संगठन को भी सुधारने की बडी जरूरत 
है, यो तो शहरो मे काम करनेवाले संगठन में भी सुधार की काफी गुजाइश 
है। उदाहरणाथे ग्रहमदाबाद के व्यापारी महाविद्यालय के विद्या्थियो ने 
शहर में एक सर्वेक्षण किया था। उसमे पाया गया कि दो सौ मजदूरो मे से 
अठहत्तर को सरकार की इस छोटी बचतवाली योजना का पता ही नहीं 
था। ये सारे लोग मासिक दो सौ रुपये से कम की आयवाले लोग थे और 
इन शेप बाईस आदमियो मे से केवल एक के पास योजना मे काम करनेवाला 
आदमी पहुचा था। इससे प्रकट हैं कि शहरो मे भी योजना के यत्व को 
बहुत क्रियाशील बनाने की जरूरत है । परल्तु ग्रामीण क्षेत्र तो अभी एकदम 
अछता ही पडा हुआ है। इसमे डाक-विभाग का उपयोग करना अधिक 
सुविधाजनक होगा। सेविग्स बैक--.अर्थात्‌ वचतत जमा करने की सुविधा 
बहुत अधिक गांवो मे कर दी जानी चाहिए। इसी प्रकार इसके नियमों मे 
भी खास तौर पर कर्ज की मियाद पक जाने पर अपनी रकम को निकालने 
की विधि कुछ अधिक सरल कर दी जाय। बवीमे की पद्धति के लिए भी 
गावों में बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है। राजस्थान के एक-दो सामुदायिक 
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विकास-खण्डो मे इसका प्रयोग करने पर उसमे काफी उत्साह-वर्धक सफ- 
लता मिली है। जयपुर जिले के केवल दो विकास-खण्डो में छ महीनों मे 
१,३०००००० का वीमा हो गया । यदि देश के दूसरे भागों मे भी इसी 
प्रकार प्रयोग किया जाय तो मुझे विश्वास है, बहुत अच्छा परिणाम आा 
सकता है । 

३ रेलवेसहित कई शासकीय कारोबार है। उनको लाभदायक 
बनाकर उस लाभ का उपयोग योजना के लिए हो सकता है। यह ख्याल 
गलत है कि इनमे कमाना नही चाहिए । इनमे नफा कमाकर जनता की ही 
सेवा मे लगाना क्यो बुरा है ? 

४ मृत्यु-कर, व्यय-कर, सम्पत्ति-कर की दरे बढाई जा सकती हैं शौर 
अ्रतिरिक्त लाभ के कर को स्थायी कर दिया जाय । 

५. यदि खेती और उद्योगों के उत्पादन को हम वढा सकते है तो 
घाटे की भ्रर्थ-व्यवस्था के बारे मे भी हमे ग्रकारण घबराना नही चाहिए | 
उत्पादन बढेगा तो बचत भी अवश्य होगी ही, और बचत होगी तो हम 
अपनी योजनाओ के श्राकार को क्यो नही बढा सकते | ग्रामीण क्षेत्र मे यदि 
सहकारी सेवा-समितिया कायम हो जाय तो खेती की उपज अवश्य ही 
बढेगी, क्योकि इनकी मदद से खेती गहरी और वैज्ञानिक तरीको से होगी। 
उद्योग के क्षेत्र मे हमे सारे देश मे छोटे-छोटे उद्योगो-प्रामोद्योगो और गृहो- 
द्योगो का जाल बिछा देना होगा, जो सहकारी पद्धति पर काम करेगा। इस 
प्रकार तीसरी योजना का आधार न विशुद्ध रूप से खेती होगा, न उद्योग, 
बल्कि दोनो होगे और लोग इस प्रकार खेतो और छोटे-छोटे का र-खानो मे 
काम करेगे कि दोनो सिलकर एक ही है। दोनो एक-दूसरे के पुरक और 
सहायक होगे । 

देश के तमाम साधनों को इन कार्यों के लिए उपलब्ध करने के लिए 
हमे शासन तथा सगठन मे भी बहुत-से सुधार और परिवर्तंव करने होगे । 
उत्तपर भी विचार कर देना उचित होगा । 

(अ) उत्पादन और उपभोग के क्षेत्रों मे हमे सहकारिता का खूब 
विस्तार करना होगा । खेती और औद्योगिक सहकारी समितियों की मदद 
से न केवल उत्पादन को बढाने मे, बल्कि पूजी के निर्माण मे भी हमे मदद 
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मिलेगी, जो कि अ्रपनी प्रवृत्तियो के बढाने मे हमारी सहायता करेगी, गावों 
मे और मण्डियो मे बेचनेवाली सहकारी समितिया खरीद-बिक्री का थोक 
व्यापार करेगी। वार्ड और मोहल्ले के उपभोक्‍ताओो की सहकारी समितिया 
ग्रनाज के वितरण मे सहायता करेगी। श्ौद्योगिक क्षेत्र में छोटे-छोटे 
उद्योगो के खोलने मे सहकारी समितिया बडा काम करेगी। मुझे तो लगता 
है कि यूरोप की भाति यहा भी बडे उद्योग सहकारी पद्धति से जरूर चलाये 
जा सकते है । 

(श्रा) गावो और शहरो के जीवन-मान और पद्धति मे भी बडा अन्तर 
हो गया है। हम देखते है कि इधर कई वर्षो से बहुत बडी सख्या से 
गावो के लोग गावो को छोडकर शहरों मे ग्राकर बसते जा रहे है। इस 
कारण शहरो की समस्याए बढती जा रही है। लोग गावो को छोड-छोडकर 
दहरो मे आते है, इसके मुख्य कारण दो है--एक तो गावो मे रोजी का न 
मिलना और दूसरे शहरो मे शिक्षा, आरोग्य तथा जीवन की अन्य सुविधाओं 
का होना । इस प्रवाह को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि ये सुविधाए 
गावों मे भी उपलब्ध कर दी जाय। इस हेतु से गावो मे उद्योगालय खोलना 
प्रारम्भ भी हो गया है। इन उद्योगो के लिए गावो में पाती की सस्ती 
बिजली भी दी जायगी । इससे उद्योगो के चलाने मे भी मदद मिलेगी और 
ग्रामीणों को प्रकाश की भी सुविधा हो जायगी । इस बिजली की सहायता 
से तेल, गुड, खाण्डसारी, चावल, कागज और चमडे के उद्योग बड़ी अच्छी 
तरह से गावो मे चलाये जा सकते है। 

(इ) जहातक शिक्षा का सम्बन्ध है, सरकार को गावो मे भी माध्म- 
मिक, उच्च तथा झ्रौद्योगिक विद्यालय खोल देने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रो 
मे बहुत-सी बजर जमीन बेकार पडी हुई है। शहरो मे वडी कीमते देकर 
खर्चीली इमारते बनाने के वजाय गावो की इन वेकार पडी हुई जमीनो पर 
ग्रगर शालाए और अच्छे-अच्छे अस्पत्ताल वना दिये जाय तो वहुत सस्ते में 
काम हो जायगा और जमीनो का भी उपयोग हो जायगा। यदि यह हो 
सका और रोजी तथा जीवन की ये अन्य सुविधाएं भी स्वयं गावों मे लोगो 
को घरबंठे मिल गई तो शहरो की तरफ जानेवाला जनता का प्रवाह अपने- 


श्राप बन्द हो जायगा, वल्कि उल्टे शहरो के लोग यावो के स्वास्थ्यप्रद , 


है 
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बरण में श्राकर बसना पसन्द करने लगेगे । 

(६) आधथिक और सामाजिक न्याय के सिद्धान्त इस खेती और 
गो की इस समन्वित व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी 
। विविध क्षेत्रों में काम करनेवाले लोगो के वेतनों में जो बहुत बडा 
र है, वह कम किया जाय और उसे न्याय और समता पर आधारित 
। जाय। आज केन्द्रीय शासन के मातह॒त काम करनेवालो और 
गे के कर्मचारियों के वेतन मे काफी अन्तर है। राज्यो के कर्मचारियों 
पैर नगर॒पालिकाओ के कर्मचारियो के वेतनो मे भी अन्तर है। सर- 
और खानगी कर्मचारियो के वेतनो तथा नौकरी की शर्तों श्रौर परि- 
तियो मे अन्तर है। इस श्रन्तर को दूर करके सारे देश के लिए न्यूनतम 

ग्रधिकतम वेतन का मान निश्चित करने की भी जरूरत है और 
"कि कर-जाच-आयोग ने सुझाया है, न्यूनतम आय और अधिकतम 
'के बीच का अ्रन्तर १ ३० से किसी प्रकार अधिक न हो । 

(उ) सहकारिता की पद्धति से स्थापित और चालित खेती भर 
गो को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हे कर्ज-सम्बन्धी सहू लियतो का मिलना 
) है। इस विषय मे हमे बंको की नीति में ही सुधार करना होगा । 

धनवानो को और शहरवालो को कर्ज झ्रासानी से मिल जाता है। 

' देखते रह जाते है। बेको की नीति मे ऐसा सुधार करने की जरूरत 

ग्ससे छोटे किसान और कारीगर भी इस सुविधा से लाभ उठा सके। 

(ऊ) परिवहन और सचार-व्यवस्था के क्षेत्र मे भी गावो की जरूरतो 

रफ अधिक ध्यान देना चाहिए। उदाहरणार्थ बडी-बडी सडको और 

य मार्ग बनाने की अपेक्षा गाव के बीच मे आधी कच्ची सडके और 

छोटे पुल तथा रपटे बनाना अधिक अच्छा होगा, जिससे किसान अपनी 

बाजारों मे आसानी से पहुचा सके । 

(ए) देहात मे खेती से निकट का सम्बन्ध रखनेवाले उद्योगों के 
और चलाने के लिए ग्रामीण स्वय प्रशिक्षण ले, ऐसा प्रयत्न करना 
२ । आज तो ये विद्यालय शहरी युवको से भरे रहते है, जो सरकारी 
। पर भी गावो मे जाना बहुत कम पसन्द करते है । 

(ऐ) विकास की किसी भी योजना मे मजदूरो का स्वेच्छित सहयोग 
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परम आवश्यक होता है, परन्तु आज यह कहना कठिन है कि उद्योगों मे 
अधिक उत्पादन करने मे मजदूर-सगठन दिल से सहयोग दे रहे है। इसलिए 
जितने भी उद्योगो और विभागो मे समव हो, काम की तादाद को देखकर 
मजदूरी देने की पद्धति चलाना आवश्यक मालूम होता है। इसके साथ ही 
न्यूनतम मजदूरी भी निव्चित कर दी जाय और ऐसी व्यवस्था हो कि श्रन्त 
मे जाकर मजदूर स्वय सहकारी सिद्धान्तो पर कारखाने के मालिक वन 
जाय । तवतक सक्रामण काल मे कारखानो की व्यवस्था मे मजदूर अधिका- 
घिक भाग ले सके, ऐसी परिपाटी डाल दी जाय, जिससे उन्हे यह महसूस 
हो कि वे भी उसके सचालक है । 

(श्रो) राष्ट्रीय सयोजन मे जनता मे दिली उत्साह पैदा करने के लिए 
यह जरूरी है कि जनता की अ्रपनी सस्थाओ अर्थात्‌ पचायतो और सहकारी 
समितियो को सयोजन श्ौर विकास मे प्रभावशाली श्रीर क्रियाशील बनाया 
जाय । समाजवादी रचना के परिणामस्वरूप देश मे नौकरो का विधाल जाल 
नही फैलाना चाहिए । इसके विपरीत जनता और उसकी सस्थाओ को स्वयं 
ग्रपती योजनाएं बनाकर उनका अ्रमल करने का अवसर देना चाहिए। इससे 
उनकी बुद्धि, साहस-शक्ति और साधनो का पूरा-पूरा विकास वे कर सकेंगे । 

जनता परिश्रम करे, आ्रावश्यक आथिक वोक उठाने या अ्रनाज 
अ्रथवा अपनी उपज की श्रन्य कोई चीज दे तो उसे जीवन की न्यूनतम प्राय- 
मिक आवश्यकताए तो अवश्य ही मिल जाय, इसके लिए सच्चे दिल से 
यत्त हो। उदाहरणार्थ एक भी गाव ऐसा न हो जहा पीने के दिए स्वच्छ- 
शुद्ध-मीठे पानी का साधन न हो, स्कूल न हो और समिति को जाने के लिए 
निकटतम मण्डी और सहकारी समिति को जाने के लिए सडक न हो । गावो 
मे लोगो को काफी समय मिलता है। उसका उपयोग ये प्राथमिक सुविधाएं 
प्राप्त करने के लिए वेञ्रवश्य कर सकते है । 

ये तो कुछ सूचनाए मात्र हैं। इनपर तथा ओर भी उपयोगी सूच- 
नाञ्नो पर सवको देठकर विचार करना चाहिए और कोई निश्चित कार्य 
क्रम वनाकर उसे कार्यान्वित करने में लग जाना चाहिए । योनना-छेयों मे 
और पन्यत्र हमकों अचतक जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, निस्‍्सन्देह वही 
हमारा मार्य-दर्शन करेगा । 


खण्ड ६ 
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भारत का आर्थिक विकास जल्दी-से-जल्दी हो, यह आवश्यक है। हम 
सब यह चाहते है, परच्तु इसके लिए श्रति उत्साह मे हम कही जड की बात 
कोन भुला दे। केवल भौतिक सुख-साधनो के वढ जाने से ही राष्ट्र 
प्रगतिशील नही बन जाता है। ये सुविधाए हम अपने नागरिको को जितनी 
भी सभव हो, झ्धिक-से-अ्रधिक दे, श्रर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को सतुलित भोजन 
मिले, शरीर-रक्षा के लिए परे कपडे हो, रहने के लिए झ्राश्नय अर्थात्‌ घर 
हो, शिक्षा और आरोग्य-सम्बन्धी सुविधाए हो--ग सब हो । परन्तु किसी 
भी राष्ट्र की प्रगति का सच्चा नाप तो उसके नागरिकों की सस्कारशीलता 
और चरित्र ही माना जायगा । इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता । 
प्रत्तु दु ख की बात है कि ऐडम स्मिथ से लेकर माक्स और कीन्स तक 
के तमाम आदरांवादियो और भौतिक, अथश्ञास्त्र और समाजशास्त्र पर 
चिन्तन करनेवालो ने इस प्रश्न के मानवी तथा नैतिक पहलू पर बहुत कस 
ध्यान दिया है । गाधीजी ने लिखा है कि “सभ्यता का असली अथ अपनी 
जरूरतो को बढाना नही, बल्कि स्वय उन्हे विवेकपूर्वक कम करना है।” 
पेट-भर उपभोग कर लेने के बाद अत में ययाति इसी नतीजे पर तो 
पहुचा था कि भोग से कामना शानन्‍्त नही होती, उलटे वढती ही जाती है । 

न जातु काम: कामचां उपभोगेच झ्ास्यति । 
हविषा कृष्ण-वर्त्तेवः भूयएवाभिवर्धते ॥ 

आधुनिक अर्थशास्त्रियो द्वारा बनाये गए लॉ आ्रॉव डिमिनिशिग युदि- 
लिटी और लॉ ग्रॉव इनसैशियेबल वान्ट्स का अर्थ भी तो यही है। इस- 
लिए हमारे श्राथिक सयोजन का लक्ष्य केवल यह न हो कि हम बहुत सारी 
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चीजे पैदा करे ताकि लोगो की सुख-सुविधाए खूब बढे, वल्कि यह हो कि 
लोग अपने जीवन को अ्रच्छा बनावे । भ्रत. जीवन को ऐसा बनाने के लिए 
केवल आवश्यक चीजो का उत्पादन ही हम वबढावे। आर्थिक सयोजन की 
जिस पद्धति मे केवल उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन के बढाने पर ही जोर 
दिया जाता है और मनुष्य के नैतिक विकास का ख्याल नही किया जाता । 
वह निश्चय ही समाज को भअच्धे कुए मे गिरानेवाली है । 

दूसरी चीज है विकेन्द्रीकरण । नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यो के साथ 
आ्थिक और राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी परम आवश्यक है। 
गाधीजी की दृष्टि मे विकेन्द्रीकरण स्वयं एक वैज्ञानिक आवश्यकता है, 
उसमे सामाजिक स्थिरता का आइवासन है। जिस प्रकार अपने लिए घर 
पर ही खाना पका लेने मे कोई अनाडीपन या पिछडापन नही है, उसी प्रकार 
विवेकयुकत विकेन्द्रीकरण कभी पिछडेपन की निशानी नहीं माना जा 
सकता। स्वावलम्बन व्यक्ति और समाज दोनो के जीवन मे अहिसा को 
सुलभ बना देता है, जो दोनो की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 

अहिसक अर्थात्‌ सर्वोदयी समाज-रचना में सारा अभिक्रम पचायतो 
और सहकारी समितियो जेसी समाज की छोटी-छोटी इकाइयो के हाथ मे 
रहना चाहिए, ताकि स्वपराक्रम और स्वावलम्बन का उन्हे अ्रवसर मिले 
और वे ग्राजादी का उत्साह अनुभव कर सके । इसीलिए तो आर्थिक और 
राजनैतिक इकाइयो के रूप से पचायतो का विकास करने पर गाधीजी 
इतना जोर दे रहे थे। सामुदायिक विकास की प्रवृत्ति का इतने वर्षो का 
अनुभव भी हमे यही कहता है कि समाज का विकास पचायतो, सहकारर 
समितियों और पाठशालाओ की मदद से ही हो सकता है, क्योकि छोटी- 
छोटी इकाइयो के अन्दर मनुष्यों मे परस्पर प्रेम निकटता और विच्वास 
होता है। पश्चिम के विचारक भी भ्रव इस वात को मानने लग गये है कि 
जहा राजनतिक और आधिक सत्ता अत्यधिक केन्द्रित होती है, वहा लोक- 
तब्र का अच्छा विकास नही हो सकता । अत्यधिक केन्द्रीयकरण से मनुष्य 
की सृजन-शक्ति दव जाती है, स्वतन्त्रता के लिए कोई झ्रवकाश ही नही 
रह जाता और अपने-आप काम करनेवाले यन्त्र की भाति वह जड बन 
जाता है। 
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“०: प्रपध्यापक हक्‍सले कहते है कि शहरो का जीवन मानसिक स्वास्थ्य के 
नि तल अच्छा नही होता, न उसमे जिम्मेदारी की स्वतन्त्र वृत्ति का विकास 
होता है, जो कि सच्चे लोकतन्‍्त्र के लिए बहुत श्रावश्यक है।” एकाधिकार 
वाले (टोटेलिटेरियन) देशो मे भी अ्रव केन्द्रीकरण की वुराइयो को मह- 
यूस किया जाने लगा है, क्योकि वे देखते है कि इस पद्धति मे मनुष्य की 
शक्तियों का विकास नही हो पाता। ट्रॉटस्की ने तो एक वार विनोद मे कह 
भी दिया था, “यह सर्वहाराओ का नही, प्रवन्धको का अ्रधिराज्य है।” 
अत वहा विकेन्द्रीकरण के प्रयोग शुरू हो गये है। माशल टीटो ने भी 
युगोस्लाविया में ऐसे प्रयोग शुरू कर दिये है, परन्तु याद रहे, विकेन्द्री- 
करण भी तभी सफल होगा जब वह हेतुपूर्वक और सूक-बूक के साथ किया 
जायगा। केवल सरकारी आज्ञा से किया गया विकेन्द्रीकरण स्वाभाविक 
और बहुत लाभदायक नहीं होता । उसमें तमाम वुराइया घुस जाती है 
झौर नौकरशाही के हस्तक्षेप उसके सारे सतुलन को बिगाड देते है। तब 
वह केन्द्रीकरण से भी बुरा साबित होता है। 
बेकारी मिटाने श्रर्थात्‌ सबको रोजी देने का प्रश्न विकेन्द्रीकरण के 
साथ जुडा हुआ है। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कम विक- 
सित देशो मे, खास तौर पर श्रत्यधिक केन्द्रित उत्पादनवाले बडे-बड़े यन्त्रो- 
द्योगो मे बहुत अधिक आदमियो को काम मिलने की गुजाइश नही होती 
और घनी आाबादीवाले प्रदेशो मे तो और भी नही। स्वय सयुकत राज्य 
ग्रमरीका भे लाखो आदमी वेकार है। अपने-आश्राप काम करनेवाले यन्त्रो 
का प्रचार अधिकाधिक आदमियो को बेकार करता जा रहा है। शत 
वहा भी अ्रव विकेन्द्रीकरण की दिशा मे लोग सोचने लगे है। 
भारत जैसे कम विकसित और घनी आबादीबाले देश में तो उद्योगो 
को बहुत बडे पैमाने पर सारे देश मे बगेर फैलाये हम वेकारो को रोजी दे 
सकेगे, यह कल्पना भी हम नहीं कर सकते । इसके लिए हमे सारे देश मे 
सहकारी पद्धति पर छोटे-छोटे गृहोद्योग और ग्रामोद्योग फैला देने होगे, 
क्योकि राष्ट्‌ का यह कतंव्य ही है कि जो भी शरीर से काम कर सकते है 
उन सबको वह काम दे। बेकार श्रादमी केवल शरीर को नही, मनुष्य के 
मन, बुद्धि और चरित्र के लिए भी हानिकर है और एक कम विकसित 
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देश मे तो एक बेकार मनुष्य और भी बोक बन जाता है, उस बेकार इजन 
के समान जो इंघन तो खाता रहता है, परन्तु जिससे कोई काम नहीं लिया 
जाता । 

इस प्रकार गाधीजी का खादी और ग्रामोद्योगो का कार्यक्रम केवल 
सैद्धान्तिक चीज नही था, वह पूर्णत एक व्यावहारिक योजना थी, जिसमे 
देश के असख्य वेकारो की योही वेकार बरवाद होनेवाली शक्ति का 
सदुपयोग करने की योजना थी | उसमे कम पूजी मे बहुत-से श्रादमियों को 
काम देने की गुजाइश थी। रिचड वी. ग्रेग ने कहा है कि प्री और आशिक 
ब्रेकारी को दूर करने की वह इतनी अच्छी योजना है कि जिसकी बराबरी 
ससार की कोई योजना नहीं कर सकती--अ्रत्यन्त कारगर, व्याहारिक 
मौलिक और ऐसी, जो सब देशो के लिए उपयोगी हो सकती है। 

जाहिर है कि प्रत्येक प्रदेश के वेकारो को काम देने की जिम्मेदारी 
केन्द्रीय ग्रधिकारी नही उठा सकते। इस समस्या को तो खुद गावों को 
अपनी बुद्धि और सूक-बूभ से और सवके सलाह-मशविरे से वही हल कर 
लेना चाहिए । प्रत्यक्ष उपयोग और सुविधा के सार्वजनिक काम तो गाव के 
अपने लाभ के लिए होते है। ग्रत' वे खुशी-खुशी इन्हे कर लेगे। परच्तु उस 
भाग के बाहर के लोगों को, जिन कामो से लाभ पहुचता है ऐसे काम करने 
में उन्हे इतना उत्साह स्वभावत नहीं हो सकता । इसलिए राजनैतिक और 
आाधथिक सत्ता को साहस के साथ विकेन्द्रित करना बडा जरूरी हे। अत. 
राज्य सरकारो को इस दिशा मे तेजी से कदम वढाने चाहिए। 

हम एक वार और साफ तौर पर वता दे कि इस प्रकार के आशिक 
विकेन्द्रीकरण का अर्थ यह नही है कि इसमे हम विज्नान के आविष्कारों 
से लाभ तही उठा सकेगे या उठाना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य केवल 
उत्पादन के ढेर लगाना नहीं है, वल्कि वेकारी को मिटाते हुए उत्पादन 
बढाना है, जिससे समाज का स्वास्थ्य बना रहे भर उसका विकास भी हो । 
कम विकसित देशो मे प्रचलित उपकरणों में छोटे-छोटे सीधे सादे और 
कम खर्चलि सुधार करने से काम चल सकता है। इतने से युधार से भी 
उत्पादन में काफो वृद्धि हो सकती हे । जहा आवादी अधिक है श्र पूजी 
कम है, वहा लोगो को वेकार रखकर यन्‍्त्रों से काम लेना कभी हितकर 
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9उ्ली/ही सकता । हा, कम आवादीवाले देशो मे, जहा पूजी बहुत है, वहा 
भले ही यन्त्रों से काम लिया जा सकता है। 
इसलिए भारत जैसे गरीब देश तो फिलहाल अपेक्षाकृत कम उत्पादक 
भ्ौजारो से भी काम चला ले तो बुरा नही है। इसीलिए गाधीजी बडा 
जोर देते थे कि हर मनुष्य अपने हाथ से परिश्रम करे और अपनी आधिक 
स्थिति सुधारे। इसमे उन्हे कभी सकोच नही मालूम हुआ | वह तो मनुष्य 
की नैतिक और आध्यात्मिक उन्तति के लिए भी शरीरश्रम को भ्रावव्यक 
मानते थे। वह कहते थे, “भगवान ने मनुष्य को हाथ इसीलिए दिये है कि 
वह खुद परिश्रम करके अपनी रोटी कमावे । जो ऐसा नही करता, वह 
चोर है।” अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सयोजन में भी इस सिद्धान्त को श्रव 
स्वीकार किया जा रहा है । 
सबसे बडी और महत्व की बात तो यह है कि हमारे सारे सयोजन 
और प्रगति के प्रयासों मे मानवता की भावना प्रधान रहनी चाहिए। 
आचार्य विनोबा इधर बहुत समय से कह रहे है कि श्रव विज्ञान और यन्त्र 
शास्त्र के साथ अहिसा अर्थात्‌ मानवता का होना नितान्त जरूरी हो गया 
है। विज्ञान की प्रगति के कारण अहिंसा अब अनिवार्य हो गईं है। विज्ञान 
ने मनुष्प को अब इतना शाक्तिशाली बना दिया है कि देवताशो को भी 
उससे ईर्ष्या होगी । अब तो यदि जिन्दा रहना है तो शान्तियुक्त सहजीवन 
अर्थात्‌ अ्रहिसा के बगैर काम नही चल सकता। श्रव॒ तो मानवता और 
आध्यात्मिकता का ख्याल किये बिना यदि हम केवल भौतिक मृल्यो के 
पीछे ही दौडते रहे तो यह विज्ञान और यन्त्र समाज का कल्याण करने के 
बजाय जीवन मे विष घोल देगे और समाज को विनाश की गते मे पहुचा 
देगे। नैतिक और आध्यात्मिक मुल्यों की रक्षा घवी आबादीवाले शहरो 
की अपेक्षा गावो की छोटी-छोटी इकाइयो मे अ्रधिक अच्छी तरह से हो 
सकती है । इसीलिए तो गाधीजी चाहते थे कि भारत मे शहरो और पश्चिम 
के ढग के वडे-बडे उद्योगो का विकास न हो, बल्कि गावो में पचायतों 
की पुन स्थापना हो, सहकारी समितिया बने, छोटे-छोटे ग्रामोद्योग वहा 
चले तथा सारे गाव अपनी जरूरतो के बारे मे स्वावलम्बी हो और आस-पास 
के गावो और पचायतो से भी उनका सम्बन्ध हो | इस प्रकार सब मिलकर 
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एक-दूसरे की मदद करे। यदि ये सारी सुविधाएं गांवो में ही कर दी 
जायंगी तो आज रोजी की तलाग में या धिक्षा तथा अन्य सुविधाओं ये 
लिए गावो के लोगों को जो गहरों में जाना पठता है, वह भी बन्द हों 
जायगा । गावो का उजउना बन्द हो जावगा । गावो में थे सहलियते यदि हो 
जाती हं तो ग्रामीणों को अपना घर और परिवार नहीं छोटना पडेगा 
श्र वे स्वाभाविक मुक्त वातावरण में रह सकंगे। 

इसलिए भारत जैसे घनी झावादीवाले किन्तु कम विकसित देश के 
लिए वर्ठे-बडे गहरोबाली सम्यता का दिकास करने के बयाय छोटी-छोटी 
उकाइयो का, अर्थात्‌ ग्रामो की सम्यता का विकास ही प्धिझ लानशबक 
होगा । इन गावो में छोटे-छोटे उद्योग प्रौर कारसाने भी हो, यो एनकी जग 
रतो को पूरा कर दिया करे । 

इस निकेन्द्रित समाण-रचना मे प्रत्येफ व्यवित और इकार रो समाग 
और देश के व्यापक हितों को भी सदा ध्यान में रसना होगा। संयोदप 
ग्र्थात्‌ गाधीजी के विचार वी समाण-रचना में व्यग्ति और समाज दोनो 
को परस्पर के हिसो की रक्षा-दृद्धि झरनी टोगी। यहा-गहा भी एसेमे शित 
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टकराते नजर घावेगे उनदोी मान्ति और प्रेम से ठीक पर दिया जायगा । 
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शरैंआ्ननि-आपसे पूछिये कि जो कदम श्राप उठाना चाहते है, उसका उस- 
रिक्‍्या असर होगा ? उसे कुछ लाभ होगा ? अपने जीवन को सुधारने और 
ऊपर उठने मे श्रापके कदम से उसे कुछ मदद होगी ? दूसरे शब्दों मे कहे 
गे क्या उससे भूखों और आध्यात्मिक भोजन के भ्रभाव में जो तडप रहे 
ऐ, उनका स्वराज्य एक कदम भी नजदीक आवेगा ? तब आप देखेंगे कि 
प्रापका सारा सच्देह और मोह गायव हो गया है और आपका दिल 
हिगा--वप्टो मोह. स्मृतिलब्धा । 


